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 ast

 बजे  समवेत  हुई  ।

 (meaet \  ies  ston

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  तो  बगैर  टी  बजाए आप  लोग  भा  कमाल  है  ।

 प्रदनों के मौखिक उत्तर के  मौखिक  उत्तर

 श्री  भोगेन्द्र का  :  प्रश्न  संख्या  250
 ver

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  की  विषय-वस्तु  भी  उसी  प्रकार  की  है  ।  यदि

 हम  दोनों  प्रश्नों को  एक  साथ  तो  अच्छा  होग  ऐसा  करने  के  लिए  तैयार  यदि  संबंधित

 मंत्री  को  कोई  आपत्ति न  हो

 उद्योग  भर  इस्पात  तथा  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  faaret)  :  मुझे  कोई  भापत्ति  नहीं
 थ

 है

 गमध्यक्ष  महोदय  :  भाप  पक्षपाती  हैं  ।  ठीक  है  ;  एक  लेंग े।

 भारी  इंजीनियरिंग  निगम  को  क्षमता  का  उपयोग
 ~

 १250. श्री
 भोगेन्द्र  भा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बतान ेकी  कृपा  करेंगे  कि

 भारी  इंजीनियरिंग  रांची  की  प्राप्य  विधिक  क्षमता  कया  है  ओर  इस  क्षमता

 का  किस  सीम त
 rox

 प्रा-पुरा  उपयोग  किया  जा  रहा  है

 (a)  क्या  उक्त  एकक  कौर  अधिक  क्रयादेशों  की  भपेछा  कर  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  कया
 कारण  हैं  ,  हमारी  आत्मनिर्भरता  की

 नीति  के  संद
 में  इसका

 तर्या  onl  पड़ेंगे  | ह  और  इस  मामले  में  कौन  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रीं  वीरभद्र  fag)  :  1981-82  में  प्राप्य  क्षमता

 141.29  करोड़  रुपये  की  थी  और  106.63  करोड़  रुपये  का
 बरामद

 था जो  उस  ages

 लिए  प्राप्य
 क्षमता

 के  75.5%,  उपयोग  के के  बराबर 12-9  /0.

 (3)  तथा
 a

 कुछ  और  afan  mutt  की  आवश्यकता  है  लेकिन  मांग  और

 1
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 act  बालों  नें  हों  रहें  fra <aaqdl 7 नक  संदर्भ  में  कुछ  ह mh  त्र  नष्ट  क कार्य-क्षेत्रों  में fr  लाच कावा तों
 गीकी  के  जहा ं3  आवश्यक  के  लिए उ  उत्पाद-मिश्र  में  संशोधन  करने  और  नये  क्र या देशों

 का  पता  लगाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  र  जिससे  क्षमता  का  इष्टतम  उपयोग  किया  जा  सक े॥

 भारी  इंजीनिर्यारग  रांची  में  नई  मशीनों  का  निर्माण  ्

 256.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारी  इंजीनियरिंग  रांची  ने  चेकोस्लोवाकिया  के
 सहयोग

 से  नई  मशीनें

 बनाने  का  निर्ण  य  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  भारी  इञ्जीनियरी  रांची  द्वारा  इस  सम्बन्ध  ह
 aa

 खप

 दिया  गया  कार्यक्रम  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वीरभद्र  :

 प्रस्ताव  है  जिस  पर  प्रारम्भिक  रूप  से  बातचीत  चल  रही  है  ।
 तथा  इस  प्रकार  ा

 एक

 श्री  भोगेन्द्र  का  :  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  के  अन्तर्गत  फौज  हैवी  मशीन  बिल्डिंग

 तथा  हैवी  मशीन  टीस  शाखाएं  हैं  ।  यह  उद्योग  समूह  भविष्य  के  हमारे  भौद्योगिक  विकास  की  आशा

 है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  से  उत्पादन  लगातार  कम  होता  जा  रहा  1978-79  क्षमता  का  28

 प्रतिशत  ही  उपयोग  किया  जा  सका  ।  जबकि  हैवी  मशीन  बिल्डिंग  में  1980-81  में  क्षमता  का  उपयोग

 21  प्रतिशत  फोर्स  फाउन्ड्री  में  25  से  30  प्रतिशत  हुआ  भर  हैवी  मशीन  आउटलेज  में  65

 से  64  तथा  21  प्रतिशत  हुआ  ।  हमें  कारण  यह  बताया  गया  है  कि  क्रयादेशों  तथा  बिजली  की  कमी

 क्या मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  सुनिश्चित  करने  By  कया
 -:

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 ्

 दूसरे  बिहार  में  वर्तमान  राजनैतिक  सरकारी  नेतृत्व  से  बिजली  की  सुनिश्चित  सप्लाई  की

 उम्मीद  करना  बेकार  है  ।  इस  बात  को  देखते  हुए  क्या  इस  पर  विचार  किया  गया  है  कि

 कालीन  आधार  पर  कंप् टिव  बिजली  उत्पादन  संयंत्र  स्थापित  किया  जाए  ताकि  भविष्य  में
 इस  उद्योग

 समूह  में  बिजली  की  कमी  न  हो  ?

 क्या  सरकार  बताएगी  कि  क्या  मुल्य  में  वर्त  मान  वृद्धि  मात्रा  में  वृद्धि  से  मेल  खाती

 है  अथवा  क्या  यह  केवल  मूल्य-वृद्धि  के  कारण  है  ?  मैं  इसे  गुण-प्रकार  तथा  आयतन  के  सन्त

 में  जानना  चाहता  हूं  ।

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  मैं  औद्योगिक  ढांचे  में  इस

 aaa के  महत्व  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  से  सहमत हूं  1  उन  पाबंदियों  जिनके  कारण  इस

 स्वयं एक  या  दो संयंत्र  में  उत्पादन  में  कमी  के  बार ेमें  माननीय  सदस्यों  को  मालूम है
 ।  उन्होंने

 ats
 कारणों  का  उल्लेख  किया  है  ।  ये  पाबन्दियां  अपर्याप्त  रहीं  नसे  बिजली  सप्लाई  में  रुकावट

 पैदा  हुई  है  1.  औद्योगिक  सम्बन्धों  म्बन्घ  में  दीर्घकालीन  समाधान  ed  मैं
 माननीय  सदस्यों  का

 त्
 सहयोग  प्राप्त  चाहता

 |

 2
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 जहां तक  उत्पादन  का  सम्बन्ध
 मैं  इससे  सहमत  हू ंकि  1979-80  तथा  1980-81  में

 थोड़ी  गिरावट  आ  द  ठे पर्ण  |  1978-79  में  कुल  उत्पादन  76  करोड़  रुपये  का  gat  1979-80  में

 उत्पादन 61  करोड़  रुपये  का  हुआ  मौर  1980-81  में  64  करोड़  रुपये  का  उत्पादन  हुआ  ।  लेकिन

 माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  1980-81  से  उत्पादन  का
 स्तर  बढ़  रहा

 1980-81  में  उत्पादन  106  करोड़  रुपये  से  अधिक  हुआ--लगभग  107  करोड़  रुपये

 और  प्रतिशतता  के  हिसाब  से  75.4  प्रतिशत है  और  इस  वर्ष  उत्पादन  की  गति  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।
 भव  तक  1982-83  में  माह  की  अवधि  में  कुल  उत्पादन  70  करोड़  60  लाख  रुपये  का  हो  चुका

 भर्थात्‌  संभावित  क्षमता  का  76  प्रतिशत  ।
 ल

 माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछे  गए  प्रशन  में  राजनैतिक  रंग  लेकिन  मैं  उस  राजनैतिक  रंग  का
 उल्लेख  नहीं  करूंगा  ।  लेकिन  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  दामोदर  घाटी  निगम  में  बिजली

 उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।  उत्पादकता  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  लेकिन  उनका  मुद्दा  भारी  इंजीनियरी
 निगम  में  कंप् टिव बिजली  उत्पादन  हेतु  बिजली  संयंत्रों  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  है  ।  हम
 40  मेगावाट  क्षमता  का  एक  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने  जा  रहे  एक  डिजल  जेनरेशन  सेट  की  भी

 स्थापना  हो  चुकी  है  भोर  मुझे  आशा  है  कि  इस  काम  की  आयोग  द्वारा  मंजूरी  दे  दी '
 भर  इस  बारे  में  तकनीकी  भारिक  ब्यौरों  पर  एक  परामर्श  यह  फर्म  द्वारा  विचार  किया  गया  है  और
 उसके  प्रति-वेदन  की  प्रतीक्षा  है  ।

 जहां  तक  भविष्य  में  उत्पादन  का  संबंध  जैसा  कि  भाप  जानते  हैं  मूलरूप  से  इस  संयंत्र

 को  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  हेतु  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  स्थापित  किया  गया  था  ।
 हम

 पिछले  कई  वर्षों  से  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  नहीं  कर  रहे
 हैं  ।  चूंकि  विशाखापत्तनम  इस् पा  त  संयंत्र

 स्थापित  होने  जा  रहा  इसलिए  हमारे  पास  मशीनों  के  पर्याप्त  arse  प्राप्त  होंगे  ।  उसे  देखते  हुए

 हमें  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  से  बहुत  अधिक  सप्लाई  आदेश  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।  मैं  समझता  हूं

 कि  टन  तथा  क्षमता  के  दृष्टिकोण  से  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।  +

 श्री  भोगेन्द्र  का  :  यह  अच्छी  बात  है  कि  प्रधानमंत्री  भी  यहां  मौजूद  स्वर्गीय  पंडित

 जवाहर  ल
 ै  क

 नाल  नेहरू  ने  कहा  था  कि  ये  आधुनिक  भारत  के  मन्दिर  जिनमें  भारी
 इंजीनियरी

 निगम

 क  1  मन्दिर  है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  एक  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  अर्थात्‌  पिछले  एक  वर्ष  के  दौ
 रान

 विक  मात्रा  तथा  प्राप्त  मात्रा  क्या  थी  ताकि  देश  को  वास्तविक  प्रगति  के  बारे  में  मालूम

 माननीय  मंत्री  जी  ने  समस्याओं  के  बारे  में  उल्लेख  किया  ये  समस्यायें  अधिकांशतः

 प्रबन्ध  अथवा  सुप्रबन्ध  से  सम्बन्धित  हैं  |  नीति  के  सम्बन्ध  में  देश  को  मालूम  है  fe  पिछले  तीन  वर्षों
 जो  खुले  रूप  से

 के  दौरान  अर्थात्  1977  से  1980  तक  देश  में  ऐसा  राजनैतिक  नेतृत्व  था

 करण  का  विरोधी  लेकिन  इस  समय  वैसी  नीति  नहीं  है  ।  मैं  जान  चाहता  हूं  कि  यह
 a  हवा  अन्य

 जो

 सुनिश्चित  करने के  aE लिए  कया  विशिष्ट  कदम  उठाए जा  रहे  हैं  कि
 मशीनरी

 आयात  y  की  जा  रही  हैं
 ?

 |  अ भारी
 इञ्जीनियरी

 नि
 पम

 द्वारा  बन
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 उन्होंने  श्रमिकों
 की

 GHz
 eee  Caer  ि

 चाहता  हू ंहू ंकि  क्या  सरकार समस्या  की  ल्लख कय
 दै

 1  मैं  जानना

 भारी  इञ्जीनियरी निगम  में  मजदूरों  की  भागीदारी के  बारे  में  विचार  कर  रही  ताकि  मजदूरों .
 को  भागीदरी कं  ी  अनुभूति  हो  और  वे  महसूस  करें  कि  वे  भावी  भारत  का

 निर्माण
 कर  रहे  हैं  ।

 असफलता भों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  उत्तरदायित्व  निश्चित  किया  गया  है  ?  जो

 a = गलती  क  सुप्रबन्ध  करते  लेकिन  वरिष्ठता  के  अधार  पर  पदोन्नति  पाते  रहेंगे

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  मैं  म/्तनीय  सदस्य  से  पुरी  तरह  सहमत हूं हूं  कि  यह  मन्दिरों का
 मन्दिर  है  जिसमें  भोगेन्द्र  झा  समेत  हम  सभी  को  पूजा  करनी  चाहिए  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  ये  कम्यूनिस्ट  हैं  ।  कम्यूनिस्ट  पूजा  न  कर  सकते
 |

 इसकी  वैयक्तिक _  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  इसलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  श्री  wae

 स्तर  पर  पुजा  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  क्या  डा०  स्वामी  ने  श्री  भोगेन्द्र  झा  र से  पूछ
 लिया  है  ?.

 at  नारायण  दत्त  तिवारी  :  जहां  तक  वास्तविक  उत्पादन के  आंकड़ों  का  सम्बन्ध  मेरे

 पास  कुछ  आंकड़े  भारी  मशीन  निर्माण  संयंत्र  ने
 aa

 १0  में  18,894  टन  निर्माण

 1981-82 में  27,269  टन
 at

 फि  गौर  1982-83  में
 Pe

 2  टन  का  लक्ष्य  है  ।  फाउन्ड्री  फौजें

 संयंत्रों  ने  1979-80  में  -

 द्  हं
 अध्यक्ष  महोदय :  भाप  इसे  उन्हें  दे  सकते  हैं  ।  ७

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  उन्होंने  यह  प्रश्न  पुनः  पूछा है  ।  बेद  है  fr  मुझे  सभा  का  समय

 लेना पड़  रहा

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  एक  ऐसी  चीज  है  जो  उन्हें  दी  जा  सकती  है  ।

 ‘fe  सर्दी  है  । श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  सभी  सेक्टरों  में  उत्पादन  में  वृद्ध  eral

 जहां  तक  प्रबन्ध  मंडल  के  उत्त रदा  यित्व  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  पुरे  arn  की  जांच

 करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  है  सरकारी  उद्यम  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  न ेभारी  इञ्जीनियरी

 निगम  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  ।  इस  समिति  की  अनेक  सिफारिशें  अर्थात  प्रबंध

 मंडल के  स्तर  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ।

 जहां  तक  श्रमिकों  की  भागीदारी  का  सम्बन्ध  हम  सेक्शन  स्तर  पर  क्वालिटी  स  शुरू

 at  जा  रहे रहे  एच०  Fo  सी०  मैं  समझता  हुं  कि  मजदूर  पहले  से  अधिक
 en  eo

 बन  रहे

 an  मे  at
 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :  प्र  4  उद्योगों शन  चि  को  स्थापना  में में  तीब्र  वृद्धि तीव्र  वृद्धि  के  कारण बज  मशीनों

 करना  जरूरी है  ।  मैं की  मांग  काफी  बढ़  गई  है  ।  अतः  अधिक  से  अधिक  मशीनों का

 पालनीय  मंत्री  से
 जानना  चाहती हूं  कि  नया  किसी  देश  ने  चै  कोस्लावकिया  को

 भारी
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 इंजीनियरी  निगम के  साथ
 रद  TT fa al

 के
 निर्माण  डम ह

 दि
 in

 हेतु  भावेदन  किया  यदि

 तो  उन  देशो ंके  नाम  क्या  हैं  कब  Taz  AM  ण  तथा  भारी  इंजीनियरी  निगम  ने  क्या
 थि निर्णय  किया  है  ?

 *

 ४  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि

 चेकोस्लोवाकिया  के  भारी  इंजीनियरी  मंत्री  आज  यहां  मौजूद  हैं  और  हम  इस  मामले  पर  चर्चा  कर

 रह ेहैं  ।  चेकोस्लोवाकिया  के  रूसी  फर्मे  ने  fared  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  आवेदन

 किया  पश्चिम  जर्मनी  से  भी  आवेदन  प्राप्त  हुआ  जापान  से  भी  आवेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।

 इन  सभी  आवेदनों  पर  विचार  हो  रहा है  और  उचित  रूप  से  उन  पर  निर्णय  किया  जाएगा  ।
 .

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  मैं  जानना  चाहती हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के

 भारी  इंजीनियरी  रांची  के  पास  स्वदेशी  कौशल  तथा  कामना  द्वारा  एक  एकीकृत  इस्पात

 संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  तथा  क्या  उक्त  एकीकृत  स्टील  प्लान्ट  लिए  अपेक्षित

 मशीनों
 का  निर्माण  एच०  ई०  द्वारा  किया  जायेगा  यदि  तो  एच०  ई०  सी०  द्वारा  किए  गए

 प्रयासों का  ब्यौरा  कया  है  ?
 शु

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  हमारी  अभी  उतनी  क्षमता  नही ंहै  कि  हम  अपने  ga  पर

 कृत  स्टील  प्लान्ट  स्थापित  कर  लें  ।  हमें  प्रसन्नता  यदि  हम  अपने  बल  पर  इस्पात  संयंत्र
 स्थापित  लेंगे ।

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  अध्यक्ष  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  रांची  हैवी  इंजीनियरिंग

 कार्पोरेशन  में  आज  भी  ऐसी  मशीनें  मौजद  हैं
 जो  कि  कारखाने  की  स्थापना  होने  के  बाद  ऐसे  ही

 पड़ी हैं  और  जिनका  उत्पादन  में  किसी  भी  प्रकार  का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री

 जी  जानकारी  देंगे  कि  ऐसी  मशीनों  को  उपयोग  में  लाने  के  उनको  gazes  iafadt & के

 यूटिलाईजेशन  के  लिए  उन्होंने  क्या  योजना  बनाई  है
 ?

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  सम्मानित  युवा  सदस्य  के  विचारों  से  सहमत  होने  में  मैं

 कठिनाई  अनुभव  कर  रहा  हूं  वहां  कई  ऐसी  मशीनें  जिनका  उपयोग  नहीं  हो  लेकिन  उन

 मशीनों  की  टैक्नीकल  आधार  पर  उपयोगिता  है  ।  उनको  और  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  ।  उन  सब

 मशीनों  का  पूरा  विवरण  मेरे  पास  है  कि  क्रिस-किस  मशीन  क्या  उपयोगिता है  ।  यदि
 आप

 चाहें
 तो  मैं  इनको  दे  दूंगा  ।

 द  श्री  प्रताप  भानु  फार्मा  इसकी  आप  जानकारी  एकत्र  कर  लें  मैं  बाद  में  ले  ami
 च्

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा है  कि

 पय  ऐसे  क्षेत्र  हैं  ज जहां  उन्हें  आमेर  प्राप्त  नहीं  हो  रहे  हैं  जिसके  परिणाम  स्वरूप इ इस  संयंत्र  की  क्षमता

 का  केवल  75
 ati  at's

 उपयोग  हो  रहा है  ।  लेकिन  मौखिक  वक्तव्य वक्तव्य  जिये  अभी-अभी  उन्होंने

 दिया  उन्होंने  कहा  है  किं  विशाखापत्तनम  स्टील  प्लान्ट  के  कारण  उनका  आर्डर  पूरा  होगा  और

 उन्हें  किसी  प्रकार  की  समस्या  नहीं  होगी  ।  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  पुछ
 कता

 हैक  क्या  इस

 5  b
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 संयंत्र  में  नाना रूपक
 संभव

 है
 र  नाना सूप करण  से

 हमारे
 पास  aioe  आमेर  प्राप्त  होंगे  और

 इस  संगठन के  पास  अधिक  काम  रक  ।  )

 ि  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  यदि  मुझे  ठीक-ठीक  याद  है  तो  मैंने  “'  प्रकार  की

 कोई  कठिनाईਂ  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  किया  है  ।  लेकिन  जहां  तक  आर्डर  बुक  fi

 ति
 के  संबंध  में

 स्थिति इस  प्रश्न  का  संबंध  फाउन्ड्री  फौजें  प्लान्ट  के  क्षेत्र  में  इत  विशिष्ट  आर्डर  बुक क॑

 विशाखापत्तनम  स्टील  प्लान्ट  के  मोहरों  से  पुरी  हो  रही  है  ।

 कार्यकरण  के  ऐसे  जहां  हमें  आडर  बुक  की  स्थिति  सामना  नहीं  करना  पड़  रहा

 वे  हैं  शैफ्ट्स  आयरन  tea  एण्ड  कास्टिंग  ।  aa  हम  डिजाइन्स  ओ०  ato  ड्रोनज़  एक्सकेंवंटर

 क्रेशर  जो  आवृतिमुलक  के  क्षेत्रों  में  नाना रूपक रण  कर  रहे  अत  ्  क्षेत्रों  में
 >  स  और करण कर  रहे  और  मैं  करता  हूं  कि  भविष्य  में  हमारे  डेर  प्राप्त  होंगे  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  हमें  इस  set  के  बारे  में  पर्याप्त  जानकारी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहीं  मालूम  है  मारे  सिं  सभी  व्यक्ति  अधिक  समय  की  *

 मांग कर  रहे  हैं
 ।

 शरीर  लाल  भाटिया  :  वह  रोगों  आयात  कर  रहे  हैं  और  वह  सभी  अन्य  मदों

 TT  खोलो का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  ं
 के  आयात  पर

 पाबंदी
 कयों  नहीं  ताकि  आपको  और

 आडर  प्राप्त  हों  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  oe  te  गायकवाड़  ।

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  मार०  पी०  गायकवाड़

 न  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद
 छीन

 दोनों  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या
 कर  सकता

 मैं  केवल
 उनके  नाम

 ही  पुकार  सकता  ष  मैं

 wee  यहां  उपस्थित  नहीं  करवा  सकता  हूं  ।  x

 श्री  adie  अग्रवाल  :  जुर्माने  का  उपबन्ध  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  अच्छा  सुझाव  यदि  आप  ऐसा  कर  सकें  ।

 महानगरों में  प्रदूषण

 *ै  252.  शी  हेम  वती  us नन्दन  बहुगुणा
 :

 क  दार

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सरकार  ने  भारत  के  महानगरों  और  जमशेदपुर  आदि

 जैसे बड़े  औद्योगिक  शहरों
 में  जल  और

 शोर  प्रदूषण  को  नापा  है
 ;

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  कया  परिणाम  निकले ;

 क्य  प्रदूषण  का  स्तर  पश्चिम  के  अन्य  विकसित  औद्योगिक
 देशों  के  निर्धारित

 स्तर के

 अनुरूप है  ;
 और

 क्या  दिल्‍ली  प्रदूषण  के  ऐसे  न्यूनतम  स्तर  के  अन्तगंत आती  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  से  एक  विवरण-पत्र  सदन  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।

 विवर

 राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  इंजीनियरिंग  अनुसंधान  नागपुर  ने  10  शहरों  में

 वायु  प्रदूषण  पर  अध्ययन  किये  हैं  ।  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  के

 केन्द्रीय  और राज्य  बोलें  234  केन्द्रों के  तंत्र  के  माध्यम  जिनमें  महानगरीय

 और  औद्योगिक  शहर  भी  शामिल  जल  की  क्वालिटी  का  प्रबोधन  कर  रहे

 कुछ  अनुसंधान  संस्थानों  द्वारा  मद्रास  और

 कलकत्ता  में  शोर  स्तर  के  सर्वेक्षण  किये  गये  हैं  ।

 वायुमण्डल  में  निलम्बित  विधिवत  पदार्थ  को  छोड़कर  अन्य  गैसीय  प्रदूषक  प्रायः

 अन्तर्राष्ट्रीय  निकायों  द्वारा  निर्धारित  मानकों  से  निम्न  स्तर  के  यद्यपि

 कभी  स्थानीय  पाकिटों  में  अस्थायी  वृद्धियाँ  होती  है  ।

 केन्द्रीय  बोर्ड  द्वारा  प्रारम्भ  किये  गये  प्रबोधन  कार्यक्रम  से  आंकड़ों  का

 लगातार  आधार  पर  विश्लेषण  किया  जा  रहा  है  ।  प्रायोगिक  जांच  परिणामों

 के  महानगरीय/ओद्योगिक  शहरों  के  निकट  जल  तत्वों  में  जल  प्रदूषण

 के  निलम्बित  ठोस  जैव  पदार्थों  और  कालिफामं  काउन्ट्स  के  सम्बन्ध

 में  उच्च  होते  हैं  ।  भारी  घ्मतु  और  कीटनाशी  औषधियां  aise
 करता स्वीकार्य  स्तर  से  नीचे  पाये  गये  ।

 शहरों  की  गलियों  में  अधिकतम  शोर  का  जहां  कहीं  इसकी  माप

 की  गई  का  परास  75-90  डेविल्स  होता  है  |

 अन्य  उन्नत
 देशों

 में  प्रदूषण  के  स्तर  अथवा  निम्न  परन्तु  ये  wa

 प्रदूषण कौर  भत  न  सम्बन्धी  जल  में  है  और  ag में  निलम्बित  विधिवत

 पदार्थ  को  वां  मं  शोर  का  स्तर  कभी-कभी कर  ह  हैं  ।  कुछ  अति

 पश्चिमी देशों  की  निर्धारित  सीमा से
 अधिक

 होता  है
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 (4)  ऊपर  में
 विवरण  दिल्‍ली

 पर  भी  लागू  होता  है  । ग  र

 ft  हेमवती  ard  णा ६  sone
 > ATT mf =  यह  कहा  वा

 कि
 मदि

 सभा
 में

 एक

 वरिष्ठ  जिनके  नाम  पर  कोई  =e faire  मद  सूची  में  दी  गई  उपस्थित  है  तो

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  मे  वह  लागू  नहीं  होता  |  x

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  शिष्टाचार  का  तो  यही तकाजा है  कि  वरिष्ठ  मंत्री  को  ही

 उत्तर  देना  चाहिए  ।  किसी  भी  स्थिति  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  यह  बात  भली-भांति  समझ  लेनी  ।  सभी  स्थितियां  एक  जैसी

 नहीं  aldt.  ।  कनिष्ठ  मंत्री  उत्तर दे  सकते  इसमें क्या  हानि है  ?  वरिष्ठ  मंत्री  बीच  में  बोल

 सकते  ei
 द

 श्री  हेमवती
 नन्दन  बहुगुणा :  मैंने  अपको  केवल  याद  दिलाया  है  कि

 कल
 क्या  हुआ  था

 भय
 महेंद  य :  वह  इससे  भिन्न  स्थिति

 bal ay 3  कहना  चाहिए कि  वह  चाहते हैं  कि  उत्तर डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी

 मंत्री दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जहां  आवश्यक  होगा  वह  हस्तक्षेप  करेंगी  ।

 ही वती

 नन्दन  बहुगुणा :  मैं  चाहता हूं  कि  सरकार  उत्तर दे  ।  मैं  यह  नहीं  चाहता

 किਂ
 ००

 अध्यक्ष  महोदय  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध ध  मैं  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  सभा  पटल  पर  जो  उत्तर |  वा  गया  है  उसमें  निम्नलिखित  के

 बारे  में  कोई  संकेत  नहीं  मिलता  ।

 (* \  क्या  राष्ट्रीय  पर्यावरण  इंजीनियरिंग  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  जमशेदपुर  के  बारे  में  भी

 अध्ययन  किया  गया  है  या  उक्त  संस्थान  ने  किन-किन  संस्थानों  के  बारे  में  अध्ययन  किया है  ?

 _  क्या  सरकारी  विभागों  या  प्रदूषण  से  सम्बद्ध  विभागों  के  कराये-क्षेत्र में  ध्वनि  प्रदूषण

 समस्या  भी  है  ?

 ag  भी  स्पष्ट  नहीं  है  कि  यह  जल-प्रदूषण  विश्व में  निर्धारित  पया न्य  प्रदुषण-स्तर  से

 कितना  अधिक  है  ।  यह  भी  स्पष्ट नहीं  है  कि  जल  को  प्रदूषित  करने  वाले  जैविक तत्त्व  क्या  हैं  ?

 इस  उत्तर  को  और  अधिक स्पष्ट  किये
 जाने  की

 आवश्यकता  कया  मंत्री  महोदय
 ह

 इस  सम्बन्ध  में  ओर  अधिक  ब्यौरा  देंगे  ?

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  सर्वेक्षण  अन्य  शहरों  में  किया  गया  उसमें  जमशेदपुर  सम्मिलित
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 सूक

 नहीं  जहां तक  ध्वनि  gq  को  अधिकतम  स्थिति  का  सम्बन्ध mrt  सदस्य  जानते  हैं  कि

 हमारे  यहां  ध्वनि  प्रदूषण  सम्बन्धी  कोई  कानून  नहीं है  ।  कुछ  पुराने नियम  अवश्य  हैं  जिन्हें  कानून
 का  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  अनुमान  ऐसा  है  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मानक  से  अधिक  है  ।  ह

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  मैं  विरोध  स्वरूप  कोई  भी  अनुपूरक  प्रश्न  नहीं  गूदा  क्योंकि

 सरकार  की  ओर  से  उत्तर  देने  वाले  मंत्री  म

 सभा  का  अपमान  है  ।
 होदय  को  पूरे  विषय  की

 om
 री  नहीं  यह  सम्पूर्ण

 ५.  ह  |

 sito  मधु  दण्डवत  :  उनका  कहना  है  कि  क्या  मैं  विरोध  करूं  ।

 श्री  हेमवती
 नन्दन  बहुगुणा  :  वह  प्रदूषण  सम्बन्धी  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  देंगे

 2
 एक  माननीय  सदस्य  :  प्रदूषण  तो  दूसरी  ओर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हरिकेश  बहादुर  उपस्थित  eeu  aot  सिंह  ।

 डा०  कर्ण  fag  :  मंत्री  महोदय  ने  ठीक  ही  कहा  था  कि  ध्वनि  प्रदूषण  के  बारे  में  कोई  कानून

 नहीं  है  ।  वायु  प्रदूषण  विधेयक  पर  गठित  प्रवर  समिति  का  मैं  अध्यक्ष  था  कि

 हालांकि  उसका  सीधा सम्बन्ध  इस  विषय  से  नहीं  है  परन्तु  मैं  उल्लेख  करन  चाहूंगा  कि  हमने

 अपने  प्रतिवेदन  में यह  सिफारिश  की  थी  कि  महानगरीय  क्षेत्रों  में  ध्वनि  प्रदूषण  की  बढ़ती  हुई
 समस्या को  देखते  हुए  और  स्थिति  को  और  अधिक  खराब  होने  से  बचाने  के  लिए  ध्वनि प्रदूषण के
 बारे में  एक  कानून  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 क्या  सरकार  सभा  को  बतायेगी  कि  क्या  वह  जल  वायु  प्रदूषण  और  थल  प्रदूषण

 सम्बन्धी  कानूनों
 की  तरह  ध्वनि  प्रदूषण  के  बारे  में  भी  कानून  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 है  ?  क्या ag  कानून  इस  सभा  पर  भी  लागू  होगा  |

 कुछ
 माननीय  सदस्य  :  शून्य  काल  में  जो  ध्वनि  प्रदूषण  होता  उसके  बारे में  क्य

 ध  थ

 ||  वनि
 ड् डा० सुन्नह्मण्यम  स्वामी  :  महोदय  ऐसी  बातों से  य =  tt  समद  म रल  म  से

 घिसकर का  प्रश्न  बनता  है
 |  =

 शी  दिग्विजय  fag:  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  से  पू  श  त  हूं  कि
 ध्वनि  प्रदूषण

 न
 2.0 म |  | बारे  में  एक  वृहद  कानून  होना  चाहिए  और  यह  प्रश्न  विचाराधीन  एक  राष्ट्रीय  पर्यावरण

 योजना

 कर  रही

 त  है  जो  इस  सम्बन्ध  में  प्रारूप  तैय
 र  कर

 और  कानून  बनाने  के  पर  विचार
 m

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 :  जहां  तक  ध्वनि  प्रदूषण न

 डा  सम्बन्ध  ह  यह  न्यूसेंस  सम्बन्धी  faa

 के  अन्तर्गत  आता  है  जो  स्थानीय  निकायों  का  faqa  है  ।  यह  पूर्णतः  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है

 मेरे  विचार  से  इस  बारे  में  पर्याप्त  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।
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 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भांग  का  सम्बन्ध  वह  आपका  अधिकार  क्षेत्र

 प्रो ०
 मधु  दण्डवत :  यदि  वह  लस

 गल लालन ला  pula  काल
 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  महोदय  ,  मैं  श्री  गा  को  यह  प्रश्न  पूछने  के  लिए  बधाई  देता

 :
 बहुत  कुछ
 हैँ

 ।  वह  प्रदूषण
 के  बारे  में  बहुत  ही  सजग  रहते हैं  । ।  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  में  उन्होंने  इस  सम्बन्ध में

 किया है  i

 ...  अध्यक्ष  महोदय :  आपका  मतलब  क्या  है  ?  क्या उ उन्होंने  प्रदूषण  समाप्त  करने के  बारे  में

 काव  दिया  या  अन्यथा  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  चैम्बर  क्षेत्र  में  प्रदूषण  समाप्त  करने  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  से

 पुछना  चाहुंगा
 कि  कलकत्ता  जैसे  महानगर  में  प्रदूषण

 oil
 है  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 ने
 चिड़ियाघर

 के  समीप  एक  पंचतारा  होटल  नाला  1  निर्णय किया  है  ?  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्त  रहिए  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  यह  एक  गम्+  प्रशन है  ।  os

 प्रो ०  विधि  ए दण्डवत  इससे  प्रदूषण  होता  है  ।.

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 मैं  हाल  ही  में  कलकत्ता
 गया  था  और  वहां

 /
 लोगों  ने  इस  बारे  में

 शिकायत  की
 {

 |  श्री  कृष्ण  चन्द्र  तली  के  रिहायशी  क्षेत्र  मं  अनेक  प्रकार  के  प्रदुषण  आते  जा  रहे

 हैं ।  प
 _
 अध्यक्ष महोदय  :  कृपया  बैठ  जाइए

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या
 लोकतन्त्र

 के  बारे  में  उनकी  धारणा  qet  है  कि  मैं  बोल  भी

 नहीं  सकता  ?

 डा०
 सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  वास्तव  यह  पर्यावरण  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न

 है
 ।  ये  सभी

 — —  विषय  हैं  ।  ्

 baat  महोदय  :  आप  अपना  प्रश्न  पूछिए  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  मेर री
 समझ  में  नहीं  fe  जब  भी  मैं  उठता  हूं

 |  क्यों  उत्तेजित  हो  जाते

 Mo  दण्डवत  :  वह  तो  अध्यक्ष पद  की  शक्तियों  को  छीन  रहे  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 |  as  त  होता है  ।  वह  अनाधिकार  चेष्टा कर  रहे  हैं  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  पता  है  कि  इसका
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 कलकत्ता में  काफी  विरोध  किया  है  ।  क्या  यह  भी  सच  है  कि  त्री  ने  चिड़ियाघर  के

 पास  पंचतारा  होटल  बनाने  के  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  निर्णय  पर  सहमति  व्यक्त  कर  दी  जैसा

 कि  मैंने  कलकत्ते  में  सुना  ।  मत  इससे  पर्यावरण  के  प्रदूषित  होने  का  खतरा  पैदा  हो  गया  ह ै।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  शिकायत  करने  लोग  मेरे  पास

 क

 थे  ।

 उसके  बाद  मैंने  इस  विषय  पर  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  से  दो  बार  बातचीत  की  ।
 मैंने  उन्हें

 लिखा  भी  था  ।  परन्तु  उन्हें  बड़े  ही  दुढ़तापूवंक  लिखा  है  कि  इस  होटल  के  बनने  से  प्रदूषण  में  वृद्धि

 नहीं  होगी  ।  मेरे  द्वारा  सहमति  दिये  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  क्योंकि  यह  मामला  उनके  a

 अधिकार
 बेग

 में
 मैंने  यह  भी  कहा है  कि  मुझे  बताया  गया  है  कि  प्रस्तावित  होटल  से  चिड़ियाघर  के

 पास  के  पर्यावरण  में  प्रदूषण  होगा  ।  मुख्यमंत्री  ने  उत्तर  fear है  कि  उस  क्षेत्र  में  पहले  से
 ra  इमारतें

 बनी  हुई  हैं हैं  और  इस  होटल  के  बनते  से  भी  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ेगा  ।  मुझे  पता  नहीं  है  कि  यह  ठीक

 है  या  क्योंकि  मैंने  वह  क्षेत्र  नहीं  देखा  है  ।

 श्री  वीरेन  घोष :  मेरा  प्रश्न  कुछ  अलग  है  इस  वर  रण
 में  कुछ  गलत

 बात  कही
 गई  है  ।.  राजधानी  के  चारों  ओर  केन्द्रीय  सरकार  की  गगनचुम्बी  इमारतें  बारे  में  किसी

 े
 भी  उल्लेख  नहीं  किया  ।

 घ्
 अध्यक्ष  महोदय :  क्या  आप  अन्य  सदस्य  द्वारा  रखे  गए  प्रश्न का  उत्तर  दे  रहे  हैं  ?

 श्री  नीरेन  घोष  :  अब  मैं  प्रश्न  पर  आ  रहा  हूं  ।

 प्रो ०  AY  दण्डवते  :  वह  सरकार  की  ओर  से  उत्तर  दे  रहे  हैं

 _..  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  पंचतारा  मार्क्सवादियों  का  सि  art  नहीं  मैं  नहीं

 जानता  था  कि  उनके  ऐसे  सिद्धान्त हैं  ।  माक्सवादी  सरकार  द्वारा  पंचतारा  होटल  स्थापित  किया

 जा  रहा है  ।  यह  देश  किस  और  बढ़  रहा है  ?

 श्री  वीरेन  घोष  इस  प्रश्न  के  अन्तर्गत  संयंत्रों  की  यह  तेलशोधक  कारखानों  की स्थापना  का

 प्रश्न  भी  आना  चाहिए  जिनसे  बड़े  नगरों  में  प्रदूषण  होता  है  ।  क्या  मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  से

 दिल्‍ली  महानगर  भर  आगरा  शहर  का  पर्यावरण  दूषित  होता  है  और  उस  का  खाने  के  प्रदूषण  से

 ताजमहल  भी  प्रभावित  हो  रहा है
 ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।  पा  इस  पर  विचार  किया  गया

 है  ।  इससे  पर्यावरण  में  असन्तुलन  पैदा  हो  गया  है  ।  यह  मिर्जापुर  पूर्व i  तर  प्रदेश  में  स्थापित  किया

 जा  सकता  था  ।  ताज  को  इससे  खतरा  पैदा  हो  गया है  ।  -

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  कया  है  ?

 श्री  वीरेन  घोष  :  पण  पर्यावरण  ही  बिगड़  गया  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 वह  पर  रोक-लगाने  की  ओर  बढ़  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  :  मूझे  अफसोस  है  कि  मैं  प्रश्न  नहीं  समझ  सकी  ।
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 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  आप  पर  रोक  से  सहमत  हैं  या  नहीं  ?”

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रश्न नहीं  है  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  या  प्रश्न  मथुरा  तेलशोधक  कारखाने  के  बारे  में  है  या  ताज  के

 बारे  में  ?
 र  \

 अध्यक्ष  महोदय  :  मझ  मालम
 a
 है  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  :  उसने  कया  पूछा  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  वह  अपने  ही  जगत
 में  थो  गया  gTo  वसन्त  कुमार  पंडित  ।

 श्री  नीरे नीरेन  घोष :  उन्हें  उत्तर  तो  देने  दीजिए  ।

 att  नीरेन  घोष :  मथुरा  तेलशोधक  कारखान ेके  कारण  gaye

 गर्ग
 सम्बन्धी

 सहा
 आगरा

 कौर  दिल्‍ली  में  बिगड़  गया है  कौर  उससे  ताज  पर  दुष्प्रभाव  पड़  रहा  है  a

 कोसती  इन्दिरा  गांधी  इस  बात पर  मझ  बड़ी  चिनता  है  ।  मैंने इस  बात  पर  विशेषज्ञों

 तथा  अन्य  लोगों  से  बातचीत  कई  वार  की  है  |  विशेषज्ञों  की  राय  यह है  कि  इ स
 तेलशोधक

 कारखाने

 से  ताज  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  aa  अनुसार  आगरे  का  पर्यावरण  रेल
 तवे  या  और  दुसरे

 वहां  स्थित  ढलाई  के  कारखानों  से  दूषित  हो  रहा  है  ।  हम  उन्हें  वहां  से  हटाने  का
 प्रयाप्त

 कर  रहे

 हैं  ।  परन्तु  वे  गर-सरकारी हैं  जिन्हें  आसानी  से  हटाया  नहीं  जा  सकता  ।  परन  उ
 जगार

 कर  रहे

 च्द * हैं। रेलवे  ms  के  बारे  में  भी  कुछ  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 sito  सध  दण्डवत  :  ढलाई  के  कारखाने  वहाँ  जनता  शासन  से  पहले  थे  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी
 :

 जनता  दल  के  शासन  से  पहले  ही  उनके  बारे  में  कार्यवाही  शुरू  हो

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  चूंकि  गत  दो  दशकों  से  महानगरों  में  प्रदुषण  प्रश्न
 धीन  भर  इस  बीच  विभिन्‍न  प्रकार  की  बड़ी  संख्या  में  गाड़ियां  न  केवल  पेट्रोल  से  चलती  हैं  बल्कि

 मिट्टी  के  तेल  आदि  पेट्रोलियम  उत्पादों  से  चलती हैं  बौर  सड़क  पर  निचले  स्तर  पर  ही

 जहरीली  गैस  निकालती  हैं  ।  अन्य  देशों  में  महानगरों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  प्रस्ताव है  कि  गाड़ियों में
 बड़े  एग्जॉस्ट-पाइप  छोड़ने  वाली  लगाये  जिससे  धुंआ  चार  से  पांच  फुट  ठ

 ऊंचे  स्तर

 पर  निकले  और  प्रदुषण  कम  क्योंकि  इन  गाड़ियों  से  निकलने  वाली  मोनॉक्साइड  गेस  से  प्रदूषण

 होता  है  और  मानव-जीवन  को  इससे  खतरा  बढ़ता  जा  रहा  है  |

 मैं  सरकार  वे  जानना  चाहता हु ंहूं कि  क्या  गाड़ियों  से  निकलने  वाली  जहरीली  गैसों के  बारे

 कें  वर्तमान  कानून  में  व्यापक  स्तर  पर  संशोधन  किया  जाएगा  जिससे  इस  प्रकार  के  प्रदूषण  से  सुरक्षा

 हो  सके  और  क्या  परिवहन  विभाग  द्वारा  कोई  नई  तकनीक  इस्तेमाल  की
 जाएगी

 जिससे  जहरीली
 या  जा  सके  ?  /

 सों  के  प्रभाव  को  f निचले  स्तर  पर  ही  समाप्त  कि

 श्री  दिग्विजय fag  माननीय सदस्य  की  चित्त  विशेष  रूप  से  महानगरों के  बारे  में  सही
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 हि

 इस  बारे  में  हमारे  पास

 ao

 उस  का  क्रियान्वयन  विशेष - नक
 म ेस्वीकार करता  हूं  कि रूप  से  बड़े  नगरों  में  और  भीड़  भाड़  वाले  करो  में  और र  अधिक  प्रभ  से  किया  जा  सकता  है  ।

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी :  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  एक  ऐसा  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  ।

 परन्तु
 मेरे  विचार  से  इस  कार्यक्रम  को  उस  प्रकार  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  सका  जिस  प्रकार

 से  वह  किया  जाना  चाहिए  था  ।  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  से  सहमत  हूं  कि

 यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  और  इस  दिशा  में  कार्यवाही  अवश्य  की  जानी  चाहिए

 गोल  छड़ों  और  संरचनाओं  का  आयात

 *253.  श्री  चिन्ता  मणि  जेना

 श्री  नवीन  वाणी

 त्री  यह क्या  इस्पात  और  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  सरकार  गोल  छड़ों  और  संरचनाओं  का  निश्चित  मात्रा  में

 ह्यात कर  रही  है  यद्यपि  देश  मे  त  अधि  अक
 रि-रोलिंग

 क्षमता  प्रयुक्त  है  ;

 मदों  का
 वार्षिक  कितना  आयात  किया  जाता  है  और  उसकी  किस्म

 =~
 कया

 यदि  तो
 इ  के  क्या  कारण है  ;  फक

 क्या  सरकार को  देश  के
 हित

 में  इन  मदों  के  आयात
 को  बन्द  करने  के  बारे  में  सुझाव

 मिले  हैं  ;  भौर  है  ~

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  ए
 खान

 मंत्री
 न  दत्त  :

 i

 से  एक  faa-
 a

 रण  सभा पटल  पर  रख  दिया  ग  |  ह  ॥

 ध  ivan
 विवरण  im  =

 इन  मदों  का  आयात  की  मौत  किया  जाता
 है

 ।  इन  की  मांग  का

 मान  लगाने  और  पुन बेल कों  को  मिलाकर  देशीय  स्रोत  से  इन  मदों  की  संभावित

 उपलब्धि व का  मूल्यांकन  करने  के  पश्चात्‌  ही  आयात  किया  जाता  है  ।  अनुमानित

 मांग कौर  उपलब्ध घी  के  अन्त र  को  पुरा  करने  लिए  ही  aaa  किया  जाता  है  और

 यह  सुनिश्चित  क  रने  के  लिए  कि  अनावश्यक  आयात  न  किया  जाए [  और  इसके

 साथ  उपलब्धि  में  कमी  न  इसके  लिए  आयात-कार्यक्रम  की  निरन्तर  समीक्षा  की

 ड् जाती है  ।  ६:

 वर्ष  1980-81  में  किए  गए  कुल  आयात  के  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं  ष

 लि
 13



 मौखिक  उत्तर  20  1982

 1980-81,  1981-82  कौर  1982-83  82)  में  सेल  द्वारा

 किए  गए  आयात  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है :
 .

 :  हजार  टनों

 1980-81  1981-82  1982-83

 Sa
 82)

 छड़  और  गोल  छड़  46.1  62.3  41.0

 छड़  भी  शामिल

 रचनात्मक  306.0  aU.  507.4

 साइज  भर  विशिष्टियों  की  कठिनाइयों  के  कारण द ेदेश
 में  इन  मदों  का

 वास्तविक  उत्पादन  इन  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त नही ंहै  ।

 कौर  पुनर्बेलकों  से  प्राप्त  हुए  कुछ  सुझावों  पर  उनसे  परामर्श  करके  विचार  किया

 गया  था  ।  यह  पाया  गया  कि  आयात  की  आवश्यकता  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त  नहीं
 किया  जा  सकता  लेकिन  यदि  पुनर्बलन  उद्योग  प्राथमिक  उपभोक्ताओं  की

 कुछ
 श्रेणियों  की  मांग  पूरी  कर  सके  तो  आयात  में  कमी  की  गुंजाइश  हो  सकती  है  ।  इस
 प्रकार  की  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  लोहा  और  इस्पात

 नियंत्रक  तत्वावधान  में  बातचीत  हुई  लेकिन  पुनर्बलन  भोर  उपभोक्ता

 वापस  में  संतोषजनक  व्यवस्था  के  बारे  में  निर्णय  नहीं  ले  पाए  हैं  ।  संतोषजनक  प्रबन्ध

 करने  में  एक  कठिनाई
 यह  है  कि  पुनर्बेलकों  में  से  कुछेक  पुनर्बेलकों  के  उत्पाद  भारतीय

 मानक  संस्थान  द्वारा  प्रमाणित  हैं  और  उपभोक्ता  भारतीय  मानक  संस्थान  की

 टियों  के  अनुरूप  सामग्री  की  मांग  करते  हैं  ।  दूसरी  कठिनाई  यह है  कि  पुनर्बलन

 भोर  उपभोक्ता  उन  शर्तों  पर  सहमत  नहीं  हो  पाये  जिन  पर  पुनर्बलन  उनको
 तयार  माल  सप्लाई  करेंगे  ।  लोहा  और  इस्पात  नियंत्रक  एक  व्यवहार्य  व्यवस्था
 बनाने  के  लिये  अपनी  सद्भावना  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  बौर  इसके  लिये  प्रयास

 जारी हैं  ॥

 श्री  चिन्ता  मणि  जैना  :  देश  में  री-रोलिंग  उद्योग  की  छड़ों  और  संरचनाओं  के  निर्माण  की
 वार्षिक  उत्पादन =  क्षमता  तथा  उनकी  मांग  क्या  है  ?  देश  में  उत्पादित  इन  वस्तु  भों  के  मुल्य  गौर

 भायातित  वस्तुओं  के  मूल्य  में  कितना  अन्तर  है  तथा  इसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  है  ?

 श्री
 नारायण

 दत्त
 तिवारी

 :
 दस  ag  संरचना  ओं  की  मांग  Al  भ खार  पुर  अनुमान  3,59,000  टन  है

 तथा  2,90,000  टन
 का  उत्पादन  होने  7,N C yl  ara  है  ।  प्रकार  100,000  टन  की  कमीं

 रहेगी

 अन्य  ढांचों  के  क्षेत्र  में  भी  उदाहरण  के  लिए  चैनल  और  एंगल  नदी  की  अनुमानित  मांग
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 6,30,000  टन  है  जबकि  कुल  मिलाकर  इनके  उत्पादन  का  अनुमान  4,  15,000  टन  का  है  तथा

 2,5,000 टन  की  कमी  रहेगी ।  इस  प्रकार कुल  मिला  कर  लगभग  374,000  टन  की

 रहेगी ।

 प्रमुख  क्षेत्रों  में  उपभोक्ताओं  को  कठिनाई  न  इस  कारण हमें  इसका  आयात  करना

 पड़ता  है  ।

 gan  कितनी  विदेशी  मुद्रा  लगेगी  इसका  पता  आयात  के  बारे  में  बातचीत  होने  पर  ही  लग

 कता  है  तथा  इस  समय  मैं  उसकी  मात्रा  नहीं  बता  सकता  |  a

 ्य  चिन्ता  मणि  जैना :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  विवरण  से  पढ ar
 तलता

 है  कि

 और  इस्पात  नियन्त्रक  री-रोलिंग  उद्योग  से  बात  कर  रहे  हैं  कौर  ऐसा  पता
 चला  है  कि  यदि

 रोलिंग  उद्योग  प्राथमिकता  के  क्षेत्र  की  कुछ  श्रेणियों  की  मांग  पूरा  कर  सकें  तो  आयात  में  की
 जा  सकती  है  ।  भारतीय  मानक  संस्थान  द्वारा  प्रमाणित  किए  जाने  के  अभाव  में  करार  में  कुछ  ज

 नाइयां
 आ  रही  हैं

 हैं  तथा  उपभोक्ताओं  आदि  के  सहमत  न  होने  के  कारण  यह  करार  नहीं
 ह
 ae  पा

 रहा  है  ।

 ह
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  ये  दोनों  कठिनाइयां  आपसी  सहयोग  से  दूर

 नहीं  होती  a

 मंत्रालय  इसके  लिए  व्यवहार  हल  ढुंढने  के  लिए  क्या  उपाय  करना  चाहता  ?  wal  महोदय के

 विवरण  से  आप  देखेंगे  कि  संरचनाओं  के  आयात  में  दिन  प्रतिदिन  वृद्धि  हो  रही  980-81  में

 इसका  आयात  306,000  टन  था  ale  1981-82  में  ag  309,000  टन  था  तथा  इस  वर्ष  यह

 बढ़  कर  507,000  टन  हो  गया  है  ।  इसका  देश  की  AAsTAeAT  तथा  विदेशी  मुद्रा  पर

 प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी :  यह  सही है  कि  लोहा  और  इस्पात  नियन्त्रक  री  रोलिंग  फर्मो

 से  बात  करने  की  पहल  कर  रहे  जिससे  वे  प्राप्त  प्रौद्योगिकी  के  स्तर  को  बढ़ा  सकें  और
 विद्युत  प्राधिकरणों  आदि  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  के  लिये  अच्छे  किस्म  की  संरचना  का  निर्माण  कर

 सक ॥

 9  1982  को  हुई  बैठक  में  नियन्त्रक  आयात  घटाने  के  उपाय

 बर

 चर्चा  की ॥

 छड़ों  और  गोल  छड़ों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  स्तर  को  बढ़ाना  आवश्यक है

 संरचनाओं  के  उत्पादन  के  लिए  मशीनों  को  अधिक  शक्तिशाली  बनाना  चाहिए  ।  इसके

 लिए  तोलने  की  सुविधा  का  होना  भी  आवश्यक  है  ।

 1000  फर्मों  में  से  केवल  220  कम  ही  अन्तर्राष्टीय  मानक  प्रमाण  पश्  विशिष्ट  विवरण

 योजना  के  sata  पर  पंजीकृत हैं  ।  यह  सब  किस्म  के  स्तर  को  बढ़ा  कर  भारतीय  मानक  संस्था  के

 स्तर  पर  लाने के  लिए  करना  आवश्यक  है  ।

 इन  सभी  प्रश्नों  पर  शिष्ट  कप  दै  fox  करते  के  लिए  लोहा  तथा  इस्पात  नियन्त्रक

 लिलि  न  रावल  है  और  उसे  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  रिपोर्ट  देने  के  लिए
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 कहा  गया  है  ।  रि  रोलिंग  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  को  भी  आमन्त्रित  गया  ताकि  उनके

 विचारों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जा  सके
 तथा  टैक्नोलोजी  में  सुधार  संबंधी  समस्याओं

 पर
 विचार

 किया जा  सके  ।
 |  ्

 केरल  मे  प्रोसेसिंग  एकक  को  स्थापना  ह

 254.  श्री  एम०  रामन्ना  राय
 :

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बत  नी  eq  करेंगे

 लश्  क्या  केरल  में  कोका  प्रोसेसिंग  कारखाना  लगाने के  लिये
 कोई

 लाइसेंस  भोजन-पत्र

 सरकार  के  विचाराधीन  है  =

 (a)  कया यह
 भी  सच  है  कि  केरल  सरकार  द्वारा  सिफारिश  किया गया  कारखाना  लगाने

 के  एक  आवेदन-पत्र  क को  केन्द्रीय  सरकार  ट ढा

 अस्वीकार

 कर

 दिया  गयाहै
 ध  और

 {*)
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री woh  few  az)  नही ं।

 (=)  hk
 हीं  ।

 (x)  प्रश्न
 ह ी  नहीं  उठता  |

 डा०  कर्णसिंह :  फैक्टरी  नाम  की  कोई  चीज  नहीं  है

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  यह  है  ।

 श्री  एम०  रामन्ना  राय :  मेरे  प्रशन के के  दो  भागों  का  उत्तर  भीर  एक  का  नहीं

 उठताਂ  में  दिय  गया  है  ।  भारत 3
 ं  कोको  की  खेती  का  इतिहास  बड़ा  दिलचस्प  है  ।

 सब  जानते  हैं कोको  क्या  यह  र
 OTT

 |  हाल  ही  तक ६
 हनन

 याँ
 फिया

 नाता
 थों

 तु विदेश
 बचाने  के  लि  भारत  सरकारਂ

 म
 ड

 ् अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  क्या  है  ?

 थीं  एम०  रामन्ना  राय  :  मैं  प्रश्न  कर  रहा  मैं  पृष्ठ  are  बता र रहा  हूं
 ।  यह  बहुत

 आवश्यक है  1

 ने  कोको के भारत  सरकार  तथा  कर्नाटक  भर  के  रल  की  सरकारों
 =—  के  उत्पादन  के

 किसानों को  आवश्यक  सहायता  दी  ।  भारत  में  4000  को
 को  की  भा  वश्यकता  होती है  ।  इस

 लक्ष्य के  प्राप्त  होते  ही  यह  अफवाह  फैलाई  जाने  लगी  f  भा  1  उत्पादित  कोको  में
 अम्लता

 grit  है  और  इस  का रण  यह  उपयोगी  |  |  प्रे  aga  att  अन्य
 कम्पनियों

 nee

 eee  mre
 Ha

 यहँ अध्यक्ष  महोदय
 :  आप

 श्री  एम०  रामन्ना राय  :  एफ०  Yo  ‘ate  के  विशेषज्ञ  श्री  हब्बा  ने  अपने  प्रतिवेदन  में
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 क  ण
 स  ख  1

 होती  जबकि  सी०  एफ०
 बताया

 है  कि
 कर्नाटक

 भौर  केरल  में  पैदा  होने  वाले  कोको  में  अम्लता ह
 Ho  आर०  भाई०  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार इ  समें  अमित  ता

 नहीं
 है  ।

 एफ०
 ए०  ao

 के  विशेषज्ञ
 क

 प्रतिवेदन
 से

 किसानों
 को  बड़ी  कठिनाई  हुई  ।  किसको  ने  प्रोस ेर  स्थापना  के  लिए

 सेंस  देने  का  भावेदन  किया  ।  इससे  बचने  के  लिए  कैतुबरी  लाइसेंस के  लिए  ***

 अध्यक्ष  महोदय :  भाप  स्पष्ट  प्रश्न  TS  |

 श्री एम०  रामन्ना  राय :  मैं  जानना  चाहता हू ंईं  कि  क्या  मंत्री  महोदय को para  करते  बालि
 व्यक्ति के  खिलाफ  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  पूछा  जाना  चाहिए  था

 एक  माननीय  सदस्य  :  मंत्री  महोदय  ने  प्रश्न  को  नहीं  समझा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  इसी  प्रकार  का  उत्तर  दें  ।
 ~

 att  बीर  भद्र  fag  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  बताया  भारत  में  4000  मी ०  टन

 कोको का  उत्पादन  होता  जिसमें  से  2,700  टन  केरल  में  पैदा  होता  ।  इस प्रकार केरल  देश

 में  कोको  का  प्रमुख  उत्पादक है  ।  देश  में  किसी  प्रकार  के  कोको  का  आयात  करने  पर  प्रतिबन्ध  हैं  ।

 जहां  केरल  भौर  कर्नाटक  के  कोको  में  अम्लता  पाए  जाने  की  बात  हमें  ऐसी  को
 फका

 नहीं

 र &  श्री  एम०  रामन्ना  राय  :  भारत  सरकार  के  उद्योग  मंत्रालय  किसको  wi  कोको

 सिंग  की  फैक्टरी  को  एक  लाइसेंस  दिया  है  ।  यह  फैक्टरी  केरल  और  कर्नाटक  दोनों  में  पैदा  होने
 वाले  कोको का  प्रोसेसिंग  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ।

 ई०  बाला नन्दन

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  उन्हें  अपना  पूरक  प्रश्न पुरा  करने  दें  ।

 री  fo  बाला  नन्दन :  केरल  में  कोको  प्रोसेसिंग  फैक्टरी  लगान  के
 किए

 एक
 लिजी  फर्म  में

 लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  दिया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  पिसा

 श्री बीर  भद्र  सिह  :  सरकार  को  केरल  औद्योगिक  विकास  निगम  की  भोर  से  केरल  में

 प्रोसेसिंग  संयंत्र  लगाने  के  लिए  दो  आवेदन  प्राप्त  हुये  दोनों  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  तथा

 दोनों  लागू होने
 की  अलग-भाग  स्थिति  में  है  ।

 ्
 ि  दिल्‍ली  में  औद्योगिक  प्लाटों  को  ऊंची  कोमल

 #255,  श्री  भीकू  राम  जैन  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली oY  > णा  हि  क
 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  आद्योगिक

 विकास  की  समस्याओं का  अध्ययन  किया  है  ;

 क्या  यह  oft  सच  हैकि  दिल्‍ली  में  शुगर  के  ऊंचे
 मूल्यों  के

 कारण  राजधानी  में  उद्योगों

 के  विकास  में  बाधा  पड़ी  है  ;  और
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 औद्योगिक  प्लाटों  की  ऊंची  कीमत  पर  रीक  लगाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 का विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 वीरभद्र  fag)  :  दिल्‍ली  में  औद्योगिक  वृद्धि  संबंधी

 कठिनाइयों  की
 f दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  निरन्तर  समी  क्षा  की  ae  हैप

 feet  में  लग  उद्योगों  में  as  वृद्धि  हुई  है  ।

 (a)  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  औद्योगिक  कमी  और  फ्लैटेड  कार  खानों  जि
 उचित

 es उपलब्ध  कराया  जा  रहा  के  विकास  के  लिए  एक  कार्यक्रम  बनाया  है  ।

 श्री  भीक  राम  जन  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  मैने  पूछा  था  क्या  सरकार  ने  दिल्ली के

 ऑद्योगिक  विक  गस  की  समस्याओं  का  अध्ययन  किया  है  जिसका  उत्तर  यह  दिया  गया है  कि  दिल्‍ली

 में  भौद्योगि गई  सम्बन्धी  कठिनाइयों  की  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  निरन्तर  समीक्षा की  जाती  है  ।
 अध्यक्ष  यदि  भाप  इस  उत्तर  से  सन्तुष्ट  हैं  तो  मुझे  यह  निवेदन  करने  की  अनुमति  दी  जाए

 किਂ
 ceases

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  तो  आपकी  संतुष्टि  से  वास्ता  है  ।

 भीक  राम  जेन  :  मैं  इससे  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  ।  अतः  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  मैं  यह

 जानना  चाहता  था  कि  कया  इस  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  लघु  उद्योगों  की  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  कोई

 अध्ययन  किया  ।  यदि  दिल्‍ली  प्रशासन  कुछ  कर  र  हा  होता  तो  मेरा  प्रश्न  पु  का  क्या  औचित्य

 था
 a

 आप  मुझ  से  सहमत  हैं  तो  मंत्री  महोदय  को  कहिए  कि  वे  मेरे  प्रश्न  ||  सहीं

 उत्तर दें  तथा  इसे  aa  स्थगित  कर  दिया  जाए  |  अन्यथा  मुझे  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी

 जाए ।
 -

 श्री  वीरभद्र  fag  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  उद्योग  विभाग  का  सर्वेक्षण  किया  है  ।  क्योंकि  दिल्‍ली

 संघ  राज्यक्षेत्र  है  इसलिए  ag  सीधे  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  ही
 जानकारी  भेजी  है  ।

 हमें

 श्री  भी  राम  जन  यदि  यही  उत्तर  fear  जाना  है  कि  राज्य  सरकार  ही  इसके  लिए

 उत्तरदाई  है  तो  फिर  यहां  प्रश्न  पूछने  से  क्या  लाभ  ।  यदि  आपकी  अनुमति  हो  तो  मैं  अनुपूरक  प्रश्न

 we  ।  यदि  आप  मेरी  दलील  से  सहमत  हैं  तो  भाप  कृपया  मंत्री  महोदय  को  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए

 कहिए
 ।  मेरे  प्रश्न  के  भाग  में  पूछा  गया  है  यह  भी  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  भूमि  के  ऊंचे

 eat
 के  कारण  राजधानी में  उद्योगों  के  विकास  में  बाधा  पड़ी  है  ?”  जिसके  उत्तर  में  कहा  गया

 हैः
 नी  में  wa  उद्योगों  में  दृढ़  वृद्धि  हुई  है  क्  मैं  भूमि  की  ऊंची  कोमल  की  बात  कर  रहा

 हूं

 > ह  |  इसका  भूमि  की  कीमतों  से  कोई
 उत्तर  लघु  उद्योगों

 की  दृढ़  वृद्धि  के  बारे  में  गया

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  अतः  मंत्री  महोदय  को  कहा  जाए  कि  ag  उचित  उत्तर  तैयार  करके  मुझे  जानकारी  कार
 a भेजें 1

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  सत्तारूढ़
 दल

 के  सदस्य  असन्तुष्ट  हैं
 ।
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 ब  सलाना  ि  जी

 आप  प्रश्न  को  स्थगित  कर  सकते कुछ
 माननीय

 कर  सु

 श्री  वीरभद्र  सिह  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के  पहले  भाग में  पूछा  गया  है
 कि  क्या  दिल्‍ली  में  भूमि  के  ऊंचे  मूल्यों  के  कारण  दिल्‍ली  में  औद्योगिक  विकास  में  बाघा

 पड़ी
 इसके  सम्बन्ध  में  हमारा  उत्तर  यह  है  कि  हमने  इस  मसले  का  अध्ययन  किया  है  तथा  MS at  मिनी

 यह  निश्चित  मत  है  कि  भूमि  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  से  दिल्‍ली  में  उद्योगों  के  विकास  में  कोई  बाधा

 et  1%  1  इसके  विपरीत  हमारे  पास  जो  आंकड़े  हैं  उनसे  पता  चलता  है  कि  1950-51  में

 8,060  उद्योग  स्थापित  जिनमें  16  करोड़  13  are  रुपये  की  पूंजी  लगी  हुई  थी  तथा  जिनका

 कुल  क्रय  विक्रय  31  करोड़  35  लाख  रुपये  का  था  और  जिनमें  69,256  कमंकार  नियुक्त  थ े।

 इन  आंकड़ों  की  तुलना  वर्ष  1980-81  के  आंकड़ों  के  साथ  करने  से  पता  चलता  है  कि  उद्योगों की

 संख्या  बढ़कर  45,000  हो  गई  उनमें  867  करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगी  हुई  थी  तथा  उनका

 क्रय-विक्रय  2159  करोड़  रुपये  का  हो  गया  था  भर  उसमें  कर्मचारियों  की  संख्या  4  लाख  50

 हजार  हो  गई  थी  भत  मेरे  उत्तर  से  माननीय  सदस्य  को  समझ  लेना  चाहिए  कि  दिल्‍ली
 में

 wa
 गों  के  विकास  में  कोई  बाधा  नहीं  पड़ी  है  ।

 श्री  भीकू  रास  जेन :  अध्यक्ष  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  ये  आंकड़े
 कहां  से  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  से  लिए  होगे  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्हें  मालूम
 है  कि  दिल्‍ली  का  योजनाबद्ध  विकास  करने  के  लिए  1662  से  योजना-विरोधी  क्षेत्रों  से  लगभग  एक

 लाख  भौद्योगिक  एककों  को  योजनाबद्ध  क्षेत्रों  में  ले  जाने  के  लिए  उपयुक्त  भवन  तथा  शैड

 पूर्वे-निशिचर  कम  दरों  पर  दिए  जाने  थे  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  एक  लाख  औद्योगिक

 एककों  का  पुनर्वास  करने  के  लिए  अब  बीस  वर्षों  में  कोई  प्रयास  किया  गया  है  और  तो

 उनमें  से  कितने  एककों  का  पुनर्वास  किया  गया  है  ?  ऐसे  एककों  की  संख्या  हजारों  में  नहीं  होगी ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्हें  20  वर्ष  पूर्वे  किसी  योजना-विरोधी  क्षेत्र  से  जबरदस्ती  निकाल

 दिया  गया  था  उनके  लिए  पानी  तथा  बिजली  आदि  की  व्यवस्था  भी  नहीं  की  गई  थी  ।  मैं

 पह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  हाल  में  विकसित  क्षेत्रों  में  विकास  दर  बढ़ा  है  ?

 श्री  वीरभद्र  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  से  दिल्ली  में  योजना-विरोधी

 क्षेत्रो ंसे  सम्बन्धित  जानकारी  मांगी  है  ।  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  अरसे  में  दिल्‍ली  प्रशासन

 कौर  दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  निगम  ने  योजना-विरोधी  क्षेत्रों  के  उद्योगों  का  पुनर्वास  करने  तथा
 अन्य  उद्योगों  का  विकास  करने  के  लिए  दिल्ली  के  आस-पास  अनेक  उद्योग-समुह  स्थापित  किए

 य  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  मैं  उनको  उद्योग  समूहों  संबंधी  जानकारी  उन्हें  भेज  सकता

 हु ं।

 भरी  भीकू  रास  जेन :  अनेक  क्षेत्रों  का  विकास  किया  जा  चुका  है  ।  इस  समय  मैं  वर्तमान  क्षेत्रों

 में  उद्योगों  के  पुनर्वास  की  बात  कर
 रहा  हूं

 में  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  मंत्री  महोदय
 के  पास  जानकारी  है  ?  मैं

 समझता  हूं  कि
 उन्हें  अधिक  जानकारी  सम्बन्धित

 त

 विभाग  से  मिल  सकती

 oa  N  al  करने  और  लाइसेंस  लेने है  ।  क्या  उन्हें  मालूम  है  कि  ? वर्तमान  और  नये  |...
 के  लिए  दिल्‍ली

 विकास
 उद्योग  निदेशालय  दिल्‍ली  जल

 प्रदाय
 नगर
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 एस०  एस०  भाई०  तथा  बैंकों  आदि  के  दरवाजे  खट
 पड़ते  हैं

 ।
 क्या  वह  इस  सदन

 को  आश्वासन  देंगे  कि  ag  इन  लघु  उद्योगों  के  संबंध  में  समान  नीति  बनाएंगे  जिससे कि
 वे  उद्योग  पुनर्वासित  ही  होने  के  साथ-साथ  चलते  भी  उनके  विकास  की  तो  बात  ही  छोड़

 दीजिए ?

 श्री  वीरभद्र  सिह  :  अध्यक्ष  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।  हम  इस

 प्रक्रिया  को  सरल  बनाना  चाहते  हैं  जिससे  कि  नये  उद्यमियों  को  उद्योग  स्थापित  करने  के  मामले  में

 कोई  कठिनाई  न  हो  ।  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  निश्चित  प्रक्रिया  होगी  ।  उद्यमियों  को  उसका

 अनुसरण  करना  होगा  ।  इसके  साथ  ही  साथ  हमारा  यह  निरन्तर  प्रयास  होगा  कि  उद्यमियों  को

 कम से  कम  कठिनाई  हों  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  अध्यक्ष  मैं  प्रश्न  के  भाग  की  भोर  आपका  घ्यान

 दिलाना  चाहता  हूं  जिसमें  gor  गया  है  कि  क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  के  औद्योगिक  विकास  की

 समस्याओं  का  अध्ययन  किया  है  ।  मैं  लघु  उद्योग  या  कुटीर  उद्योग  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 इससे  पहले  हमने  इस  बात  पर  चर्चा  की  थी  कि  बड़े  उद्योगों  के  होने  के  कारण  दिल्‍ली  जैसे

 नगरों  में  जल  और  शोर  शराबे  की  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  जी  भी  यहां

 बैठी  हैं  ।  मैं  मारको  अपना  इलाज  कराने  के  लिए  गया  ar

 #  अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इससे  कया  ताल्लुक है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  रूस  सरकार  ने  मास्को  FA  अपने  महानगरीय  शहरों  से  बड़

 उद्योगों  को  दूसरे  स्थानों  पर  भेजने  का  निश्चय  किया  है  ।  कुछ  अन्य  समाजवादी  देश  भी  यही  कर

 रहे  मैं  मंत्री  महोदय  से  पुछना  चाहता  हूं--प्रधान  मंत्री  जी  भी  यहां  बैठो  हैं--क्या  सरकार

 दिल्ली  कौर  अन्य  महानगरीय  शहरों  का  योजनाबद्ध  विकास  करने  के  ऐसे  महानगरीय  शहरों
 जिनमें  जल  प्रदूषण  और  शोरोगुल  प्रदूषण  तथा  राजनैतिक  प्रदूषण  क्योंकि

 बेईमान  राजनीतिज्ञ  भी  बड़े  उद्योगों  को  हटाने  के  बारे  में  निर्णय  करेगी  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  दिल्‍ली  जैसे  महानगरीय  शहरों  से  बड़े  उद्योगों  को  हटाएगी  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  ।  वे  हमारे  उद्योगों  को  मास्को  भेजना

 चाहते
 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इसका  कड़ा  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  वीरभद्र  दिल्‍ली  एक  महानगरीय  प्रदेश  है  तथा  इसमें  कोई  Gt Ta  नहीं  है

 सरकार  इसमें
 तथा  अन्य  महानगरीय  प्रदेशों  में  बड़े  उद्योग  स्थापित  करने  की  अनुमति  नहीं

 देती  ।  महानगरीय  शहरों  में  बड़े  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए

 जाते हैं  1

 तर

 arc  नहीं
 दिए

 ग  tine  ह  रचो  बादए  भेज  देंग े?

 श्री  वीरभद्र  सिह  मैं  मान  नीय  सदस्य  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  और  उसके

 20
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 आसपास  अधिकतर  लघु  उद्योग  हो  है

 oil

 ग  बड़े  उद्योग  हो  हैं  ।  सरकार  का

 विचार  उन्हें  दू  सरी  जगह  भेजने  का  नहीं  है

 भी  बीजू  पटनायक :  माननीय  मंत्री
 मे  बदरपुर  स्थित  विद्युत  संयंत्र देखा  है  ।  यदि

 हां तो कर क्या  उन्होंने  देखा  है  कि  बदरपुर  विद्युत  संयंत्र  तथा  उत्तरी  दिल्‍ली  में  स्थित  अन्य  विद्युत  संयंत्रों

 से  हर  रोज  लाखों  टन  gat  बाहर  निकालता  इन  संयंत्रों  को  दिल्‍ली  की
 tape

 दे  बाहर

 भेजने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ।

 श्री  वीरभद्र  fag  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  यह  अनुपूरक  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न  से  नहीं  उठता  ।
 ई भाप  यह  प्रश्न  ऊर्जा  मंत्री  से  पूछ  सकते  हैं  |

 '  श्री  बाजू  पटनायक  :  मैंने  तो  समझा  था  कि  इसका  सम्बन्ध  आपके  मंत्रालय  से  है  ।

 ry  ह
 श्री  वीरभद्र  fag :  नहीं  ।  यह  प्रशन  ऊर्जा  मंत्री  को  लंबे  ह  ह  |  त  किया  जा  सकता  है  ।

 उद्योग  में  अनुसंधान  तथा  विकास

 *258.  श्री  एच०  एन०  नसरें  गौडा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  बाजार  में  लगी  होड़  को  ध्यान  में  रखकर  उनके  मंत्रालय  ने  भारतीय

 उद्योगों  की  अनुसंधान  तथा  विकास  की  और  अधिक  ध्यान  देने  तथा  आत्मनिर्भर  बनने  के  लिए

 निदेश  दिए  हैं  ;  भर
 ह

 यदि
 तो  पिछले  दो  वर्षों  में  इसके  अनुसरण  में  क्या  aaa  की  गई  हैं

 ?

 sata

 ह

 तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण दत्त  :
 (#)

 तथा  एक

 विवरण
 eae

 ग पर  रखा  जाता  है  ।
 ॉ

 ब
 विवरण

 (#)  तथा
 भारत  सरकार  ने  हमेशा  ही  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  बनाने  और  शोध

 तथा  विकास  को  प्रोत्साहन  देता  आवश्यक  समझा  है
 है  जिससे

 कि
 भारतीय

 उद्योग

 विश्व के  बाजार  में  प्रतियोगिता  कर  सकें  ।  इस  दिशा
 में  विभिन्न  अभ्युपेय  किए

 गए  हैं  जिनमें  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं

 स्वीकृत  संस्थानों  में  अनुसंधान  परियोजनाओं  के  लिए  भारित कर  में  133

 प्रतिशत  की  wz  देना

 rot:
 (a)  आंतरिक  अनुसंधान  तथा  विकास  ह क

 एककों  1
 कों  में  विकृत  अनुसन्धान  कार्यक्रम  चलाने

 के  लिए  भारित कर
 में  125  प्रतिशत  की  छूट  देना

 व्यय  के  वर्ष  में  100  प्रतिशत  बट्टे  खाते  में  डालने  की  अनुमति  देकर  उद्योग
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 में  अनुसन्धान  तथा  विकास  के  लिए  adv  परिसम्पत्तियों  के  सृजन  को

 प्रोत्साहन  देना  ।

 जब
 संबंधित  परौ  यौगिक  राष्ट्रीय  के  भीतर  ही  विकसित  की

 गई  हो  तब  मुद्रा  विनियमन  arferi
 धम  )/  एकाधिकारी

 तथा

 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  से  भिन्न  औद्योगिक  एककों  को  लाइसेंसीकरण

 के  प्रतिबन्धों  से  मुक्त  रखना  ।

 = )  देश  में  विकसित  प्रौद्योगिकी  को  प्रयोग  में  लाने  वाले  संयंत्रों और  मशीनों  पर

 किए  गए  व्यय  के  वास्ते  बढ़ा  हुआ  निवेश  भत्ता  देना  |

 ro  | ar
 अनुसंधान मान्यता  प्राप्त  आंतरिक  अनुसंधान  तथा  विकास  एककों  को

 ह
 तथा  विकास  संबंधी  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  बिना

 किसी  सीमा
 के

 ह
 खुले  सामान्य  लाइसेंस  की  सुविधा  देना  |

 |

 श्री  एच०  एन०  ara  गौडा  :  मंत्री  जी  ने  विभिन्‍न  अनुसंधान  ि  ्

 को  दी  जाने  वाली  छूट  विवरण  दिया है  ।  मैं  उन  अनुसंधान  परियोजनाओं  का  नाम  जानना

 र =  भ्र  उद्योग चाहता  उन्हें  किन  संस्थाओं  ने  प्रायोजित  किया  है  ।  वे  दूसरे  संस्थान  कौन  से

 कौन  से  हैं  जि
 ननके

 साथ  इन्हें  सम्बद्ध  किया  गया
 गह

 ।  अन्त  में  मैं  इनको  मिली  कुल  छूट  के  बारे  में

 जानना
 जाह  ता  हूं

 झक  सि

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  ऐसे  750  पंजीकृत  एकक  =  जो  विज्ञान  भौर  प्रद्योगिकी

 विभाग  के  तथा  विकास  के  पास  पंजीकृत  gi  ऐसे  सभी  एककों  की  सूची  बनाना  तो

 कठिन  है  ।  आपकी  अनुमति है  तो  मैं  माननीय  सदस्य  को  इन  750  पंजीकृत  एककों  वामो

 सूची दे  सकता  हूं  ।

 र  t न  एककों  का  अनुसंधान  तथा  विकास  पर  व्यय  जो  1978-79  में  50

 बढ़कर  1981-82  में  200  करोड़  रुपये  हो  गया  ।  इन  750  उद्यमों  में  50  सरकारी  क्षेत्र  के

 क्रम हैं  जो  अनुसंधान  में  लगे  हैं  ।  भारित  कर  लाभ  के  80  कार्यक्रम  हैं  जो  योजना  के  अन्तर्गत

 मंजूर किये  गये  हैं  ।  यदि  सदस्य  महोदय  चाहें  तो  मैं  विवरण  दे  सकता  हूं  |

 श्री  एच०  एन०  नब्ज  गौडा  :  आप  कृपया  मुझे  विवरण  दे  दें  ।  उद्योगों  में  ता  और

 विकास  श्रम  तथा  प्रबन्धकों  के  बीच  सम्बन्धों  पर  निभर है  ।  इन  सम्बन्धों  में  तनाव  के  कारण

 उद्योग  पर्याप्त  तरक्की  नहीं  कर  पा  रहे  और  मंत्री  जी  ने भारतीय  ने  एक  सभा  में  यह  माना  है  कि

 यि भारत  के  उद्योगों  के  सम्मान  में  कमी  हुई  है  ।  सरकार  ने  इत॑  सम्बन्धों  में  सुधार  के  लि

 किये हैं  ।

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत
 तिवारी

 तनावपूर्ण  भी

 तथा fa एक  कारण हो  सकते  हैं  लेकिन  मेरे
 वि  चार  से  अनुसंधान  कार्यक्रम  में  यह  मुख्य  बाधा

 नहीं  हमने  भौद्योगिक  sian  tear  Bitter  Se  विस्तार  में  जाने

 की  जरूरत  नहीं  लेकिन हम  यथा

 1

 सम्भव  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 22



 28  1904  उत्तर

 ee  गाधि

 श्री  ए०  के०  राय  :  आज  3
 निःशुल्क  भायात: का की 2

 गति से हम बहुत क्षुब्ध
 की  जाती है  ।  यह  क्षेत्र गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  अनुसार त

 था  विकास
 की  बुरी  तरह

 0.5% से  अधिक  व्यय  नहीं  करता  जबकि र सरकारी क्षेत्र  2.5%,  करता है  ।  अनुसंधान  तथा

 विकास  की  ओर  ६  न  दिये  बिना  सरक
 मनोरोगी

 के  fa  |  आयात के  लिए  दबाव  के

 तथा  विकास  सम्बद्ध आगे  झुकती  रहेगी
 T  क्या  सरकार  उत्पादन  सम्बद्ध  बोनस  की

 भांति  age
 लाइसेंस  देने  पर  विचार  करेगी  ?

 @

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  हुआ  |

 ee  ee

 प्रदनों के लिखित के  लिखित  उत्तर

 वि
 असंतुलन

 #951,  श्री  कार  पी०  गायकवाड
 ie

 श्री  जितेन्द्र  प्रसाद

 क्या  प्रधान  मंत्री  हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भूमि  पर  वनो ं'
 के

 बड़े  पैमाने
 पर  काटे  जाने  के  कारण  गंभीर

 पर्यावरण  और  सामाजिक-आर्थिक  असन्तुलन  पैदा  होने की की  आशंका  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  विज्ञान

 संस्थान की  अध्ययन  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गय

 )  यदि  at,  तो  कितने  हेक्टर  क्षेत्र  में से  वक्ष  गए  हैं  और  इससे  किस  सीमा  तक

 (« qatacner  प्र सन्तुलन  पैदा  हुआ  है

 पर्यावरण  की  स्थिति  अनुकूल  बनाये  रखने  और
 शेष  प्राण प्राकृतिक

 कृतिक  वनों  सुरक्षा
 के  लिए

 कौन  से  fod  उठाने  का  विचार  है  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  इंदिरा  aIfett)  हां  ।

 रिपोर्ट  मिली  है  कि  1951  और  1980  के  433  लाख  aatax  सरकारी  वन्य

 गैर-वनीय  प्रयोजनों  के  लिए  अपवादित  किए  me gl  1980.  के  जब

 वन
 19.0  लागू  किया  गया  केवल  5964  हैक्टेयर  क्षेत्र  ही  गेर-वनीय

 ज  के  लिए  अपवादित  किया  गया  है  ।  वृक्षों  को  ata  रूप  से

 भाग
 लगने  और  अन्य  जीवीय  कारणों  से  वन  आच्छादन  की  हानि  भी  हुई

 है  ।  समस्त  देश के  लिए

 हानियों  का  सही  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  यह  सत्य  है  कि  वन्य  क्षेत्र  और  वन्य
 जलाशयों  सहित  जल  तत्वों  में  गाद  भरना दन  की  मरुस्थलीय रण

 y
 और  sala  रनों

 की
 हानि  जसी  पारिस्थितिकीय  समस्यायें  उत्पन्न

 उत्पन्न

 करती करती
 व्  -
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 तथा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं

 1.  वर्तमान  वन  विधान  का  कठोरतर  कार्यान्वयन  ।

 2.  संरक्षण प  cal  क  बल  दे
 श  राष्ट्रीय  वन  नीति  भर  भारतीय  वन

 नियम  का  संशोधन

 3.  बनों  के  उन्नत  प्रबन्ध  के  लिए  राज्यों  को  मार्गदर्शन  प्रदान  करना  |

 4.  संरक्षण  कर्मचारियों  की  संख्या  में  मान  की व्यवस्था ओर  प्राकृतिक

 संसाधनों के  संरक्षण  के  पक्ष  में  लोक  मत  संग्रहण  द्वारा  वनों  को  अधि द् aia 1% अच्छा सं
 च्  QUT संरक्षण  afafeaa

 करना  ।

 5.  सामाजिक  ग्राम  और  फार्म  वन-विद्या  के  वक्त म
 मों

 को

 देकर  वन्य  भौर  गैर-वनीय  क्षेत्रों  में  वृक्ष  आच्छादन  में  सुधार  करना  और र  इन  कार्यक्रमों में

 समुदायों तथा  नवयुवकों  को  शामिल  करना  |

 6.  क्रांतिक  पा रि तन्त्रों  और  जिन्हें  विशेष  संरक्षण  देने  की

 mises  मी
 कह

 चान  ie  लिए  देश  का  पारिस्थितिक  मानचित्रण  तैयार  कर  aT

 राष्ट्रीय  उद्यानों  और  भभंयारण्यों  जैसे  संरक्षित  क्षेत्रों  के  तंत्र
 से

 fe  ita
 बोर

 जीव-मण्डल  रिजवों  की  स्थापना  करना  ।

 8.  कतिपय  क्षेत्रों  में  भूतत्व  सैनिकों  के  पारिस्थितिकीय  कार्य  बल  स्थापित  करना  ।

 दिल्‍ली  की  पत्थर  की  खानों  में  दुर्घटनायें

 १257.  थी
 बापसाहिब  पालेकर

 aft  मोती  भाई  आर०  चौधरी  :  ई

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दिल्‍ली  की  पत्थर कं  vat  का  प्रबन्ध  दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास निगम  ने

 आपनें  हाथ  मे
 ने  f लिया  है  ;

 (3)  यदि  तो  कब  से  ;

 इन  खानों
 में

 1981  नय
 nit

 ऐसी  कितनी  दुर्घटनाएं  हुई  हैं  जिनमें

 माल  का  नुकसान  हुआ
 है

 मुआवजा  देने  के  लिए  स्पष्ट  निदेश  और

 (=)  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  हां
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 साना

 दिल्‍ली
 हगा sian

 h  a  द्वारा  भेजी  गई  जानकारी  के  अनुसार  1976.

 में  पत्थर  की  अनेक  खानें  अ  प्रतीत की  गई  थीं  ।

 (7)  fama  की  पत्थर-खानों में  4  दुर्घटनाएं  हुई  जिनमें 4  arf  मकाँ  की  जानें  गईं I

 तथा  (=)  दुर्घटनाओं  के  मामले
 में  afagta  के  भुगतान  पर

 rian
 क्षतिपूर्ति

 1923  के  प्रावधान  लागु  होते  जिसे  राज्य  सरक।रों/संघ  शासित प्र देशों  द्वारा  लागू  किया

 जाता है  ।
 कह

 राष्ट ोय  अनुसंधान  विकास  निगम  द्वारा  दिये  गये  पुर  सर

 #  2  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  निम्नर्लि  जानकारी  शनि

 वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगी  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास निगम  ATTo  Xo
 ष्कारों के  लिए  स्वतन्त्रता  दिवस  पर  पुरस्कार  देते

 हैं  ;

 यदि  तो  कितने  अविष्कारों  पर  पुरस्कार  दिए  गए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  कुल

 कितनी  धनराशि  ad  की  गई  और  शुरुआत  से  अब  तक  कितनी  वित्तीय  सहायता दी  गई  और  अब

 गुणा धार  पर  प्रमाण  पत्र  दिए  गए  ;

 पुरस्कार  जीतने  वाले  अविष्कारों  को  आम  आदमी  के  व्यावहारिक
 उपयोग

 में  लाने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 थ  देश  में  इन  पुरस्कार  जीतने  वाले  अविष्कारों  में  से  कितने  अविष्कार  उपयोग  में

 लाए गए  हैं  और  उनसे  आम  आदमी  द्वारा  क्या  लाभ  उठाये  गए  हैं  ?

 प्रधानमंत्री  इंदिरा  :  आविष्कारों  के  लिए  पुरस्कार  एन०  आर०  डी

 सी०  द्वारा  दिए  जाते  हैं  ।  इन  पुरस्कारों  वर्ष  में  2  बार  हमारे  स्वत  दिवस
 गणतन्त्र  दिवस  पर  घोषणा  की  जाती

 arrf-  earsy  > 1961-62  में  प्रारम्भ  हुए  पारितोषिक  वितरण  से  अब  तक  486
 आविष्कार  े

 लिए  नकद  पुरस्कार  और  60  सराहना  प्रमाण  पत्र  दिए  जा  चुके  नकद  पुरस्कारों  की  कुल
 राशि  10.2  लाख  रुपये  है  ।  इसके  अतिरिक्त  माडलों  और  आदिप्ररुपों  की  संविरचनाओं  के  लिए
 9.77  लाख  रुपये  की  राशि  भी  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  प्रदान  की  गई  |

 और  जनसाधारण  के  लिए  पुरस्कृत  आविष्कारों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 कार्पोरेशन  कई  उपाय  करती  है  यथा  (1)  निगम  के  जनरल--इस्टेशन  इंटेलिजेंस  के  माध्यम  से

 अविष्कारों का  प्रचार  करना  :  (2)  भदिप्ररुप  की  संविरचना  के
 सिए

 भावी
 कर्त्ता  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान व  करना  ;
 2 >)  आविष्कार  को

 ग
 अपने

 पेशेन्ट  की  पुर  क्षा  के  लिए
 उद्यमियों  के  स भोर  (4)  आविष्कारों  हा

 दे
 से  में  जो

 सम्भवतः
 इन  आविष्कारों  को

 2:
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 a  एए

 उपयोग में  ला  सकते  हैं  ।  पि  प्रयुक्त
 झनस  ककी  =  fen  का  निर्धारण  करवाना

 सम्भव  नहीं  तथापि
 समाज ज  को

 उपलब्ध  कराये  गये
 उत्पादों और  सेवाओं  में  कई  आविष्कारों

 स का a  ee  a  रूप  से  अनुप्रयोग  f  किया  जाता  छ हे  प्रकार  के
 erm

 आविष्कारों  y—

 पवन उच्च  दक्षता  प्राप्त मिट्टी  के  तेल  से  चलने  वाला  धुनाई  एक्सल  चाय

 किण्वन  मशीन  फरमेंटिंग  हार्ड नेस  रेडियो  सौंड  ब
 al

 टेनियम  एहसान  और  स्टैटिक  आदि  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  रंगीन  टी ०  Ato  टी०  ato  ट्यूब्स  और  alo

 To  की  स्वीकृत  परियोजनाओं

 १260.  श्री  रघनर्दनलाल  भाटिया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  य  बताने की  कृपा  करेंगी  कि

 ब्या  बड़ी  संख्या  में  निर्माता  इलेक्ट्रानिक्स  क्षेत्र-रंगीन  टी  ०
 विथ

 पिक्चर

 ट्यूब  और  वीडी  ik कैसेट  रिकार्डों  ०  सी  ०  ato  एस०  )  की  ओर  दौड़  रह हे  हैं  ;

 सरकारी  ओर  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  अब  तक  स्वीकृत  परियोजनाओं का
 ब्यौरा

 क्या

 ि
 है  और  उनकी  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होगी ;  .

 क्या  पंजाब  स्टेट  इलेक्टानिक्स  डेवलेपमेंट  एण्ड  प्रोडक्शन
 कार्पोरेशन

 qT a  भी  ato  डी०

 भो०
 te  he  तक

 गार्डस  बनाने  के  लिए  आशय  पत्र/औद्योगिक  ATR  प  जारी  किए  गए  हैं  ;  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  ent  ral  बरती  गई  हैं  कि  जारी

 es  qa  भूत  रूप  से
 उत्पादन  के  आविक

 सरों  के
 लिए  ह  और  वे

 विफलता
 में

 समाप्त
 ह

 :
 हां

 । or
 प्रधान  मंत्री त्री  इंदिरा  गांधी  )

 ब्योरे  संलग्न  विवरण  1,  11  तथा  171  में  sac

 हा
 ॥

 >

 (4)  अनुमोदन के  लिए  रियोजना  प्रस्तावों  का  मुल्यांकन  करते  समय  सरकार  अन्तर्निहित

 संघटक-पुर्जों तथा  कच्ची-सामग्री  की  पूँजी  विदेशी  मुद्रा  आदि  जसे
 कारकों  पर  विचार  करती  है  ऐसा  करने  से  तकनी की  auf

 थक  दृष्टि  से
 व्यवहार

 इकाइयां  स्थापित

 करने  में  सहायता  मिलती  है
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 श्याम  तथा  श्वेत  एण्ड  दूरदर्शन  फोटो  त  दूरदर्शन  फोटो

 ट्यूबों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  जारी  किए  गए
 औद्योगिक  लाइसेंसों  की  स्थिति

 +  od
 क्र०  स०  फर्म का  नाम  बक्का  क्षमता

 जिसके  लिए

 औद्योगिक ल  सेंत  पत्र  जारी  गया

 पत्र  है  उसका  विस्तार  के

 बाद  कुल  क्षमता

 इमाम  तथा  श्वेत  दूरदर्शन  फोटो  aaa

 मेसर्स  बी०  ई०  बंगलौर  2.00  लाख  साया  3.00  लाख  सख्या

 मेसर्स  अपटान  आनन्द

 कानपुर  |  0.40  लाख  सख्या  2.00  लाख  संख्या

 मैसेज  टेलीट्यूब

 गाजियाबाद  |  1.00  लाख  सख्या

 मेसर्स  गुजरात  weet  seagiiara
 लिमिटेड  3.00  लाख  सख्या

 श् मेसस  साहिल  )  लिमिटेड

 3-00  लाख  सख्या साहिबाबाद  ।

 मेसी  बेबल  डिवाइसिज

 लिमिटेड  0.40  लाख  सख्या  3.00  लाख  सख्या

 मैसेज  पंजाब  डिस्प्ले  डिवाइसिज

 fate,  एस०  ए०  एस०  नगर  |  3.00  लाख  सख्या

 मेसर्स  go  पी०  २०  डी०  सी०

 2.50  लाख  संख्या हैदराबाद  |

 रंगीन  दूर ददन  Met  zat

 मेसर्स  पंजाब  डिस्प्ले  डिवाइसिज

 एस०  ए०  एस०  पंजाब  |  4.00  लाख  सख्या
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 संगठित  क्षेत्रों  में  वीडियो  कैसेट  रिकार्डर  के  लिए  अनुमोदित  मामलों  की  सुची

 क्रम  सख्या  कम  का  नाम  ara  पत्र  संख्या  वास्तविक

 तथा  तारीख  अनुमोदित *
 क्षमता

 त्या
 ~

 2  3  4

 मेसर्स  कर्नाटक स्टेट  इलेक्ट्रानिक्स  डेवलपमेंट  ate  275  (82)

 कार्पोरेशन लि०  एमलिन  30,  रेसकोर्स  17-4-82

 बंगलौर |  a

 2  aad  बी०  Ifo  Uso  प्रो ०  बा०  Fo  भा  पृ०  207  (81)

 j  31-12-81
 आत्मा  गांधी

 ———
 do 3  ag  एम०  एस०  शमन  प्लेट  म्  ato  प०  854  (81)

 31-1281 32  नारायण  दाथोल्कर  रोड  TH  नेपीन

 4.  मेसर्स  बुश  )  आ०  To  :  855  (81)

 एमू  एस०
 पी०  पो०  aTo

 नं०  4127,  31-12-81

 -400007.

 5.  मेसर्स  अपराध  इण्डिया  10,  अशोक  ao  To  :  813  (81)

 लखनऊ  |  31-12-81

 मेसर्स  महाराष्ट्र  इलेक्ट्रानिक्स  कार्पोरेट  आप  :  796  (81)

 प्लाट  त०  214,  बेचने  Fra  31-12-81

 ~~
 नरीमन  बम्बई  ।

 इस् टन एक्स  प्रेस  भा०  To  :  853  (81) मेसर्स  माफी

 31-12-81 पो  ०  भा०  ato  न०  20
 a

 vat
 ्

 00602.  s

 eth  ददा  aitink  Freae  प्रा०  लि०  12/1,  भा०  पृ०  :  320  (82)

 6-5-82 दिल्‍ली  मथुरा  1903
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 2  3

 श्री  ओम  प्रकाश  श्याम  सुन्दर  12,  alo  To  468  (82)

 एलईटी  शाही  12-7-82

 380004.

 10
 महरी  hs.

 र
 एल्  वीक  सी

 ०  आ०  पा०  434  (82)
 लिमिटेड  3-7-82 दूसरी  म ंhe  7

 11  Rag  को 1  कनक  लवण a1  टी  ०  alto  82  मान  To  637  (82)

 83  इण्डस्ट्रियल  1010  21-8-82

 नए
 *

 उपर्युक्त  उल्लिखित  सभी  गाय-पत्र  500  सेट  विधिक  मानक  क्षमता  के  लिए  जारी  किए  गए

 ~~

 afer  कैसेट  रिकाडंर  तथा  वीडियो  टेप  रिकार्डर  टी०  के

 विनिर्माण  के  लिए  जिन  फर्मों  को  अनुमोदन  प्रदान  यो  गया  है
 उनकी  सूची

 क्रम  संख्या  फर्म का  नाम  अनुमोदन  की  तारीख  वास्तविक *

 अनुमोदित  क्षमता

 मेस  fd  22  लिटल
 थीव्स  12-3-80

 मेसर्स  फोटोफोन  लिमिटेड  सांघुसेट  532

 सरदार  बट  प  Us,  बम्बई  ।  13-12-80

 त  3  मैसेज  टेली  विज
 |  S  कम्पोनेन्ट्स  प्रा ०

 प्लाट  नं०  57,  जी०  भाई० डी०  सी  ०
 भोद्योरिक  अहमदाबाद  |  5-2-80
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 2

 मैसेज  गुड्स  एण्ड  सुटेबल
 जा

 170,

 बुधवार
 बम्बई  15-7-80

 मेसर्स  योगेश  इलेक्ट्रान
 weer

 64,  इण्डस्ट्रियल

 अम्बर गांव
 |  |.  5-6-80

 मैसेज  इलेक ्क्रो-मैकेनिकल  कम्पो ने  a
 28-8-80 12  सरदार  पटेल

 मेसर्स
 द

 इलेक्ट्रानिक्स  sto

 ०  एम०  29-9-80 140/1, at

 सत  पाच  Uo  आर०  प्लाट  नं०  2,

 139/4,  एम०  जी०  रो  घथिरुवनमयूर

 1
 10-9-80

 ted  so
 ग्रीन  पाक

 3-2-80

 10.  aq  बेटे  इलेक्ट्रानिक्स प्रा  ०  fate

 नारायण  औद्योगिक

 नई  दिल्‍ली  28-8-80

 11.  मेसर्स  dot fater  इलेक्ट्रानिक्स  sro  लि०  239,

 खोखला  भौद्योगिक  नई  दिल्‍ली  14-7-80

 12  a  डिस्को  खोखला

 औद्योगिक  नई  दिल्‍ली ॥  14-7-80

 13  मैसेज  मोहित  प
 5-2-80

 नारा
 नई

 14.  at  गेस्टन  इलेक्ट्रानिक्स  टि  fats,
 5-2-80 भोखला  औद्योगिक  नई  दिल्‍ली

 15  मेसर्स  केनन  इलेक्ट्रानिक्स प्रा०
 लिमिटेड

 डी०  एस०  आई०  डी०  सी०

 10-7-80 दिल्‍ली  ।
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 16  मेसर्स  सतीश  चन्द्र  4/3934,  देव

 करोल  नई  दिल्‍ली  ।  5-2-80

 ~
 17. *

 ara  SP  rege
 ;  23,

 8-980 कम्यूनिटी  स  rata  दिल्‍ली  ।

 18  मेससे इ  इलेक्ट्रानिक्स  कर  सीरियल  To  लिए

 2,
 83  अंसारी

 तई  दिल्‍ली  19-7-80

 19  मैसेज  मोनिका  ओखला

 औद्योगिक  सती  नई  दि  ला  1  27-2-82

 मेसर्स  आहूजा  भोखला
 attentfirar

 20

 नई  दिल्‍ली  10-7-82 ल

 21  शान्ति  इलेक्ट्रानिक्स  पी

 fas  सिलवासा  मार्ग  27-7-81

 22  मेससं  कॉमिक  महल

 atrenf  बस्ती  महिला

 अंधेरी  (qz)  30-5-81

 23.  सं  जूपिटर  खोखला

 औद्योगिक  नई  दिल्‍ली
 जाब  )  =  29-6-8 1

 24  मैसेज  वीडियो  कंपनी  आफ

 170,  इस्ट  ain  नई  दिल्‍ली

 29-6-8 1

 25  मैसेज  सोनोडायुने  टेलीविजन  IAT Ito

 सुरीन  राय

 700034  :  पश्चिम  29-6-8 1

 मेसर्स 26  ed  इलेक्ट्रानिक्स  feo,

 U-12,  साहिबजादा  जगजीतसिंह

 जिला  रूपनगर  ।  :  29-6-8 1

 A
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 मैसेज  पोल 217  i  ste

 ई  खोखला  इण्डस्ट्रियल
 29-6-81 नई  दिल्‍ली ।  :  महा  राष्ट्र  )

 28  मेससे  सदन  इलेक्ट्रानिक्स
 ‘lg

 प्रा०
 पीनिया  इण्डास्ट्यल चल  ufzat,

 ~ owe afar  बंगलौर  |  (ea  नः
 र्नाटिक

 ieee  29-6-81

 29  wad  क़ासमी  इलेक्ट्रानिक्स  504/2,

 हि
 ई०  डी०  वडोदरा  |

 1-7-81

 30.  duit  dx  aaa

 नई

 1-7-81 :
 जम्मू  तथा  कश्मीर

 31  मैसेज  ऐसोसिएटिड  इलेक्ट्रानिक्स  एण्ड

 इलेक्ट्रिकल  U-1  13,  ब्रिगेड

 =

 बंगलौर  |
 थ

 30-7-81

 32  at  qo  ए  एस०  रेडियो  फैक्ट्री  fao,

 306,  ए  दुबई  कोयम्बटूर ।  30-7-81

 33  मेसर्स  टेलीविस्टा  इलेक्ट्रानिक्स  प्रा०  लि  ०,

 239,  भोख  ला  इण्डस्ट्रियल

 नई  दिल्‍ली  ।  :  ह  ,  30-12-81

 34  मेसी  एम०  पी ०  केयर/अफ

 रामनारायण  3  बंगला  .

 निअर  ई०  एस०  भाई०  हॉस्पिटल  एन०

 31-12-81 ago  फरीदाबाद  :

 35  मैसेज  टेलीरामा  11,  सुटरकिन
 कलकत्ता  :  पश्चिम  31-12-81

 36  मैसेज  यूज़र  13  अम्बर

 बम्बई  ।  31-12-81
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 2
 NN

 37  मेसर्स  आर०  के  ०  8,  हिल  रेंज

 प पाली  माला  बम्बई  ।  31-12-81

 38  मेसर्स  Alito  Ho  इलेक्ट्रानिक्स

 4-6-8  जो  ATRo  sisv

 अहमदाबाद  8-1-82

 39  मेसर्स अल्प  इलेक्ट्रा  रानी
 8-1-82 अमृतसर

 40  मेरास  जूपिटर  6,  ओखला

 इण्डस्ट्रियल  नई  दिल्‍ली

 8-  1-82
 .

 41  कमल  इलेक्ट्रा  शिवापुरी  :

 मध्य  0  कम् यू  नि  fe  ईस्ट
 8-1-82 आफ  नई  दिल्‍ली

 प्रदेश  )

 42  मेससें  खि  कनाट  नई  दिल्‍ली

 8-1-82

 43  मैसेज  कोन  28,  न्यू  रोहतक
 8-1-82

 नई  दि
 eat  प्रदेश )

 44  मेसर्स के  जयट्रोनिक्स  (sto)  लि०  नं०

 66,  फस्ट  [

 8-2-82 स

 45  मेसर्स  वीडियो  इलेक्ट्रानिक्स  fe लग  S57," +=
 अनसारी  नई

 15-10-81
 :

 उत्तर

 46  मेस  डाइमेक  इलेक्ट्रानिक्स
 (

 at)

 प्रा०  feo;  रहीम  सा वि सेवा

 के०  एम०  बंगलौर  27.1-82

 47  मास  महिन्द्रा  रेडियो  टेलीविजन  so,

 27-1-82 222  मेरठ
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 क न

 4 2

 48  नोएडा  वीडियो  इलेक्ट्रानिक्स  (sITo)

 मस्जिद  दूसरी
 27-1-82

 तईं
 दिल्‍ली

 49.  अनाथिनी  इंस्टूमेंट्स  लिमिटेड

 5-8-42,  araarett  हैदराबाद

 प्रदेश  ढ  27-1-82

 मेसर्स  मॉहमिट्रॉन  इण्डिया 50

 मोहन  कु कुमार  मंगलम  दिव
 से anny

 27-1-82 मद्रास  |

 51  मेसर्स  सकॉनट्रोनिक्स  ह  Rate,
 27-1-82 28, पृथ्वी  राज  नई

 52.  wad  बड़ोदिया  इलेक्ट्रॉनिक्स

 साइट  त०  4,

 इण्डस्ट्रियल  साहिबाबाद
 27-1-82 :  उत्तर

 53  मेससं  ऋषि  इलेक्ट्रॉनिक्स

 ऋषि  35-36,
 नेहरू  प्लेस  नई

 .
 दिल्‍ली  1  27-1-82

 54  aaa से  हरियाणा  इलैक्ट्रोनिक्स  228,

 पोस्ट  मॉरिस  सदर  बाजार

 चली  :  27-1-82

 53  अमित  412,

 अंसल  16,  कस्तूरबा  गांधी

 तई  दिल  27-1-82 :

 56  मैसेज  जय  कुमार  इंजीनियरिंग

 प्रा०  Fao  न०  1,  मिनी  gest  ट्रायल
 पालघाट  1:  27-1-82

 517.0  मेसी  विजय  14  इन्द्रा
 गोल्ड  सब्जी  दिल्ली  :  हिमाचल

 27-1-82
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 2 ष

 58  aad  डीसिका  इण्डिया  (sto)  लिमिटेड

 228,  चन्द्र  नगर  पाल घाट  :  15-2-82

 59  मैसर्स  भारत  टेलीविजन  15  बी

 तथा  17  बी०  ao  आई०  Fo
 ि

 हैदराबाद  27-1-82

 60  मेसर्स  वीडी
 पों  टेक्नीकल  (sto)

 रामान
 निभता

 :
 27-1-82

 हिमाचल  *.  ::.

 न्
 उपर्युक्त

 —

 if  को  आशय-पत्न  500  सेट  वार्षिक  की  मानक  क्षमता  के  लिए

 जारी  किए  गए  हैं
 -  x

 s  om

 ...  परमाणु  बिजलीघरों  il  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  चलना

 ् श

 261.0
 ate  चाब पौ  *  a

 att  कृष्ण  कुमार  गोयल

 wr
 tare  मंत्री  यह  बताने  aY HIT

 क

 करेंगी  कि  :

 क्या ag  सच  है  कि  कलपाक्कम  तथा
 नरोरा  स्थित

 सभी  परमाणु  बिजलीघर

 निर्धारित  से
 ?

 चल  रहे  हैं  ;

 क्या
 ऐसा  तकनीकी  बिजली  की  कमी  भारी  जल  के  अभाव  के  कारण

 ce  | हुआ
 a

 (7)
 |

 तुमको  बड़ौदा  और  नांगल  स्थित  सभी  ard ज
 जल  ae  द्वारा

 अपनी

 प्रतिष्ठापित  क्षमता  से  कम  उत्पादन  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  आर

 स  उभारने क  के  लिए  क्या क्या कोई  दुत परमाणु  बिजली  उत्पादन  को  इस  स्थिति

 क्रम  हैं  ?  |

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :  मद्रास  परमाणु  विद्युत  परियोजना  त

 और  TUT TAT विद्युत  परियोजना  के  निर्माणकार्य  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  रह  गए Tel  राजस्व राजस्व

 परमाणु  बिजलीघर  चालू  किया  जा  चुका है  |

 न afrataar  और  नरोरा  परमाणु  खिलाल  परियोजना  के (a)  मद्रास  परमाणु  विद्युत  भ  क  ee

 कार्य  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  प्रमुख  कारण  के  अधिग्रहण में  विलम्ब  प्रमुख

 उपस्करों  के  दिए  जाने
 में  देरी  रि

 निर्माण  के  दौरान  सामने  ag  तकनीकी  कुछ  प्रकार

 ae
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 की  निर्माण-सामग्री  का  उपल  ब्ध  न  बिजली  की  भारी  पानी का  उत्पादन  भारत  में  करने

 में  सामने  आई  समस्याएं  आदि  ।  2
 |.

 नांगल  स्थित  भारी  पानी  संयन्त्र  में  कम  उत्पादन  होने  का  मूल  कारण  बिजली  की

 कमी है  ।  तूतीकोरिन  और  बड़ौदा  स्थित  भारी  पानी  संयत्रों  में  कम  उत्पादन  होने  का

 shel बिजली  की  कमी  रही  है  वहां  तकनीकी  समस्याएं  और  फीड  गैस  की  सप्लाई  में  रुका  ठ  आना
 सप्लाई  का  कम  फीड  गैस  में  ड्यूटोरियम  की  मात्रा  कम  आदि  भो  इ  ि

 तलचर  स्थित  भारी  पानी  संयन्त्र  ने  अभी  व्यावसायिक  स्तर  पर  उत्पादन  शुरू  नहीं

 a (a)  इन  परियोजना मों  की  प्रगति  की  समीक्षा  निरन्तर  की  जाती  है  और  भार  पानी का
 उत्पादन  भारी  पानी  को  ऊंचे  ग्रेड  बनाने  की  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  र  reo

 said

 के  निर्माण  कार्यों  में  होने  वाली  देरी  को  कम  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं ।

 महिलाओं  भीर  बच्चों  को  अस्वाभाविक  मौतें  ल

 *  262.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  गह  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 एक  विवरण  सभापटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जनवरी  से  1981  तथा  जनवरी  से  1982  तक  की  अवधि  के  दौरान

 दिल्‍ली
 संघ

 राज्य
 क्षेत्र  में  महिलाओं  और  बच्चों  (18  वर्ष  से  की  अस्त

 भाविक  मौतों  के  कुल
 कितने  मामले  दर्ज  कराये  गए ;  ू  द

 _  इनमें  से  कितने-कितने  मामले
 दहेज

 संबंधी  घरेलू  और  (G:)  अन्य  अपराधों के  रूप  में  दर्ज

 कराय ेग

 उपरोक्त  मामलों  में  से  कितने  मामलों  में  विभाग ने  मुकदमें  दायर
 कर कर  दिये हैं  तथा

 कितने  मामलों  में  अभी  जांच  चल  रही  है  ;  ee

 क्या  पुलिस  ने  अपराधों  को  रोकन ेहेतु  घरों
 में

 तंग  किये  जाने  की  घटनाओं  की  जांच

 करने
 |

 और  त  सम्बन्धी  मामलों  को  हल  करने  के  लिए  एक  कक्षਂ  की  स्थापना की  और

 वर्ष  1982  के  दोरान  दिल्‍ली  में  संदिग्ध  कारणों  से  हुई  मौतों  की  संख्या

 iii वृद्धि  ह होने  के  ब्या  कारण हैं  ?

 गृह
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  वर्ष  1981  और

 1982  (30-  6-82  के
 =

 महिलाओं  तथा  बच्चों  की  अस्वाभा  faa  ) ae i Atat  की  संख्या  नीचे

 के  शीर्ष  जिन क दी  गई  है  ।  अपराधों  |
 अन्तर्गत  मामले  दर्जे  किए  गए  हैं  और  उनमें  वह  संख्या  जिनमें

 न्यायालय में  चालान  पेश  किए  गए  हैं  और  ऐसे  मामलों की  जिनकी  जांच  की  जा  रही है
 न्  > नीचे दी  गई  है

 26



 28  1904  लिखित  उत्तर

 -

 अपराध  शीष  अस्वाभाविक  मौतों  की  संख्या  ऐसे  मामलों की  संख्या  ऐसे  मामलों की
 जिनके  चालान  संख्या  जिनकी

 महिलाएं  बच्चे  लय  में  पेश  किए  जांच  की  जा

 (18  वर्ष  से  चुके हैं  ।  रही है  ।

 1981  से
 ay

 आत्म  हत्या  164  24  13

 यौन  अपराध  3

 दहेज  से  सर्जरी  23  12

 लूटपाट  1

 घरेलू  कारण  16  1

 अन्य  632  457  108  109

 1982  से

 आत्म  हत्या  84  29  45

 यौन  अपराध

 दहेज  से  सम्बन्धित  21  15

 लूटपाट

 घरेल  कारण  16  2  13

 अन्य  "313  206  52  228

 अस्वाभाविक  मौतों  2  मामले में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  ar रा  अ
 रे

 अधीन
 जांच

 संबंधी

 कार्यवाही की  जाती
 है  i  जब  केवल f  कसी  गलत  कार्य  का  होता  है  तो  ऐरे  '  की  जांच

 की  जाती है  ।

 महिलाओं  भर  बच्चों  के  प्रति  अपराध  से  निपटने  के  लिए  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  किसी
 जिंक  कक्ष  की  स्थापना  नहीं  की  गई  है >|  |  फिर  महिलाओं  के  प्रति  गम्भीर  अपराधों  और  दहेज

 सम्बन्धी  मौत  कों  के  सीधे  पर्यवेक्षण मामलों  की  जांच  सहायक
 पुलिस

 agra  ओर  उच्च  अधिका  रियों  के

 में  की  जाती  है  ।  1982  (
 seiner

 tal  tera  गत  |  क ी  इसी  अवधि की  तुलना में
 सन्देहास्पद  परिस्थितियों में  के  मामलों की

 सबा  gran  दि  हई
 ऐसे  अपराधों  के

 लिए  विभिन्‍न
 कनिक  T Ald afer

 बाए
 ण  re
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 किसी  क्षेत्र  को  औद्योगिक  दुष्टि  a  पिछड़ा  aa  घोषित  करने

 आ  सिल a

 क  263.  श्री  जगदीश  टाइटलर  :
 .

 ~  थ्री  गुलाम  मुहम्मद  खां  :

 कया  योजना  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ar  1  सरकार  किसी  क्षेत्र  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  क्षेत्र
 घोषित  करने  के  लिए

 सम्बन्धी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 t  क्या  उन  व्यक्तियों  को  जिन्होंने  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े और  दूर-दराज  क्षेत्रों  में

 एकक  स्थापित  कर  लिए  नई  रियायतें  देने  के  प्रश्न  पर  भी  बिचार  किया जा  रहा  है  ;  और

 (7)  यदि  तो  उक्त  मानदण्डों  विशेष  रूप  से  उन  नये  मानदण्डों  ब्यौरा  क्या  है

 जिनसे  दूर-दराज  के  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के  ga  औद्योगिकरण  में  aaa  मिलेगी  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  चौहान  :

 और  योजना  आयोग  द्वारा  1978  में  स्थापित  की  गई  पिछड़े  क्षेत्रों  के
 विकास  &  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  समिति  ने  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  निर्धारित  किए  गए  क्षेत्रों  में

 इकाइयों  को  इस  समय  दी  जा  रही  रियायतों  की  स्कीम  की  समीक्षा  की  है  और  अपनी  सिफारिशें

 औद्योगिक  प्रकीर्णन  सम्बन्धी  अपनी  रिपोर्ट  में  दी  हैं  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  के विकास  से  सम्बन्धित  राष्ट्रीय
 समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  औद्योगिक  विकास  को  कुछ  मूल  आधार-संरचनात्मक  सुविधाओं ह

 बाले  संवृद्धि  केन्द्रों  के जरिए  बढ़ावा  दिया  जाए  ।  इन  संवृद्धि  केन्द्रों  के  चयन  के  लिए  इस  समिति  ने

 तीन  विभिन्‍न  मानदण्डों  कै  समुच्चय  की  सिफारिश  की  अर्थात्  1971  की  जनगणना  के  आधार

 पर  न्युनतम  कुल  1971  की  जनगणना  के  अनुसार  परिवारेतर  विनिर्माण  में

 कामगारों  की  अधिकतम  संख्या  तथा  परिवारेतर  विनिर्माण  में  लगे  कामगारों  की  संख्या

 के  आधार  पर  परिभाषित  वर्तमान ,  विकसित  केन्द्रों  से  विभेदक  दुरी  समुच्चय  ।  इस  समिति  द्वारा

 औद्योगिक  प्रकीर्णक  सम्बन्धी  अपनी  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशें  इस  समय  सरकार के
 da  हैं  ।

 राज्यों  को  1983-84  की  विधिक  योजना  के  बारे  में  दिशा  निर्देशक
 श

 लक
 « 264.  श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  :

 श्री  के०  मालता  :  श

 क्या  योजना  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 S97

 क्या  योजना  आयोग  ने  पंचवर्षीय  योजना  के  उपान्तिम  नाजुक  व  ष  1983-84

 के  लिए  वार्षिक  योजना  तैयार
 करने  के  सम्बन्ध  में  योजना  लक्ष्यों  के  वारे  में  राज्य  सरकारों  को

 कोई  दिशा  निर्देश
 हाल  ही

 में  भेज  हैं  ;
 और

 38



 लिखित  उत्तर
 28  1904 (

 धि

 यदि  ा er

 योजना  मंत्री
 एस०  बी०

 :  (*)  at

 1983-84  की  वारिक  योजना  को  तैयार  करने के  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग
 द्वारा

 जारी  किए गए  परिपत्र  की  प्रति  anger  पर  प्रस्तुत  है
 में  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 आया
 य द्वारा  डिलीवरी न  लिया  जाना किये  गए  टी ०  किट्स  की  डीलरों

 *  265,  श्री  भार०  आर०  भोले

 श्री  आर०  एन०  राकेश :  डि

 क्या
 प्र  पन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है
 कि  पात्र  टी०  वी०  ais  रंगीन  ao  वी०  के  लिए

 fon
 a  मुल्य  के  लिए  विभाग  के  साथ  सहमत  हो  गये  थे  अब  र  क्षेत्र  के  इलैक्ट्रोनिक्स

 ट्रेड  एण्ड  टैक्नोलोजी  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन  से  आयातित  रंगीन  टी०  वी०  किट्स  की  डिलीवरी  न

 लेकर  अपना  समझौता  भंग  कर  रहे  हैं  भौर
 प्

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  प्रकार  इलैक्ट्रोनिक्स  ट्रेड  एण्ड  डेवलेपमेंट  कारपोरेशन

 को  भार  ह  हो  रही  है  और  टी०  ato  निर्माता
 उपभोक्ताओं  को

 cn

 नहीं प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  :
 ee

 तहों  |

 थ
 आदिवासी  विकास  के  लिए

 एक  que  विभाग  खोला  जाना

 *  266.  श्री  अरविन्द  नेताम

 ह  पाई  fe ial

 क्या गृह  मंत्री
 यह  बताने  की  कृप  रेंगे कि  :

 आदिवासियों  के  लिए  मंत्रालय  में  एक  पृथक  विभाग  खोलने  सम्बन्धी  ढेबर  आयोग

 की  सिफारिश  को  कार्यान्वित न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  गौर

 र
 गह  मंत्रालय  में  आदिवासी  विकास  के

 लिए  एम
 पृथक  विभाग  खोलने  के  सम्बन्ध  में

 उनके  ad waragy A  कया  कदम  उठाए
 हैं

 ड
 गृह  मंत्रालय में  रा

 मंत्री
 निहार

 रंजन  :  तब  कोई  पृथक  विभाग

 बनाना  आवश्यक नहीं  समझा  गया  था  ।

 मामले  की  जांच  की  जा  रही
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 ण

 #267,
 श्री  ato

 के०  नायर  क्या
 उद्योग  मंत्री  यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने
 सीमेंट

 कारखानों  द्वारा  कर्नाटक  राज्य  में  उत्प  दन
 किया  जा  रहा  है  :

 पिछले तीन  वर्षों  में  सीमेंट  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  ;

 सी
 मेंट  की  वार्षिक  स्थानीय  मांग  क्या  है  और  प्रतिवर्ष

 स्थानीय
 खपत  के  लिए  कितनी

 मात्रा  जारी की  जाती  है  ;  कौर

 अ कं  लए  क्या  कदम  गये सरकार  द्वारा  सीमेंट  के  उचित  तथा  समान  वितरण

 हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी )
 ः

 कर्नाटक
 राज्य

 में

 स
 समय  माठ  सीमेंट  कारखानों  में  उत्पादन  हो  रहा  है  ।

 और  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  1980  में  सीमेंट  संबंधी  अपनी  तिमाही
 आवश्यकता  4  लाख  मी०  टन  बताई  थी  ।  तीन  कलैंडर  वर्षों  अथ  ति  1979,  1980  और  1981  के  ..
 दौरान  इन  सीमेंट  कारखानों  द्वारा  किया  गया  सीमेंट  का  कुल  उत्पादन

 हवा  प
 तीन  वर्षों  में

 कर्नाटक  राज्य  को  किये  गए  सीमेंट  का  भावंटन  निम्न  प्रकार  -
 ——  ——

 वर्ष  उत्पादन  आवंटन
 —  a  oe

 मी ०

 1979  1486.0  1232.1

 1080  1484.0  1025.7

 1981  1628.0  1050.5

 (a)  प्रत्येक  तिमाही  में  सीमेंट  का  आवंटन  पिछली  खपत  और  सम्बन्धित
 तिमाही  में  सीमेंट

 की संभावित  उपलब्धता  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  1981  की  चौथी  तिमाही  से  सरकार  ने
 का  आवंटन  करने  के  लिए  जनसंख्या  और  न्यूनतम  आवश्यकता  वाले  ग्रामीण  क्षेत्रों

 आपर्ति  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वालों  के  लिए  आवास  योजनाएं  तथा  आदि

 बासियों  ate  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  की  योजना  की  आवश्यकताओं  जैसी  योजनाओं  पर  अधिक

 ध्यान  का  निर्णय  किया  है  ।  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  सीमेंट  का  आवंटन  करने  के  मामले

 में  नए  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  ज  प्रधान  योजनाओं  और  ग्रामीण  विकास की

 नामों  को  ध्यान
 भ

 रखा  जाता  है  ॥

 र्  =  ्
 Seu

 aT  च् नए  न  ANGIE
 ॥

 ड
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 28  1904  {  Hh) लॉय  लिखित  उत्तर
 ह

 कया  यह  सच  है  कि
 अखबारी  कागज  के  तीन

 संयंत्र  अखबारी  कागज  का  उत्पादन

 बढ़ाने  में  विफल  रहें  हैं
 ओर

 समाचारपत्र  उद्योग
 में

 संकट  पैदा  हो  जाने  की  संभावना है  ;
 यदि

 i  तो  तीनों  संयंत्रों  के  गत  तीन  वर्षों  के  दौर  उत्पादन के  आंकड़े  क्या

 (77)  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  नहीं  ।  अखबारी
 कागज  का  देशी  उत्पादन  बढ़  रहा  है  और  आयात  द्वारा  देशी  उत्पादन ट  की

 अनुरति
 करके  अखबारी

 कागज  की  मांग को
 पूरा  किया  जाता  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अखबारी  कागज  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा

 एकक  का
 ATA  मी०  टनों  में  बालक

 79-80  1980-81  1981-82

 a

 नेशनल  प्ुजर्प्िड
 एण्ड  41,26 7,285 .  91,383  55,021

 पेपर  मिल्स

 मैसूर  पेपर  मिल्स  कुछ  नही  HO  नहीं  9,285

 केरल  न्यूज प्रिंट  प्रोजेक्ट  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 कुछ  नहीं

 दि  हिन्दुस्तान  पेपर  दि  केरल  न्यू  स्प्रिट  रोजे  और  मैसूर  पेपर  मिल्स

 न्यूज प्रिट  रोजे  जिनकी  क्षमता  80,000  मी ०  टन  और  75,000  मी०  टन  ने  कार्य

 चाल  कर  दिया  ।  अखबारी  कागज  की  वर्तमान  निर्धारित  क्षमता  को  60,000  टन  वार्षिक

 ‘  75,000  मी०  टन  वार्षिक  करने  के  लिए  नेपा  (fe  नेशनल  न्यूज प्रिंट  एण्ड  मिल्स

 आधुनिकीकरण  सह  पुनर्नवीकरण  कार्यक्रम  चला  रहा  है  ।  अखबारी  कागज  के  उत्पादन के  लिए
 सा  ~ निम्नलिखित  योजनाओं  को  भी  स्वीकृति यां  जारी  की  गई

 नए  नभ

 वार्षिक  क्षमता पार्टी का  नाम  आशय  पत्र/औद्योगिक
 |

 लाइसेंस  की

 मी  sal  मं  स्वीकृति  की  तारीख
 1  1 अन्नद

 1  al  3  4

 1.  म०  तिरुपति  न्यजर्प्रिट  इण्डिया  79,000  आशय  पत्र  स०  295  (82)  दिनांक

 प्रदेश )
 24-4-82

 2.  म०  तमिलनाड़ु  न्यूज प्रिट  एण्ड  50,000  औद्योगिक  लाइसेंस  स०  Algo  एल०

 पेपर  लिमि०  177  (82)  दिनांक  19-5-1982
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 3.  श्री  एस०  के ०  सिक्का  25,000  आशय-पत्र  स०  126  (82)  दिनांक

 25-8-1982

 20,000 4.  fo  सेन्दूरी  पाप  एण्ड  औद्योगिक  लाइसेंस  स०  आई०  एल०
 उत्तर  प्रदेश  19  (82)  दिनांक  15-1-1982

 नुसूचित  oS  चत  जन ६.  क  सुची  में  संशोधन  के  लिए  विधान

 ।
 *269.  श्री  जी०  वाई  कृष्णन

 ott  एन०  षड्  हीरो
 ह

 क्या  गृह  मंत्री यह  बताने की  कृपा  किः  |  ह्
 ह

 क्या  यह  सच  है है  कि  अनुसूचित  जाति  एवम्‌  अनु
 नुसूचित  जनजाति  आयुक्त  ने  सुझाव

 दिया  हैकि  सरकार  को  अवदारित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों की  सूची  में  व्यापक  संशोधन

 करने के  लिए  उपयुक्त  विधान  बनाना  चाहिय े;  और  क

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  2  थ

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  अनुसूचित  जाति  एवं
 सूचित  जनजाति  आयुक्त  ने  अपनी  27  at  रिर्पोट  में  कहा  है  कि  भारत  सरकार  अनुसूचित  जातियों

 एवं  अनुचित  जन  जातियों  की  सची  में  व्यापक  संशोधन  के  लिए  निकट  भविष्य  में  वर्तमान  लोक

 सभा  में  उपयुक्त  विधान  लायेगी  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  341  मौर  342  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्तमान  सूचियों  में

 कोई  संशोधन  केवल  संसद  द्वारा  बनाए  गए  कानून  से  ही  किया  जा  सकता  है  ।  अनुसूचित  जाति
 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  प्रस्तावित  व्यापक  संशोधन  के  संदर्भ  में  सभी  प्रस्तावों

 सुझावों  तथा  अभ्यावेदनों  को  टिप्पणियों  के  लिए  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों/संघ  शासित

 क्षेत्र  प्रशासनों  को  भेजा  गया  है  ।  कुछ  राज्य  संघ  शासित  क्षेत्रों  प्रशासनों  से  टिप्पणियों
 को  प्रतीक्षा  है  ।  उनको  निरन्तर  अनुस्मारक  भेजे  जा  रहे  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित

 तर  प्रशासनों  से  टिप्पणियों  के  प्राप्त  होने  के  संसद  में  विधान  पुरःस्थापित  करने  से  पुर्व  प्रत्येक

 cag  की  भारत  के  महापंजीयक  से  परामर्श  करके  जांच  की  जाएगी  ।  क

 सांसदों  की  खाल  का  व्यापार

 ~
 2675.  श्री  जी०  वाई  कृष्णन  :

 न्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  सरक  र  को  पता  है
 कि  प्रकृति  और

 प्राकृतिक  संसाधनों के  संरक्षण  के  अन्तर्राष्ट्रीय

 Sie  ree  र  ने  खाल के  सम्बन्ध  में  एक  सर्वेक्षण  किया  है  जिसमें

 गाथा  या  है
 ि  द

 मे  हाग  को  बाल

 के  [qT 4 teh  खाल क में निरन्तर  दू  हो  रही  है  कौर
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 यदि  तो
 बेईमान  व्यक्तियों

 जो
 सरीसूपों  की  खाल  के  व्यापार  पर  लगें

 प्रतिबन्ध  के  बावजूद  व्यापार  करके  आसानी  से
 पैसा  कम

 रूपों  मारना
 रोकने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए ह ैहूँ  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  fag)  att

 र
 sa  गौर  संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  सापों  ओर  अन्य  सरिसृपों  के  ae

 उनकी  खालों के  नि  क्यात  पर  पाबन्दी  को  विचार  में  रखते  फन्दा  ल  के  लाइसेंस  जारी  नहीं

 करने की  सलाह  दी  गई  है  ।

 आदिवासियों  में  गरोबी  और  ऋणयग्रस्तता  बारे  अध्ययन
 ज्

 2676.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फि
 ७

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है
 उड़ीसा  और  उत्तर  प्रदेश  मं

 अत्याधिक  गरीबी ने  आदिवासियों  में  अपने  अच्छी  तरह  से  रहने  के  sf  का  रवैया  पैदा
 कर  दिया  है

 ;  z

 यदि  तो  क्या  उनमे ंव्याप्त  अत्याधिक  गरीबी  और  अत्य aifaa
 कि

 ae  के  बारे

 में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  अध्ययन  कराया  गया  है
 ;  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी ढा यौरा  क्या  है  ——e  वाही  किए  जाने

 का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :

 सरकार  को  कुछ  आदिवासी
 वर्गों में  व्याप्त  गरीबी  की  जानकारी है  ।  परन्तु  उनमें  उदासीनता  के  दृष्टिकोण  का

 कारण  केवल

 गरीबी
 ही  नहीं  हो  सकता  |

 तथा  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  Parea-fateq  राज्यों में

 वासी  उप-योजना  क्षेत्रों  में  व्यापक  बैच  माक  सर्वेक्षण  किया है  ।  सर्वेक्षण  के  आंकड़ों  का  संसाधन

 पूरा  होने
 की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  है  ।  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अधीन  गरीबी  रेखा

 के  नीचे  के  परिवारों  का  खंडवार  सर्वेक्षण  और  इसके  पश्चात  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन
 भी

 आरंभ

 किया
 गया  है  ।  गरीबी--विरोधी  कार्यक्रम  ओर  प्रधान  मंत्री  के  नये  20  सूत्री  अधिक  कार्य  क्रम  के  |

 संदर्भ  में  एक  विनिर्दिष्ट  संख्या  में  आदिवासी  परिवारों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर उठाने  पर  बल

 दिया  गया
 है  ।  1982-83  के  दौरान  लगभग  9.5  लाख  आदिवासी  परिवारों  को  अधिक  सहायता

 देने की  गा  है |  |  आदिवासी  क्षेत्रों  में  Tato  Wo  एम०  पी०  एस०  के  रूप  में  नये  सहकारी  ढांचे

 गौर  सहबद्ध अग्रणी  संस्थानों  ऋण
 दे  गौर  ऋणग्रस्तता से  राहत  प्त  करने  के  लिए  उनको

 सुदृढ़  करने  हेतु  सावाधिक  समीक्षा  की  जाती  है  ।
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 nd
 फालतू  ब  कर्मचारियों  की  नौकरी

 2677.  श्री  एम०  एस०  क्या
 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया जिन  कर्मचारियों  को  वर्षों  तक  सरकारें  की  सेवा  करने
 +

 क  onsen  स्थापना  में

 कर्मचारियों  की  र संख्या  में  कमी  किये  जाने  या  संगठन  को  समाप्त
 ि

 ह  a  के  कारण  फालतू  घोषित
 कर  दिया  गया  है  या  जिनकी  सेवायें  समाप्त  कर  दी  जाती  हैं  उन्हें  उपयुक्त

 समकक्ष
 नौकरी  देना

 सरकार का  दायित्व है
 ;  और

 यदि  तो  गृह  मंत्रालय  के  अतिरिक्त  कक्ष  के  माध्यम  से  जिस  नये  कार्यालय में

 sic

 कायें-भार  संभाला है  उसमें  उनकी  वरिष्ठता  उनके  द्वारा  की  गई  सेवा  waft  के  आधार  पर
 आघारित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एन०  आर०  :  तथा  जी  हाँ
 शेष  कर्मचारियों  के  पुरैनिया जन  की  योजनाਂ  के  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  में
 केन्द्रीय  सेल  केन्द्रीय  सरकार  के  उन  कर्मचारियों  को  जो  प्रशासनिक

 कर्मचारी  निरीक्षण  एकक  द्वारा  किए  गए  कार्य  मापन  के  किये  गये  अध्ययनों  अथवा
 मंत्रालयों  द्वारा  किये  गये  अन्य  प्रशासनिक  सुधारों  के  लागू  किये  जाने  तथा  केन्द्रीय  सरकार के
 स्थायी  अथवा  लम्बी  अवधि  वाले  संगठनों  के  समाप्त  किये  जाने  के  परिणाम  स्वरूप  केन्द्रीय  सरकार

 के  मंत्रालयों/विभागों  से  अधिशेष  हो  जाते  उन्हें  सेल  में  उनके  स्थानान्तरण  की  तारीख  से  छह
 महीनों  के  भीतर  यथासंभव  समान  वेतनमान  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  पदों  में  पूर्वनियोजित  करने  के
 प्रयास  करता  है  ।  जो  व्यक्ति  इस  अवधि  के  दौरान  पूर्वनियोजित  नहीं  किये  जा  सकते  उनकी  छंटनी

 कर  दी  जाती  है  ।  इसके  केन्द्रीय  सरकार  के  समूह  तथा  वर्गों  के  अस्थायी

 कर्मचारी  जिनकी  प्रारम्भिक  भर्ती  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  की  जाती  है  और  तीन  ag  की

 नियमित  लगातार  सेवा  करने  के  बाद  विभिन्‍नਂ  सरकारी  कार्यालयों  से  जिनकी  सेवाओं  की  छंटनी

 कर  दी  जाती  उन्हें  भी  order  विभाग  में  विशेष  सेल  के  माध्यम  से  मंत्रालयों  के  अधीन  विभिन्न

 अधीनस्थ/गैर  सहभागी  सम्बद्ध  कार्यालयों  में  पूर्वनियोजित  किया  जाता  है  ।  अधिशेष/छंटर्न

 कर्मचारी  नये  कार्यालयों  में  नई  भर्ती  के  रूप  में  माने  जाते  हैं  और  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की

 वरिष्ठता  निर्धारण  को  विनियमित  करने  वाले  सामान्य  सिद्धांतों  के  उनकी  वरिष्ठता  नये

 कार्यालयों  में  उनके  कार्य  ग्रहण  की  तारीख  से  गिनी  जाती  है  ।

 ्
 |.

 विदेशी  अंशदान  प्राप्त  करने  वाले  संगठनों  पर  प्रतिबन्ध

 _
 2678.  श्री  बी०  ato  देसाई  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क  सी

 किः

 ara (#)  क्या  सरकार  ने  अ a  मस्त  माह  में  रा ee  के  संगठनों  पर  बिना  सरकार  की

 अनुमति  के  विदेशी  अदाय  स्वीकार  vag HLA  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  है  ;

 यदि  तो  उन  afar  राजनीतिक  या  सामाजिक  संगठनों  की  संख्या  कितनी  है  जो
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 विदेशी  अंशदान  प्राप्त  करती  हैं  और  कुल  कितने  संगठनों  पर  अंशदान  लेने  के
 लिये

 प्रतिबन्ध  लगाया

 गया  है  ;  और  1

 क्या  सरकार का  विचार  बिना
 सरकार  की  अनुमति  के  विदेशी  अंशदान  प्राप्त  करने

 वाले  कुछ  और  संगठनों पर  3  पी
 प्रतिबन्ध

 का  है  क्योंकि  वे  इस  धनराशि  का  अपने  राजनैतिक

 कार्यों  में  दुरुपयोग  कर  रहे हैं

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य राज्य  मंत्री  (att  faz (AU  लिडार दार  tam  :  जी  afte  l

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (7)
 इत  पत  ऐसा

 ग  होई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 न्  पर्यटकों  के  लिए  नेपाल  पार्कों का  विकास

 2679.  शनी  सोहन  ल  ल  पटल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 के  दौरान  भारत  का  दौरा i THU EIQ TE VES aat ufaarg & खेलों  के  करने  वाले  पर्यटकों  के  लिए  कतिपय

 नेशनल  पार्कों को  नये  रूप  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और

 यदि  तो  विकास  के  लिये  किन-किन  पार्कों  का  चयन  किया  गया  उसके  लिए

 कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  और  वहां  पर्यटकों  को  क्या  कया  सुविधायें देने  का  विचार

 पर्यावरण  विभाग  में  उप  मंत्री  दिग्विजय  fag)

 हीं  होता  ।
 न्

 प्रश्न  नह

 काली
 व्यवहारिक  आर्थिक  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  घरेलू  आय  तथा

 was  निपटान  के  बारे  में  अध्ययन

 2680.  श्री  अनन्त  रामुलु  मल्लु :  FAT  योजना  मंत्री  यह ड  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय व्यावहारिक  afar  अनुसंधान  परिषद
 दवारा

 आय  तथा  उसके

 निपटान  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ;
 ि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ग्रामीण  तथा  शहरी  जनसं  आय  अवसरों  तथा

 सुविधाओं  में  विषमतायें  अधिक  हो  रही  हैं  ;  और

 अंतर  को  कम  करने  के ग  यदि  तो  ग्रामीण  तथा  शहरी  जनसंख्या  के  बीच  आय

 लिए  सरकार  रा  क्या  प्रयास  किये  गये  हैं  अथवा  किये  ज  a

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  at

 तसंघान राष्ट्रीय  अनुप्रयुक्त  आर्थिक  आ  ae  परिषद  द्वारा  वर्ष  1967-68  में  मध्यम  अ  के

 विशेष  संदर्भ  में  बचत  और  उपभोक्ता व्यय  के  सम्बन्ध
 में

 अखिल  भारतीय  पारिवारिक

 43



 लिखित  उत्तर  -  20  1982

 am  ee  ———_—____— Se  विधि

 ura क्षण  पर  किये गए  अध्यक्ष  न  से  प्रतिव्यक्ति  आय  के  अनुपात  क्षेत्रों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों से  1.35.

 अनुपात  का  पता  चला  ।  बाद  में  आय  और  इको  स्थिति  से  सम्बन्धित वर्ष  197  5-

 76.0  में  किए  गए  दूसरे  अध्ययन  से  इस  अनुपात  के  1.80  होने  का  अनुमान  किया  गया  था  ।  लेकिन

 ये  दोनों  3  अनुमान  तुलनीय  नहीं  हैं  क्योंकि  इन  दोनों  ही  सर्वेक्षणों  के  बीच व्याप्ति  और  आय  के

 मानों  के  संकल्पनात्मक  अस्तर  इसके  अलावा  ये  अध्ययन  लघु  प्रतिशत  आकारों  पर  भी

 पेरिस
 हैं  और  इसलिए  इन  परिणामों  का  मुल्यांकन  अत्यधिक  सावधानी  से  किया  जाना  है  ।  ie

 व्यय  को  आय  के संकेतक  के  रूप  में  प्रयुक्त  करते  हुए  उपभोक्ता व्यय  से  सम्बन्धित
 राष्ट्रीय

 प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  से  ग्रामीण-शहरी  भाव  की  असमानता  को  मापा  जा  सकता  है  ।  उपभोक्ता  व्य यय  से

 सम्बन्धित  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  शहरी  क्षेत्र  के  प्रति  व्यक्ति  व्यय  के  अनुपात
 का  अनुमान  लगाया  गया  है  वह  वर्ष  1972-73  और  1977-78  दोनों  में  ही  1043  होता  है

 ग्रामीण-शहरी  असमानताओं  को  दूर  करने  के  लिए  सुधारात्मक  उपाय  विभिन्‍न

 चुका  स  योजनाओं  के  भाग  हैं  ।  ग्रामीण  गरीबी  को  दूर  करना  छठी  पंचवर्षीय  योजना  का
 प्रमुख

 उद्देश्य  सबसे  गरीब  वर्गों  में  भूमिहीन  छोटे  और  मझोले  ग्रामीण  दस्तक

 अनुसूचित  अनुसूचित  जन  जातियों  तथा  सामाजिक  और  afar  रूप  से  पिछड़े  वर्गों के
 परिवार  &  ।  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वाले  परिवारों  की  सेवाओं  और

 सम्पत्ति  अन्तरण  के  कार्यक्रमों  के  उपयुक्त  समावेशन  के  जरिये  सहायता  की  जानी है  |
 कुछ

 nine
 कार्यक्रम  ये  हैं  —UuBlat  ग्रामीण  विकास  सूखा  प्रवृत्त  क्षेत्र  कायें

 रोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  का  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 न्युनतम

 कता  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  अनुसूचित  जाति  विशेष  संघटक  योजना  और

 जातीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  ।

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  को  पुनर्जीवित  करना

 268  Sto  मघ  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  ॥  |  कि

 उसे

 inne
 बनाने  के  सम्बन्ध क्या  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  को  पुनर्जीवित  करने  तथा

 में  उनके  द्वारा  दिया  गया  आश्वासन  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  है

 प्रति  तो  साम्प्रदायिक  सद्भाव  सुनिश्चत  करने  तथा  धर्म  tr  में  विश्वास

 रखने  वाली  बातों  को  मजबूत  करने के  लिए  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए  झ  -

 -~  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :
 ि 2) fa

 और  (=)  साम्प्रदायिक

 हिसा  के  पुर्नेरत्थान
 और  विघटनकारी  शक्तियों  को  जो  उभर  रही  बाने  की  आवश्यकता  को

 एकता  परि  पद  का  पुनर्गठन क  रने देखते  हुए  प्रधान  मंत्री  द्वारा  1  1980  को  राष्ट्र

 का  निर्णय  किया  गया  था  म  क  tea  ददा  परज  at  बैठक
 12

 नवम्बर  1980

 को  हुई  cit  are  दीप  बर्बादियों  गठित  करने
 का  निर्णय  किया  गया

 ~
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 ~

 (1)
 स्थाई

 (11)  साम्प्रदायिक  सद्भाव  सम्बन्धी  समिति
 ।

 र  21. थ साम्प्रदायिक  सद्भाव  सम्बन्धी  समिति  की  24  1981  नौ  1982  को

 _  दो  बैठकें  हुई  ।  जातीय  झगड़ों  को  मी  समिति  के  क्षेत्र  में  लाने  के  लिए  इसका  क्षेत्र  बढ़ाया  गया  है  ।

 इस  समिति  की  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  राज्य  स्तर  कौर

 जिला  स्तर  पर  राष्ट्रीय  एकता  समितियां  गठित  करें  ।  इस  समिति  द्वारा  tar  सुझाव  fear  गया

 सुचना
 तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ने  साम्प्रदायिक  सद्भाव  बढ़ाने  के  लिए  जन-सम्पंन  माध्यम

 प्रैस  इत्यादि  की  भुमिका  को  अधिक  कारगर  बनाने  के  लिएकार्यवाह्ी  सम्बन्धी
 _

 एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  है  ।  समिति  सम्भदाधिक  तथा  जातीय  सद्भाव  के  सन्दर्भ  में  राजनैतिक

 . दलों  के  लिए  एक  आचार  संहिता  बनाने  के  कार्य  में  सक्रिय  रूप  से  व्यस्त  है  ।

 Fb शिक्षा  सम्बन्धी  समिति  की  दो  बैठकें  हुई  हैं  ।  इसने  पाठ्यपुस्तकों  के  पुनरीक्षण  का
 दि

 राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  को  स  हैं पा  है  ।  1983-84  सत्र  के  लिए  इतिहास

 तथा  भाषा  की  संशोधित  qreqqesat  को  प्रकाशित  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  छात्र  तथा

 गैर-छात्र  युवकों  के  लिए  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  शिक्षा  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यरूप

 दिया  जा  रहा  है  ताकि  वे  राष्ट्रीय  एकता  की  गति  विधियों  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  ले  सके ं।

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  की  स्थायी  समिति  की  बैठक  17  1982  को  गुह  मंत्री  की

 अध्यक्षता में  हुई  थी  भोर  वह  राष्ट्रीय  एकता  के  कार्य  की  गति  को  तेज  करने  की  तत्काल

 कता  पर
 एव

 मत
 थी

 ।

 भारतीयों  बायलर  विनियमों  में  संशोधन

 2682.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  भारतीय  बायलर  विनियमों में  संशोधन के
 बारे में  26  1981  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  152  )  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :..

 क्यों  भारतीय  बायलर  विनियम  के  प्रारूप  विनियम  bs pas  पा  7  और  391  पर
 प्राप्

 आपत्तियों
 की  केन्द्रीय  बायलर  बोर्ड  द्वारा  जांच  करा  ली  गई  है

 >
 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  और  इस  सम्बन्ध  में

 नया  कार्यवाही
 की  गई

 है  ;  और

 यदि  जांच  अभी  पूरी  नहीं  हुई  है  तो  इसमें  असाधारण  |  के  क्या  कारण हैं  और

 यह  कब  तक
 पूरी  हो  जाएगी  और  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त
 :  हां  ।
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 केन्द्रीय  बायलर  बोर्डे
 ने  . भारतीय

 बायलर  1950  के  Fates  के  विनियमन

 और  391  में  संशोधन  प्रख्यापित  निर्णय  किया  है  ।  उक्त  विनियमों  के  7

 301  में  संशोधन  प्राख्यापित करने  सम्बन्धी
 ——  afeoaar
 अन्तिम  अधिसूचना  19 ous  1982  को  जारी  की

 गई ध
 थी

 भाग  और  के  उत्तर के  सन्दर्भ  में
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 एन०  एस०  ५स०  ओ०  और  के  सहायक  अधीक्षकों  की  वरीयता

 2683.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  एन०  एस०  एस०  भो०  ओ०  डी०  के
 सहायक भ

 अधीक्षकों

 की  वरीयता  को  लम्बी  अवधि  से  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  अधीक्षक  के  पद  पर  पदोन्नतियों  के  लिए  क्या  पद्धति  अपनाई ई  गई  है =x?

 योजना  मंत्री  एस०  ato  :  14-12-1967  तक  faa  TOISD

 अधीक्षकों  की  तीनों  श्रेणियों  कृषि  सांख्यिकी  तथा  औद्योगिक

 के  सम्बन्ध  में  वरिष्ठता  सुची  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  15-12-1967  के

 भर्ती  नियमों  में  संशोधन  की  से  4-1-1974  तक  तारीख  को  सहायक  .  अधीक्षकों  के

 बिना  लेवल  की  नई  श्रेणी  के  भर्ती  नियम  अधिसूचित  किए  सहायक  अधीक्षकों  सांख्यिकी )

 की  राज्यवार  वरिष्ठता  सुची  को  भी  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  और  सहायक  अधीक्षकों

 fan  तथा  सहायक  अधीक्षकों  की  राज्यवार  वरिष्ठता  सूची

 प्रचलित  की  गई  है  कौर  इनको  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  की  भाशा  है  ।

 ्  वर्तमान  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  अधीक्षक  का  पद  90  प्रतिशत  चयन  के  आधार  पर
 अ

 पदोन्नति  से  तथा  10  प्रतिशत  सीधी  भर्ती  से  भरा  जाना  अपेक्षित  है  ।  पदोन्नति  सहायक  a  ||

 सहायक  अधीक्षक  औद्योगिक  सहायक  afters  क्ष

 सांख्यिकी  की  तीनों  श्रेणियों  से  2  :  2  1  के  अनुपात से  की  जाती  इस  प्रयोजन

 के  लिए इन  तीनों  ग्रेडो ंके  सम्बन्ध  में  अलग  से  एक  अखिल  भारतीय  पात्रता  सूची  तयार

 की  गई  है  और  राज्यवार  वरिष्ठता  सूची  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  तक  तथा  आधार पर

 नति की  जाती  है  ।  ड
 coy

 आदिवासी  उप-योजना  के  सम्बन्ध  परियोजना  रिपोर्ट

 अरविन्द 2684.  श्री  नेताम :  क्या  गृह मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ९.  कग  See कार  को  UIST
 क्या  सरकार  द्वारा  tear  बाँधों  के  लिए  प्रस्तावित  आदिवासी

 योजना  की  पूर्ण  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1974-75  से  1981-82  तक  राज्य  वार  कितनी  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता  दी  गई  है
 ;
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 इन  वर्षों  में
 दे  PTS उप-योजना

 क्षेत्रों  के  लिए  राज्यों  द्वारा  कितनी  धनराशि

 उपलब्ध  कराई

 =

 केन्द्रीय  मंत्रा  का  अंशदान
 कितना  है

 att  संस्थागत  ऋण  कितना

 |  ene  *
 दिया  गया  है  ;  और

 (=)  प्रश प्रशासन  का  स्तर  सुधारने  और  भादिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  के  fac ए  निर्धारित  क्षेत्रों  के
 आदिवासियों  के  साम।जिक  आर्थिक  उत्थान  सहित  समय-समय  पर  जारी  किये  गये  मार्ग  निर्देश  क्या

 गृह
 में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  जी  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  के  लिए  65  समग्र  भा दिवा पी  विकास  योजनायें
 प्राप्त

 हुई  हैं  ।
 प

 (a)  frac T  संलग्न है  ।  में  रखा  गया  ।  संख्या  एल०  टी  ०  5546/82]

 विवरण  संलग्न है  ।  केन्द्रीय  विभागों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  के  अंशदान  की

 मात्रा  हु
 चत

 से  निर्धारित  नहीं  की  गई  ।  क

 -
 में  रखा  गया  ।  संख्या  एल०  टी ०  5546-82]

 राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  व्यापक  गंदर्शी  सिद्धान्त  जारी

 कर  दिए  गए  हैं  ।  इनको  छठी  योजना  1980-85  के  दौरान  भादिवासी  विकास  के  सम्बन्ध  में

 योजना  आयोग द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  में  भी  शामिल  कि  है  और  राज्य

 सरकारों
 को

 भज
 दिया  गया

 है  ।  .

 isi  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास

 2685.  श्री  र सनत  कार  मण्डल :  क्या  योजना  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  at  रूप  से  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  करने  के  नए  मानदण्ड के
 गत  विभिन्‍न

 रायों  विशेष
 रु  से  पश्चिम  बंगाल  में  किन

 जो  लियों  कों  मिर  |
 किया

 जावेगा और

 (=)
 औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  हेतु  सरकार  का  विचार  क्या

 सुविधायें  देने

 a

 योजना  मंत्री  एस०  alo  कग
 प

 गौर  योजना  आयोग  द्वारा

 1978  में  स्थापित  की  गई  पिछड़े  क्षेत्रो ंके  विकास  से से
 सम्बन्धित  राष्ट्रीय

 समिति
 में  जीचोगिक

 ष्टि  से प्रकरण  सम्बन्धी  अपनी  रिपोर्ट  में  औद्योग्  क्षेत्रों के  निर्धारण  लिए  अपनाए
 जाने  वाले  मापदण्ड के  |  और  इन  क्षेत्र  न  see er  विकास क करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली

 सुविधाओं के  बारे  में  अपनी  इस  रिपोर्ट  में  दी  गई  सिफारिशों  की  इस  समय

 योजना  आयोग  में  जांच की  जा  रही  हैं  ।
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 गढ़वाल  में  उद्योगों  कीं  स्थापना  के  लिए  सहायता

 2686.  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गढ़वाल  जिले  के  भोटिया  क
 जिले

 के
 लोगों  और

 सारे  पहाड़ी  क्षेत्र  को

 लघु  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  निर्णय  किया
 है  ;

 (a)  यदि  at,  तो  यह  सहायता  किस  प्रकार  उपलब्ध  की  जायेगी  ;  और  ह

 '  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 उद्योग  तथा  इस्पात  ध्रौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  केन्द्रीय  सरकार  ने

 sala  जिले  के  और  समस्त  पहाड़ी  क्षेत्र
 के

 भोटिया  कबीले  के  लोगों  को  लघु  उद्योगों  की  स्थापना

 के  लिए  कोई  विशेष  वित्तीय  सहायता  देने  का  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 (=)  गढ़वाल  जिला  औद्योगिक  दृष्टि  से  एक  पिछड़ा  जिला  है  और  वहा ंके  उद्यमी  जिनमें

 कबीले  के  व्यक्ति  भी  शामिल  हैं  रियायती  ब्याज  मुफ्त  परामशंदायी
 किराया  खरीद  आधार  पर  मशीनों  की  पति  आदि  जैसे  अनेक  प्रोत्साहन  और

 के  पात्र हैं
 ।  ये  प्रोत्साहन  जिला  उद्योग  केन्द्र  गढ़वाल  से  प्राप्त  किये  जा  सकते

 भ्
 (#)

 अश  ही  नहीं  उठता  ।

 हिन्दी  शिक्षण  योजना  के  अन्तर्गत  कर्मचारियों  को  हिन्दी के  प्रयोग

 के  faa  प्रशिक्षण
 =

 2687.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  कार्य  में  हिन  ग  के

 ्य (| प् ल ए [: 1

 अपने  कर्मचारियों  को

 mere  हेड  एक  हिमी

 शक्षण  योजना च चलाई  हई
 नन

 क  ॥  अ  र  aਂ
 यदि  ते  में  ऐसे  प्रशिक्षण  केन्दों  की  संख्या  feat

 ia  a  ho

 इस  योजना  पर  पिछले  तीन  वर्षों  के के
 दौरान  खर्चे  की  गई  धनराशि  का  ay  वार

 ब्यौरा  कया  है  ;

 इस  योजना  में  काम  करने  वाले  |  है  पका  arn  Rae  अनुदेशकों
 भारी  की

 कौर  थ पृथक-पृथक  ae ब्या  कितनी  है  ;  *

 (=)  इस  योजना  का  पिछले  तीन  ो
 का  .  rare  re  कितना

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य

 म  गी  निहार  रंजन
 :  (#)  हां  ।

 हिन्दी  शिक्षण  योजना के  अन्तर्गत  तथा  क्षेत्रों  में  कामे  कर
 रहे

 कालिक  तथा  अंशकालिक  केन्द्रों  की  संख्या  निम्न  प्रकार हैं  :  च
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 क्षत्र  प्णकालिक  केन्द्र  अंशकालिक  केन्द्र  योग

 24  27  51

 11  12  /  23

 37  36  73.0

 पिछले  तीन  वर्षों  में  इस  योजना  पर  खच  की  गई  राशि  निम्न  प्रकार  हैं

 1979-80  रुपये  62,33,000

 1980-81  रुपये  65,36,000
 दी

 1981-82
 x

 रुपये  74,60,000

 इस  योजना  के  87  राजपत्रित  अधिकारी  के  245  हिन्दी  प्राध्यापकों  के

 पद  तथा  202  अन्य  अराजपत्रित  पद  सृजित  तग  ह
 ह गए  हैं  ।

 इस  योजना  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों में  किया  गया  बजट  प्रावधान  निम्न  प्रकार  है  :

 नद 1979-80  रुपये  63,23,000

 1980-8  रुपये  68,40,000

 1981-82  रुपये  73,84,000

 20-40  कार्यक्रम
 के  लिये  निगरानी सेल

 2688.  श्री
 gre

 a
 बोत शी  ato  के०

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 (#)
 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारों  ने  प्रधान  मंत्री  क  कन्या  कार्यक्रम  के

 निगरानी सेल  स्थापित
 किए  हैं

 ;
 यदि  तो  उन  राज्यों  के

 नाम  कया हैं  जहां  3  पेले  स्थापित  किए  गए  हैं  ;

 (7)  क्या  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  a  कहा है  कि  वे  कार्यक्रम  की

 क्रियान्विति  के  बार ेमें  उसे  समय-समय  पर  रिपोर्ट  भेजें  :  और .

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  ,  हां
 ।

 पों  ने  प्रबोधन  एकक  caf
 (a)  सभी  राज्य  far gs

 att  शे

 राज्य  सरकारों  से  मासिक  ate  तिमाही  प्रगति  रिपोर्टे  भेजने  के  लिए  कहा  गया  है  ।
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 Sto  जी०  टी०  डी०  में  एकल  तकनीकी  अधिकारी  का  एक  ही  als  पर  बने  रहना

 2689.
 श्री  दिगम्बर  fag

 a
 Hl Iz  BIT PT  फरेंद

 कि

 क्या  डी०  जी०  eto  डी०  में  एक  th  की  अधिक  गरी  का  एक  ही  सीट/ब्रांच  में

 बनें  रहने  की  अवधि  नि  रित  की  गई  है  यदि  तो  कितनी  और  af  तो  इसके  कया  कारण

 हैं  ;  न

 डी०  जी०  zo  डी०  में  उन  तकनीकी  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  लिमा

 वर्तमान
 कार्यभार

 पिछले  तीन  वर्षों  से  निरन्तर  सम्भाले  हए हु५  *

 war  सकता  a:
 सकता  हू  / क क्या  उनके  विशेष  ज्ञान  को  ध्यान  में  रखकर  उन्हें  अन्य  कार्यभार  सौंपा

 क्य
 र्व  उन्हें  यह  जानकारी है  कि  मन  मेड  फाइवर  इण्डस्ट्री  का  काम  करने  वाला  कोई

 भी  तकनीक  पै  अधिकारी  अपने  सम्यक  अधिकारियों
 थ

 माध्यम  से  विभिन्‍न  हुम
 के  साग  सिक्त कौर  ह

 सम्मी  गीत  कर  लेता
 है

 &)  यदि  तो  ऐसे  अधिकारियों  को  अपने  निहित  स्वार्थ  बनाने  से  रोकने  अं

 लाभ  उठाने  के  लिए  व्यापारियों  की  सांठ-गांठ  से  एक  उद्योगपति  को  दूसरे  विपक्ष  में  खडा  करने

 से  रोकने  और  उनका  समय-समय  पर  स्थानान्तरण  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है
 ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  तथा  तकनीकी

 विकास  का  महानिदेशालय  एक  तकनीकी  सलाहकार  संगठन  है  और  इसके  विभिन्न  ग्रेडों  के

 तकनीकी  अधिकारी  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  इंजीनियर  री/रसायन  उद्योगों  के  विशेषज्ञ
 होते

 ।

 र  था| alg  के फिर भी  उनकी  विशेषज्ञता  के  अवरोधों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  एक  कार्य  से  दूसरे

 लिए  स्थानांतरित  किया  जाता है  ।  उपयोग  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  निशि  नए  अव  ६  के

 बाद  स्थानांतरण  की  योजना  से  कुछ  व्यावहारिक  कठिनाइयां  सामने  आती  हैं  यह  योजना

 लित  नहीं  है

 विभिन्‍न  ग्रेडों  में  ऐसे  छत्तीस  अधिकारी  हैं
 ि

 (a)  सक यों को  विकास  महानिदेशालय  में  aoa
 रह
 रेशा ग  उद्योग  का  कार्य  देखने  ae

 किसी  तकनीकी  अधिकारी  के  बारे  में  प्रश्न  में  लिखित  प्रकृति  की  कोई  शिकायत/जानकारी

 प्राप्त नहीं  हुई  है  ।

 @
 ही  नहीं  उठता

 | भाग  उत्तर  को  देखते  हुए

 भारतीय  सांख्यिकी
 गय

 सेवा  में  प्रेम  1  प्रेम  11  और  प्रेम  111 के
 ak  पदों  क हो  भरना

 2690.  श्री  जेनुल  बच् चार  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥  2
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 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  के  ग्रेड  1  ग्रेड  | है  और  ग्रह  111  के

 समानान्तर  बहुत  अधिक  पद
 सेवा  में  बाहर

 पड़े  हैं  और  उन  पर  गैर
 सेवा  गगरिया

 काम  कर  रहे

 हैं  ;

 यदि
 तो  से  प्रत्येक  ग्रेड iF  गा  और  1  के

 समाना स्तर  ऐेसे
 संवर्ग  बाह्म  भरे

 हुए  तथा  खाली पत पदों
 की  ड  संख्या  कितनी  है

 (7)  इन  पदों  को  भरने  का  तरीका  क्या
 है  क्या  qat  के  समान  भर्ती  fara

 कौर

 यदि  तो  ऐसे  नियमों  की  एक  प्रति सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  १

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  +  से  (2)  सूचना
 एकत्रित  की  जा

 पर  रख  दी  जाएगी  ॥
 रही  हैं  मोर  सद  में

 बदल
 YY  ऊ

 ..  बिहार  में  लग  उद्योग  बंद  होने  की  स्थिति  में  AT

 2691.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  करेंगे  कि  :.

 क्या  सरकार  का  ध्यान  19  1982  के  अमृत  बाजार  पत्रिका  में  प्रकाशित

 इस  समाचार की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  बिहार के  50000,  लघु  उ
 गोप

 के  उद्यमियों  का

 गार  खत्म  होने  का  खतरा  है  क्योंकि  विहार  में  लघु  उद्योग  बंद  होने  की  स्थिति  में  हैं  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?  |  क

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  )  हां  ।

 सूचना  सरकार  के  पास  उपलब्ध  तथ्यों  से  प्रमाणित  नहीं  होती ।
 ve

 साण्डया  नेशनल  पेपर
 मध्य  प्रदेश  का कर

 2692. श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  स  है  कि  मण्डया  जिले  में  बेलागोला  में
 माण्डया  नेशनल  पेपर  मिल  पुरी

 थि क्षमता से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  पिछने  5  वर्षों  में  कितने  प्रतिशत  क्षमता  का i  उपयोग  किया  गया  ;

 पुरी  क्षमता  का  उपयोग  न  करने  के  क्या  रण
 हैं  ;  भोर

 ia
 के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 ? मिल  की
 पूरी  क्ष

 मता  के  उप

 उद्योग  तथा  इस्पात  और
 खान  मंत्री  नारायण

 दत्त
 :  हाँ  ।

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  संयंत्र  में  क्षमता  उपयोग  निम्न  प्रकार  हुआ  है
 :

 aa
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 ag  क्षमता  उपयोग  का  प्रतिशत

 1977-78  71.19
 7

 1978-79  61.25

 1979-80  33.89,

 1980-81  36.20

 1981-82  72.40

 क्षमता  उपयोग  कम  होने के
 मुख्य  कारण

 कौला
 सौ

 बिजली
 की  कमी

 ड
 रही  ह  कूर

 (a)  f  मल  कार्य  चालू  रखने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  खोई  प्र a  करने  में  समर्थ  a  है
 तथा  बगासे के  स्थान  पर  बांस  भर  अन्य  कच्चे  माल  का  उपयोग  कर

 ने
 हेतु  उपकरण

 की  भी
 पना कर  ली  ग  ई  मिल  को  बिजली  कटौती  से  भी  छूट  दी  गई  है  एवं  इसने  र  त्रिण के के

 लिए  1.5  मेगावाट  क्षमता  का  टर्बाइन  स्थापित  कर  लिया  है  ।  कोयला  और  नों  का  पर्याप्त

 भावंटन  कराने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  गए  हैं  ।
 थ

 बम  के  खतरे  की  ठी  सुचना  देने  वालों  को  पकड़ने  के  कदम
 र्

 4
 2693.  थी  उत्तमभाई  एच०  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 पा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पुलिस  और  आसूचना  एजेंसियों  ने सारे देश  में  बम  के  खतरें  की

 झूठी  सूचना  देने  वालों  को  तथा  विमानों के  को  रोकने  लिये  जाल  फलाया  है
 ;

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाये
 गये  हैं

 या  उठाने  का  विचार  है  ;  और

 ये  प्रस्तावित  उपाय  कब  लागू  होने

 ब
 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  से  राज्य  सर

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  अपराधों  से  सम्बन्धित  कानूनों  को  लागू  करने के  लिए  उत्तरदायी

 विमान  अपहरण  के  किसी  प्रयत्न  को  नाकामयाब  करने  के  लिए  हाल  में  समयबद्ध  नागर  उड़ानों
 का

 कार्य  करने  वाले  सभी  हवाई  अड्डों  पर  निगरानी  सख्त  कर  दी  गई  है  ।  विमान
 अपहरण

 को
 रोकने

 के  उद्देश्य
 से  स्टाइलें  और  संचालन  क्षेत्रों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  प्रत्येक  हवा  डे

 विशेष  रूप  से  शिक्षित  किए  गए  पुलिस  अधिकारी  प्रतिनियुक्त  कर  दिए  गए  हैं
 पदग

 दुर्दांत  के  लिये  इलेक्ट्रानिक  पुर्जों  का  आयात
 लि

 विजय  रा जीवन  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि  : 2694.  श्री  बी०  एस०

 इलेक्ट्रिक  erie  wae
 एसोसियेशन

 ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है

 34



 2  8  1904  लिखित  उत्तर

 a  ereppee
 अभनमभानिनननितिनानववीक

 कि  दूरदर्शन  आदि  के  पुर्जों  के  आयात
 पर

 लगे  प्रतिबन्ध  को  हटाकर  उन्हें  इनके  आयात  की  अनुमति
 दी  जाए ;

 क्या  यह  सच है  कि  ये  रुज  देश
 में

 ही  बनाये
 qa

 हैं
 ;.

 जि  यदि  तो  क्या  सरकार  इनके  आ
 गाया  की  अनुमति  देगी

 ;  और

 '
 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 पड

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  उप
 मंत्री  एम०  |  एस०  संजीवी  :  (*)  ait,  नहीं  I, ka |

 श्याम  तथा  श्वेत  दूरदर्शन  सेटों  में  प्रयुक्त  किए
 sala

 लगभग  सभी  संघटक-पुर्जे

 देश  में  ही  निमित किए  जाते हैं  ।  थ

 (7)  और  (
 सरकार  इन  संघटक-पुर्जों  का  अभाव  दूर  करने  तथा  समय नस मय  पर  लाग

 सामान्य  tts
 a rif  तयों  के  अनुरूप  ऐसे  संघटक-पुर्जों  के  आयात  की  अनुमति  देती

 sy
 गेर-प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में  विदेशी  घन

 =

 2695.
 श्री

 आर०  एन०  राकेश  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 उपभोक् कता  उत्पाद  जैसे  गैर-प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में
 विदेशी  मुद्रा

 लगाने  के  लिए

 सरकार
 कौ  नीति  कया

 है है  ;
 ्  ७

 क्या  इस  क्षेत्र  में  नई  विदेशी  ब्रांड  शुरू  की  जायेगी  ;  और

 au)
 क्या  सरकार  के  पास  कोई  आवेदन  विचाराधीन  पड़ा  है  ;

 sa  ite  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  (  वित्तीय या
 तकनीकी

 विदेशी  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  चयनात्मक  और  राष्ट्रीय _ प्राथमिकताओं

 आधार  पर  है  गैर-प्राथमिकता  में  विदेशी  पूंजी  के  निवेश  सम्बन्धी
 मार्गदर्शी

 णीय  बातें ये  हैं  ६:

 (1)
 |  उपभोक्ताओं  की  वरीयता  के  अनुसार  उत्पादन  पालियों  में  किया  जा  रहा  ताकि

 उपलब्धता से  मांग  को  केवल  समग्र  रूप  से  ही  नहीं  बल्कि  गुणवत्ता  के  अनुसार
 at

 पूरा  किया  जा
 ey

 सके ।.

 (2)  उत्पादन
 id

 रूप  से  छितरा
 हना

 हीं
 जिस  जहां

 तक  सम्भव  वाली

 स्थिति से  बचा  जा  सके

 (3)  कान  Pete  Fre

 देशी  बाजार  में  उपभोक्ता  उत्पादों  की  बिक्री  के  लिए  सामान्य  विदेशी  ब्राण्ड

 नामों  के  उपयोग  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 हों  ।

 ड
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 नांगल  कण्ड  में  डूबे  बच्चे

 2696.  श्री  सभाष  यादव

 श्री  एम०  रामगोपाल रेड्डी

 क्या  गृह  मंत्री यह  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्यां  दह
 व  है  कि  2  4

 1982
 को  30  से  अधिक  बच्चे  नांगल  कुण्ड  में

 भ्
 डूब गये  ;

 #  {

 (a)  यदि
 ह

 इस  दुर्घटना  के  क्या  कारण

 (7)  क्या या  कोई  जांच  की  गई  है  ;

 द  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  >. 2
 ae (4)  यदि

 कया  सरकार  ने  मरने  वाले  बच्चों  के  संतप्त
 माता

 frat
 क
 को  कोई  राहत  a  ह  और

 ie ्
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 =)
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  (

 पंजाब  सरकार  द्वारा BUNT

 प्रस्तुत की  गई  सुनाते के  अनुसार  29-9-82  को  नांगल  तालाब  में  22  बच्च ेडूबे  थे  ।  थाना  नांगल

 में  29-9-  82  को  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  के  तहत  एक  मामला  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट

 संख्या 6  a  किया  गया  ।  जांच  पड़ताल  के  दौरान  यह  पाया  गया  कि  लेडी  फातिमा  कुवें

 पटियालाਂ  के  11  /  12  वर्ष  की  आयु  के  113  स्कूल  के  छात्र-छात्राएं  दर्शनीय  स्थल  यात्रा

 पर  नांगल  गए  थे  ।  उनके  साध  3  अध्यापिकाएं  भी  थी  ।  वे  नदी  के  घाट  पर  गए  और

 प्रमोद  के  लिए  एक  नौका  में  बैठे  ।  कु०  अरुणा  स्कूल  अध्यापिका  उ  समय  बच्चों  की  साधी

 थी 62  बच्चों  सहित  नाव  में  68  व्यक्ति  हालांकि  इसकी  क्षमता  25  व्यस्क  व्यक्तियों  की

 थो
 नौका

 की  हालत  अच्छी  नहीं  थी  ate  यह  नौकायन  के  योग्य  नहीं  थी  ।  ठेकेदार  के  पास  =F कार
 म्

 जीवन  बचा  उपकरण  नहीं  थे  ।  आनन्दपुर  साहिब  के  एस०  डी०  एम०  द्वारा  जांच  की  जा

 पंजाब  सरक  गर  ने  उन  रोका  कुल  मातापिता  को  5000  रुपये  की  राशि  राहत  में  देने  की  घोषणा

 की  जिनके  बच्चे  इस  नौका  दुर्घटना  में  मारे  गए  हैं  ।

 जम्प
 परमाणु  प्रदूषण  पर  निगरानी  के  लिए  पशु  का  उपयोगी  पाया  जाना  ड

 2697.  श्री  कृष्ण  प्रताप  fag  :  कया  प्रधान  मंत्रीं  यह  बताने  की  कपा  करेंगी कि  :
 -<oro7t

 ए (*)  क्या  सरकार  का  ध्यान  9  1982  के  टाइम्सਂ  में  soft  इस

 समाचार  की  ओर  या  गया है  कि  बम्बई  के  तट
 से

 दूर  एक
 पक्षी

 बाया  जाता है  जिसका

 योग  परमाणु  रिएक्टरों से  a  परमाणु
 सजद  र

 े
 2

 के  रूप में  किया  जा

 सकता  है  ;

 यदि  तो  इसकी  खोज  करने  वाले  garfras i  के  नाम  क्या  बौर
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 t
 पूरा ब्यौरा  क्या  है

 ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  :  हा ं।

 केन्द्र  के भाभा  परमाणु  अनुसंधान केन्द्र
 के  स्वास्थ्य  प्रभाग  के  सर्वे  श्री  बी०  एम०  सी०

 बलानी  और  एस०  पटेल  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपने
 निष्कर्षों

 की
 सूचना

 दी

 इस  सम्बन्ध  में
 में पूर्ण

 क ब्यौरे  संलग्न  विवरण में  दिये  प  ये
 ह  क

 विवरण  .5-
 थ्

 a सर्वे  श्री दि  ay ही  बी०  पटेल  और  उसके  साथियों  के  निष्कर्ष  कनाडा  में

 अगस्त  2-13,  1982  के  दौरान  आयोजित  पांचवी  संयुक्त  समुद्र  निक
 असेम्बली  में  प्रस्तुत  सम्पन्न-घातक  प्रदूषकों  के  संतरीਂ  नामक  वैज्ञानिक  लेख  में

 निहित हैं  ।  rhe

 क्  2.  स्थिति  यह  है  कि  स्पंज  सिलिकामय  प्रजातियां  स्पाइरसट  ला

 fader  और  प्रास्टाइलाइसा  फोटिडा  तटीय  और  तट  से  दूर  के  सागर  में  ब
 sy

 बड़ी  मात्रा  में  उगती  है  और  विभिन्‍न  प्रकार  के  जिनमें

 कीटनाशक  ga  मेटल्स  आदि  शामिल  का  पता  लगाने  में  उनकी

 उपयोगिता  पर  अभी  तक  बहुत  कम  काय  किया  गया  ।  जमाने  में  अभी  हाल
 में किए  गए  अध्ययनों  ने  सिद्ध  कर  दिया है  कि  स्पंज  विभिन्‍न  हाइड्रो  के

 बहुत
 अच्छे  संचायक  हैं  ।  वर्ष  1977  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  का

 t पो तिक विज्ञान  अपने  नेमी  प्रबोधन  कार्यक्रम  हमारे  तटीय  सागर
 में

 उग  रही  स्पंज  की  दो  प्रजातियों  का  अध्ययन  भी  करता  रहा  स्पंज  पसर
 क्रोमियम  आदि  जेसे  भारी  तत्वों  के  अच्छे  संख्या

 के  रूप  में  पाये  गये  जो  कि  प्रकृति  में  सागर  जल  में  अत्यधिक  निम्न  स्तर  a  ई
 के  ।  ये  प्र  निकल  ate  आयोडीन  के  कारण

 धर्मिता ओं  का  संचयन  भी  करती  पायी  गई  जो  कि  अन्य  प्रकार  से  रियेक्टर

 बहिश्नावों  के  चारों  ओर  सागरों  में  अत्यधिक  निम्न  मात्रा  में  हैं
 पता  लगाने  योग्य  नहीं  हैं  ।  ये  नक्लाइड्स  किसी  स्थानीय  समुद्री  पारी-तंत्र  में  भी

 मापी  नहीं  जा  सकती  हैं  क्योंकि  उनके  भत्यधघिक  निम्न  स्तर  का  होने  तथा
 अपने  जव-रसायनिक  को  केन्द्रित  करने  की  उनकी  असमथंता  के  कारण  ।  इन

 रेडियो-नक्लाइड्स  का  विनिश्चय  करने  ate  मापने में
 स्पंज  बहुत  अच्छे  मैट्रिक्स

 सिद्ध  हुए  हैं  स्पंज  इन  तत्वों  को  अथवा  अन्य  कार  दस

 लाख  अथवा  इससे  अधिक  के  एक  घटक  द्वारा  केन्द्रित  करता  ह ैहै  और  इसलिए

 ये  तत्व  मापने यो  ग्य  बन  जाते हैं  ।  पंजों  में  इन  तत्वों  के  म
 art

 दशा  परिवेशी

 समुद्र  जलों
 में  संकेन्द्रित

 अनुमान  लगाया
 जा  सकता  गौर
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 Seistie  मे
 प्रजातियां

 cq  सरिस
 में  बलन  at

 भावा
 का  पता  लगाने  के चिपक

 लिए  एक  भा दश  "सेन्टिनल /इन्डी केट र”  पाये  गये  स्पंज  नमूनों  में  सान्द्रण
 इतना  निम्न  है  कि  मानव  सुरक्षा  के  दृष्टिकोण  से  वे  किसी  महत्व  के  नहीं  हैं  ।

 स्पंज  की  ये  प्रजातियां  किसी  अन्य  प्रयोजन  से  भी  इस्तेमाल  नहीं  की  /
 जाती  हैं

 स्पंज में  केन्द्र  कारण  को  देखते  समुद्र  जल  में  विभिन्न  रेडियो-नक्लाइड्स इस
 का  स्तर  महत्वहीन  रूप  में  निम्न  है  ।

 इस  प्रकार  सूचित  अन्वेषण  मुख्य  रूप  से  वैज्ञानिक  हित  के  हैं  और

 नाक्लाइड्स  बहुत  से  ट्रेस  तत्वों  के  कारण  प्रदूषण  का  पता  लगाने में  एक  अच्छे

 ट्रेसर की  व्यवस्था  करते  हैं  ।  ि

 ह
 कुद्रेमुख  लौह  अयस्क  का  उपयोग  करने  की  व्यवस्था

 श

 2698.  att  राजेंद  पाइलट  क्या  इस्पात  और  खान
 मंत्री

 2
 ne  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (=)  कु द्र मुख  लौह  —  जिसके  लिए  करोड़ों  रुपये  पुरन निवेश  किया  हुआ
 का

 निर्यात  करने  अथवा  उसका  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  ;  भी

 लौह  अयस्क  का  कम  मूल्य  पर  निर्यात  करने  के  बजाय  इसके  भारत  में  ही  छ इस्पात

 बनाने
 में  उपयोग  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?  |

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  (att  नारायण  दत्त  :  1981

 से  लेकर  3  वर्ष  की  अवधि  में  रूमानिया  को  35  लाख  टन  सांद्रा  के  लिए  किये  गए  करार

 की  शर्तों  के  अनुसार  कुर्रे मुख  आयरन  और  कम्पनी  लिमिटेड  रूमानिया  को  सांद्रण  की  सप्लाई  कर

 पुछ  ह रही  है  ।  अन्य  देशों  को  सांद्रण  बेचने  के  लिए  भी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 (a)  gage  के  सांद्रा  का  इस्तेमाल  भारत  में  इस्पात  के  उत्पादन  में भी  fat  जाएगा
 if

 amd  कि  ऐसा  करना  मितव्ययी  हो  और  तकनीकी  दृष्टि  से  सम्भव  हो  ।
 क  ग्

 हिन्दुस्तान  स्टील  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  द्वारा  नियुक्त  निजी  ठेके
 | कम्पनियां

 2699.  sit  एन  के०  राय  :  इस्पात  और
 खान  मंत्री  यह  aa  की  कृपा  करेंगे

 कि

 द्वारा  1  क  a  स्थिति  के  अनुसार

 |

 —  स्टील  क
 स्ट्रक्चर

 लि०

 हि  fd  अलप  नियुक्त  की  गई  निजी  ठेकेदार  कम्पतियों  के  नाम इसके  अधूरे  पड़े  कामों को  पूरा  करने
 कया हैं  ;

 लिमिटेड  की  लि  भकोसा  दियों  चोर  बरेटो  क
 हिन्दुस्तान  स्टील  कंस्ट्रक्शन

 काम  को  सम्भालने  की  इसकी  क्षमता  कया  है  और  इसकी  यथास्थिति  क्या  है  ;
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 1  1982  at  स्थिति  के  अनुसार  हिन्दुस्तान स्टील  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  के  पास

 काम  और  द्वारा
 कितने  रुपयों  का

 काम  लिजी
 ठेकेदारों

 को

 दिया  गया  है

 ;

 कौर

 को  न  कर  छोटे  रो ंक
 ने  के  कारण  क्या है  और

 ose परक  ब्यौरा  कपा

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  जानकारी

 प्राप्त  की  जा  रही है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 i  rc

 आसाम  राज्य  सरकार के
 से  क्मेचारी श

 क्या  गृह  मंत्री 2700.  श्री  अजय  विश्वास  मिग  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आसाम
 अ  में  राज्य  सरकार  के  कुल  कितने

 xt

 प्राणी हैं  ;
 +  ay

 (3)
 ग

 कर्मी  स्थायी  हूं

 अस्थायी  कामना  रियों  में  से  कितने
 कर्मचारियों

 की
 शेवा  दस  agt  से  अधिक  हो

 ्  -_
 चुकी  हैं  ;  और

 क्या  सभी  अस्थायी  कर्मचारियों  क
 ee

 घोषित  करने  का  राज्य  सरकार  का  कोई

 प्रस्ताव  ब

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 '  ह  (6)

 चना
 एकत्र  की  जा

 _  at  के
 रही है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 rats
 a

 अन्य  देशों  के  सहयोग  से  बनाई  गई  औद्योगिक  परियोजना

 _
 2701.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भिन्न-भिन्न

 देशवार  पृथक-पृथक  के  सहयोग  से  भारत  में  कितनी  औद्योगिक  तथा  अन्य  परियोजनायें  बनाई

 गई  हैं
 और  निर्माणाधीन  हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  यौगिक  att  अन्य

 परियोजना  के  लिए  भारत  सरकार  को  विदेशों  से  मिली  वित्तीय  सहायता के  देशवार  ब्यौरे

 आन  एक्सटेंशन  असिस्टेंट  1979-80”  और  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशित  1982-83  के

 केन्द्र  सरकार  के  बजट  पर  स्पष्टीकरण  सम्बन्धी  ज्ञापन  में  दिये  गये  हैं  जिसकी  प्रति  राज्य  संसद

 कार्य  में  उपलब्  दै
 fz  ६.

 दि  व  द

 छठी  पंचवर्षीय
 शो जलसा सें योजना  मसें  परियोजना  लागतों का  उतार  और  चढ़ाव

 2702.  डा०  ए०  यू  ०  आजमी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  छठी  योजना  को  बचाने  के  लिए  प्रयत्नशील है
 जिसमें  अनेक  क्षेत्रों  में  तेजी  से  कमी  आने  और  परियोजना लागत  के  बढ़ने  की  आशंका  बनी  हुई

 है  ;  और
 ay  ye

 (a)  क्या  लागत  बढ़  जाने  से  परियोजनाओं  की  अधिकांश  निवेश  आवश्यकतायें  मस्त

 हो  गई  है  और  सरकार  के  पास  इसके  अतिरिक्त  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  है  या  तो  अतिरिक्त  निधियों

 का  तुरन्त  प्रबन्ध  किया  जाय  अथवा  उन्हें  सांतवीं  योजना  के  लिए  अंतरित  किया  जाये  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  ee
 aa

 अब
 तक

 के  निष्पादन  का  मुल्यांकन  करने  और  उक्त  योजना  में  यदि  कोई  समायोजनों  की  आवश्  पकता  ||

 उसका  निर्धारण  करने  की  दृष्टि  से  छठी  योजना  का  मध्यावधि  मूल्यांकन  आरम्भ  किया  इस

 मूल्यांकन  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  ही  विभिन्‍न  क्षेत्रकों  में  उपलब्धियों  के  बारे  में  सही  स्थिति  के

 बारे में  पता  चलेगा  |

 1981  में  छड़ी  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  सम  उस  समय

 ate तक  कीमतों  में  जो  वृद्धि  हुई  श्री  ।  उसको  संसाधनों  का  तथा  योजना  में  शामिल  परियोज

 कार्यक्रमों की  लागत  का  मूल्यांकन  करते  समय  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।  उक्त  योजना  को  अन्तिम

 रूप  देने  के  बाद  कीमतों  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उसके  परियोजनाओं  की  निवेश  आवश्यकताओं तथा

 gal  की  समग्र  उपलब्धता  पर  पड़ने  वाले  वास्तविक  प्रभाव  का  योजना  के  मध्यावधि  मूल्यांकन

 के  बाद  ही  पता  चलेगा  |
 के  पूरा

 हो  जाने  के

 ज  दि  ह  me

 मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  पिछड़े  जिलों  के  विकास  * लए  नियत  bi

 2703.  थ्री  लक्ष्मण  कर्मा
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के  आठ देवासी सी
 पिछडे

 जिलों  क  विकास  के  लिए  1980
 के  2  it  और  यह  राशि

 Feeder  कार्यों  और
 से  1982  की  अवधि  के  दौरान  कितनी  राशि  प्रदान

 जि  | योजना भों  के  लिए  गई  था
 ट्

 न

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  किसी  विशेष  मद  के
 लिपे

 दी  गई  श  अन्य  कार्यों  के  लिए
 >

 लगा  दी  जाती है  और  यह  राशि  व्ययगत  हो  जाती
 है  जि

 यदि  तो  इस  बारे  में
 सर

 र
 का  आगे

 क्या
 उपाय

 करने का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  निहार  रंजन  :  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी

 पिछड़े  जिलों  के  विकास  के  लिए गृह
 मंत्रालय  के  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  सी०  के  रूप

 में  निम्नलिखित  धनराशि  दी
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 वर्ष  जनजाति  जनजाति  ख़ादिम  कुल

 उपयोजना  वाले  जनसंख्या  जनजाति

 वाले  खंड  कार्यक्रम
 सथ

 ः  भी  ही
 sak

 7.  if ग 1980-81  [92  ्  35.00  (2236.41

 1981.82  2412.
 83.0

 313.83  )  पि  2806.66

 हालांकि  विशेष  केन्द्रीय  ताव क  कुछ  भाग  मूल  संरच  ना  विक  iTE  लिए  sila  Fea
 नाहन

 दी  गई
 ह ैदै  कि  इसे गया  फिर  भी  राज्य  सरकार  का  सल  दाग  परिया

 वा  रोमन  कार्यक्रमों  और

 योजनाओं  पर  खर्च  करें  ।  केन्द्र  हारा  प्रायोजित  योजनाओं  का  धन  विशेष  विशिष्ट  योजनाओं  जैसे

 मेट्रिक ोत्तर  लड़कियों  के  छात्रावासों  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  के  लिए
 अयोग  कया

 गया है  ।

 मचना  राज्य  सरकार  से  एकत्र  करनी  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  जाएगी

 (7)  राज्य  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  की  सलाह  दी  गई  है दै  कि  विशेष  केन्द्रीय
 यता  का  प्रयोग परिवा  रोमन  योजनाओं  के  लिए  किया  जाए  ।  राज्य  बजट  में एक  अलग  डिमाण्ड
 wig  जनजाति  उपयोजन  के  लिए  परिव्यय  स्पष्ट  रूप  से

 mamas
 निर्धारित

 ् प्रक्रिया  के  अनुसार  ही  घन अन्य  प्रयोजन में  लगाना  संभव  है  ।

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  महिलाओं  को  प्राथमिकता

 2704.  श्रीमती  संयोगिता  राणे :  व्या  उघोग  मंत्री  as  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क
 क्या  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  का  विचार  उद्यमियों  की

 सदयता  करने  हेतु  अपनी

 योजनाओं  बेरोजगार  शिक्षित  महिलाओं  को  प्राथमिकता  देने  का

 क्या  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  जयपुर  तथा  अन्य  स्थानों  पर  सि  पति  अपने  शाखा

 आर  थ कार्यालयों  को  निदेश  देगा  कि  वे  महिला  उद्यमियों  के  प्रति  विशेष  ध्यान  दे  ;

 (7)  महिलाओं  को  लघ  उद्योग  आरम्भ  करने  योग्य  बनाने  के  लिए
 राष्ट्रीय  शा

 aq  उद्योग
 निगम  की  वर्तमान  योजनाएं  कया  हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त
 :

 से  राष्ट्रीय

 लघु  उद्योग  निगम  लघु  उद्योग  चलाने  के  लिए  उद्यमियों  को  जिसमे  नारियां  भी  सम्मिलित

 किराया  खरीद  आधार  पर  मशीनें  देता  है  ।  इसमें
 दीव  कवियों

 या  न  को  वरीयता  दी
 a  we

 जाती  है  ।

 सीमेंट  के  faa  सुधरी
 बैकिंग

 :  705.  शी  दूषण  कुमार  गोयल :  बया  उद्योग  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा
 we

 किः

 a
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 क्या  यह  सच  है  कि  सीमेंट  के  लिए  सुधरी  पैकिंग  लागू  की  गई  है  और  सभी  सीमेंट

 निर्माताओं  को  तुरन्त  सुधरी  हुई  नई  पैकिंग  व्यवस्था  लागू  करने  को  कहा  गया  है  ;

 था  पम्बा नई  पैकि
 कग व्य  पर  निगाह  रखने  हेतु  क्या  कदम  उठाने

 का
 प्रस्ताव

 =

 (7)
 a सीमेंट  के  नये  बोरे  पर्याप्त  मात्रा  में  बनाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ज  ATS

 Ss  ए

 र उपभोक्ताओं  द्वारा  दिये  जाने  वाले  मूल्य  पर  यदि  कोई  प्रभाव  है  तो  वह  क्या  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्रो  नारायण  दत्त  :  at
 ई 1981  से  ।

 ee

 (z)  सीमेंट  को  बेहतर  किस्म  की  जूट  की  बोरियों  में  पैक  करने  सम्बन्धी  आदेश  es

 समय  पर  यथा  संशोधित  सीमेंट  नियन्त्रण  1867  के  अनुबन्धों  के  अधीन  जारी किये  गए
 इन  आदेशों  के

 अनुपालन
 पर  सीमेंट  नियन्त्रक  द्वारा  निगरानी  रखी  जाती है  ।  ै

 वे
 sie  qa  करे  के इ इण्डियन  जूट  मिल्स  एसोसियेशन  ने  आश्वासन  दिया  है

 कि
 वे

 लिए  अच्छी  बुनाई  की  जूट  की  बोरियों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  पूति  कर  स  प  ज

 (=)  अच्छी  किस्म  की  जूट  की  बोरियों  में  सीमेंट  पेक  करने  के  लिए  लगभग  22  पैसे  प्रति

 बोरी  की  मामुली  वृद्धि  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 शन  तमिलनाडु  में  उद्योगों  की

 क्या  व्यस्त 2706.  श्री भी  डी०  एस०  Uo  शिवप्रकादाम :  मंत्र मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  दि  की

 a  में  गत  तीन  वर्षों के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आरम्भ
 पिये  भाए अ मध्यम  तथा  हल्के  नये  उद्योगों  की  संख्या  कितनी है  ली

 (a)  उक्त  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  है  ate  वे  कहां-कहां  पर  स्थित हैं  तथा  उनमें  कितनी

 पूंजी लगी  है  ?  थ्

 उद्योग  था  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  fee)  :
 (*)

 ओर  सूचना

 इकट्ठी की  जा  र  ही  है  और  सभा पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 तमिलनाडु
 के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  आरोपों  की  जांच  करने  हेतु  नियुक्त  रे

 आयोग  का  समाप्त  किया  जाना

 2707.  श्री  ईरा  अनबारासु  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  के  मुख्य मंत्री त्री के  विरुद्ध  कतिपय  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए

 केन्द्र  द्वारा  नियुक्त  रे  आयोग  को  समाप्त कर
 दिया  गया  है

 ;
 और
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 यदि  at,  तो  इस  समाप्ति  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  नहीं  ।

 '

 ma)  प्रशन
 नहीं

 उ
 ता

 glam  एण्ड  एलाइड  मशीनरी
 कार  को  हानि

 2708.  श्री  उत्तम  राव  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी

 कार्पोरेशन में  हानि  के  बारे  में  11  अगस्त  1982  &  उतारा कित  प्रश  सं०  5000  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  =  ब

 afsa 31९९  खत  विभिनन
 vet  शोरों  के  अंतगर्त

 प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  के  सामने  उसमें

 दर्शाये  गए  2  54,737  रुपये  का  व्यौरा  क्या  है  ह्

 (a)  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कार्पोरेशन  द्वारा  मकान  के  लिए  मकान  मालिक

 को  प्रतिमास  कितना  किरायां  अदा  किया  जाता है  भर  उसके  रख-रख  प्रतिमास  दिन-प्रतिदिन

 चिताना
 बात  किया  जाता है  ;  और

 (a)  क्या  खराब  वित्तीय  हालत  जिसमें  इस  समय  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी

 रोशन a SS  द  में  रखते  हुए  सरकार  इसके  Fas
 पकर ह

 दशा
 tea

 गृह  के

 रखा वों
 पेर  यय

 ब को  कम  करने  हेतु  उपयुक्त  कार्यवाही डी  करेगी

 Staia  आर
 इस्पात  ओर  खान ait  तथा  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  1981-82  का

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  —_—  =  न  —
 »

 (i)  किराया  रुपये  50,400

 स्थापना  रुपये  96,145 (ii)

 (iii)  स्टाफ  कार  शून्य

 (iv)  अन्य  दैनिक  व्यय  रुपये  1,0  8,192

 योग  रुपये  2,54,737
 ्  ——  ——

 1981-82  का  मासिक  ब्यौरा इस  प्रकार  है
 a

 (i)  किराया  रुपये  4200

 (ii)  दैनिक  व्यय  रुपये  9016

 इन  अतिथि  गृहों  को  बन्द  कर  देने  से  एम एएमसी  के  अधिकारियों  को  सरकारी

 काम  से  यात्रा  पर  होने  वाला  व्यय  और  बढ़  जाएगा  |
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 राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम के  अन्तर्गत  नजरबन्दी
 है

 2709.  श्री  अशन  क  हुसैन  ;  क्या  ह मंत्री यह  बताने  कपा
 करेंगे

 कि  :

 त्रिपुरा  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार क्या
 पश्चिम

 बंगाल  और
 बॉस

 नाईक उन्होंने  अपने  राज्यों  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम के  अन्तर्गत  किसी  at  भी  नज़र बन्द  नहीं

 किया  है  ;

 कि
 तुलना  में

 ्य यदि  तो  अन्य  जहां  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  प्रचलित

 इन  राज्यों में  कानन  alt  व्यवस्था  की  सामान्य  स्थिति  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा
 है

 है  ;  भोर

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अंतगर्त  आज  तक  राज्यवार  कितने  व्यक्ति
 नज़र बन्द

 क
 किये  गए  सला  र  बोर्डों  ने  कितने  व्यक्तियों  को  रिहा  कर  दिया  है  और  कितने  व्यक्

 विरुद्ध  न्यायालय  ने  नजरबन्दी  का  कोई  पर्याप्त  कारण  नहीं  पा  सके  ?

 ....  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :  (*)  पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा

 सरकारों  द्वारा  अभी  तक  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अधीन  नज़र बन्द  किए  जाने  की  कोई  सुचना

 नहीं दी  गई  है

 कानून  और  राज्य  विषय  होने  के  कारण  यह  विचार  करना  राज्य ee

 सरकारों का  कार्य ह ैहै  कि  वे  अपने  क्षेत्राधिकार  में  कानून  और  व्यवस्था  की  सामान्य  स्थिति  से  किस
 प्रकार  निपटना  चाहेंगे  ।  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  लागू  करना  अथवा  न  करना

 भी  उन्हीं का  काय  है  ।  पश्चिम  बंगाल  ओर  त्रिपुरा  की  कानून  भर  व्यवस्था  स्थिति की  अन्य  राज्यों
 ् की  कानन  भौर  व्यवस्था  स्थिति  के  साथ  तुलना  करना  संभव  नहीं

 है

 (7)
 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 अखिल  भा साम  विद्यालयों  संघ  द्वारा  नये  सिरे  से  आन्दोलन

 2710.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अखिल  आसाम  विद्यार्थी  संघ  विदेशी  राष्ट्रो ंके  मामले  पर  नए

 सिरे  से  आन्दोलन  करेगा ;  और  क

 यदि  gi,  तो  क्या  नई  दिल्‍ली  में  अखिल  आसाम  विद्यार्थी  संघ  के  नेताओं के  साथ

 पिछली  बार  हुई  बैठक  में  द्वारा  रखे  गये  प्रस्तावों  के  वांछित  परिणाम  नहीं  निकले
 ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकटसुब्बय्या  उनके

 =
 के  नवीनतम

 कार्यक्रम  ay  में  सुचना  प्राप्त  हो  गई  है  ।

 सरकार  के  संसद  में  विपक्ष  के  ओं  —T  असम  छात्र

 हुई  a a¢ अखिल  असम गण
 संग्राम  परिषद्‌  के  मध्य  के  वज्न  दौर का  विचार-विमर्श  अभिनीत

 रहा  भागें  विचार-विमर्श  6  को
 कुए

 हर
 को  संगत  है
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 दिल्ली  समर  गय  का  चिकित्सा  अधिकारियों eat  दादा  पलिया  बया  अलक़ादा

 कि 2711.  श्री  हीरा  लाल  भार०  परमार  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की

 a  क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  अध्ययन  अवकाश  के  बारे  में  उन  नियमों  का  पालन  करता

 आ  रहा  है  जो  गृह  मंत्रालय  के  कारगिल  विभाग  ने  निर्धारित  किए  हुए  हैं

 यदि  at,  तो  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  कितने  चिकित्सा

 अधिकारियों  को  न  सहित  अध्ययन  अवकाश  का  लाभ  उठाने  दिया

 इस  समय  अध्ययन  अवकाश  के  लिए  चिकित्सा  अधिकारियों  के  कितने  भावेदन  पत्र

 निर्माणाधीन  पड़े  हैं  ;

 घ
 क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  चिकित्सा  अधिकारियों  को  अध्ययन

 ATH
 देने  के  लिए

 कार्मिक  विभाग  के  निर्णय  का  पालन  नहीं  कर  रहा  है  ;  भोर

 दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  उक्त  अवकाश  संबंधी  नियमों  का  पालन  कराने  का
 सुनिश्चय

 करने  हेतु  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  गृह  aaa के  कार्मिक

 तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  ने  अध्ययन  अवकाश  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्देश  जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 जहां  तक  दिल्‍ली  नगर  के  सामान्य  स्कंध  का  सम्बन्ध है  होंने  बताया  है  कि  इस  सम्बन्ध

 में  वे  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  छुट्टी  नियम  में  निहित  सम्बन्धित  Segir staatat  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  ।

 पर
 एक

 तीन

 (=)  और
 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 «
 डालमिया  के  स्वामित्व  वाली  चिरोवुरु  खान  में  तार

 “712  श्री  शिव  सोरन :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच  है  डालमिया  के  स्वामित्व  वाली  चिरीवृरु  खान  में  अनेक

 वर्षों  से  तालाबन्दी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  खान  श्रमिकों  को  बंधुआ
 भ

 मजदूरों  के  रूप  में  काम  करने  के  लिए  विवश  किया  गया  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  है  |

 क्या  सरकार
 का  विचार इ  हुण  करने का  है

 क्या  foh  stare  कंपनी  te  on  wh  un  को  चलाने  के  लिए
 पेशकश  की

 है  ;  कौर
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 (=)  यदि  a तो  इस  बारे  म  सरकार  ml  ea  alfa  है  हैं

 सिन्हा  :
 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलार  4

 से  सिंहभूम  जिले  के  लोटापहाड़  में  चिरीवुरु  क्वार्ट्ज़ाइट  खान  Ho  उड़ीसा  सीमेंट  लि०  द्वारा

 3-9-56  से  प्राप्त  एक  20  वर्षीय  खनन  पट्टे  पर  चलाई  जा  रही  1979  में  बिहार  सरकार  ने

 Ho  उड़ीसा  सीमेंट  लि०  का  खनन  पट्टा  नवीकरण  आवेदन  पत्र  इस  आधार  पर  अस्वीकृत  कर

 दिया  कि  कंपनी  ने  खनिज  रियायत  19/:0  के  नियम  37  (1)  का  उल्लंघन

 किया  था  तथा  एक  वर्ष  खान  चलाई  भी  नहीं  थी  ।  चूंकि  नवीकृत  नहीं  हुआ  इसलिए  खान

 1979  से  बन्द  पड़ी  है  ।  भारत  सरकार  इस  खान  का  अधिग्रहण  नहीं  करना  चाहती  ।  राज्य

 कार  और  चन्द्र  सरकार  ने  इस  खान  को  अन्य  एजेन्सियों  द्वारा  चलाने  के  प्रयास  किए  थे  जो

 सफल  नहीं  रहें  हैं  ।  यदि  कोई  पार्टी  इस  क्षेत्र  पर  खनन  पट्टा  मंजूरी  हेतु  आवेदन  करती  है  तो

 पलटे  की  स्ट  laf  के  बारे  में  राज्य  सरकार  द्वारा  खान  खनिज  अ
 1960  के  प्रावधानों  -  के  अस्तगत  करके मग घि नियम  1957  तथा  खनिज  रियायत  नियमावली ी

 जाएगा  ।  =

 नए  भारी  जल  संयंत्रों  की  स्थापना

 दल
 2713:  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह ह  सच  है  कि  दो  नये  भारी  जल  संयंत्र  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  पूंजी  उत्पादन  कौर  उनको  करने के
 लक्ष्य  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ता

 दि  जी

 प्रत्येक  परियोजना  पर  कार्य  की  क्या  प्रगति  है  ?
 |

 विज्ञान  तथा  महासागर  विभागों  में  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय
 के  गर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Ato  पी०  एन०  :  तथा

 हां  ।  महाराष्ट्र  में  थाल
 वाइशेट

 में  ओर
 आंध्र  प्रदेश

 में  मानुगुरू  भारी  पानी  संयंत्र
 लगाए जा  रहे  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  जा

 रहा
 इन  की  स्थापना  का  अधिकांश

 काम  भारत  अपने  ही  प्रयासों  से  कर  रहा  है  ।

 ei
 ह

 बत  140  200

 अनुमानित  लागत  187.65  421.60

 परा  होने  की  अनुमानित  1987  1988

 तारीख
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 लिखित  sat 38  1904  (ws)

 परियोजनाओं
 के

 लिये  fart  cite
 दी  जा  चुकी  है  कौर  परामर्शदाता  नियुक्त

 किए  जा  चुके  हैं  ।  भाव  Ss)  विकास  का  ए  जा  रह ेहैं  भर  उपस्कर  प्राप्त  करने  की  कार्रवाई

 चल  रही

 बहार  में  स्वाधीनता  सेनानियों  पेंशन  के  विचाराधीन  पड़े  मामले

 2714.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  स्वाधीनता  सेनानी  पटना  में  ऐसे  कितने  आवेदन  पत्र  विचाराधीन

 पड़े  हैं  जो  स्वाधीनता  सेनानियों  द्वारा  निर्धारित  फार्मों  पर  तथा  निर्धारित  तिथि  के  भीतर  प्रस्तुत
 किये  गये  हैं

 )  क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  स्वाधीनता  सेनानी  डिवीजन  दिल्‍ली  स्वाधीनता  सेनानी

 डिवीजन  को  थे  आवेदन  पत्र  अग्रसारित  में  अनुचित  विलम्ब  करता  है  ;  कौर
 ॥...

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  इन  आवेदन  पत्रों  पर

 कार्यवाही  करने  में  भ्रष्टाचार  और  अनियमितताओं  की  कोई  गुंजाइश  न  हो  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  15-8-72  से  पेंशन  योजना

 लागू  fag  के  बाद  निर्धारित  अन्तिम  तिथि  31-3-82  तक  बिहार  से  92299  आवेदन

 हि  हुए  हैं  ।  इनमें  से  39439  आवेदन  जांच  और  रिपोर्ट  के  लिये  राज्य  सरकर  के  कार्यालय  में

 विचाराधीन  हैं  ।

 तथा  (7)  आवेदन  भारी  संख्या  और  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  उनके
 परिवारों  को  सम्मान  पेंशन  का  लाभ  देने  के  सरकार  की  इच्छा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गृह
 मंत्रालय  के  अनुरोध  पर  बिहार  सरकार  केवल  सम्मान  पेंशन  आवेदन  पत्रों  पर  कार्यवाही  करने

 के  लिए  उप  सचिव  के  पर्यवेक्षण  में  एक  विशेष  अनुभाग  स्थापित  किया  स्वतन्त्र  सेनानियों  के

 की  शीघ्रता  से  जांच  करने  में  सहायता  करने  के  लिये  एक  राज्य  सलाहकार  समिति  भी

 स्थापित  की  गई  है  .।.  सरकार  ने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  दावों  की  जांच  को  निपटाने  के  लिये

 जेल  अधीक्षकों  कौर  जिला  को  भी  निर्देश  दिये  हैं  ।  उनको  दी  गई  है  कि  वे

 चेती  बाच
 विचाराधीन  मामलों  को  निपटाने  के  लिये  समयबद्ध  अभियान  आरम्भ  करें  ।  राज्य

 or  कों  भी  कदाचार  भोर  अनियमितता  की  किसी  सम्भावना  के  प्रति  सचेत  रहने का  अनुरोध

 कियागया  \

 ्
 rd  भा साम  की  वन्यजीव  सम्पदा  को  संरक्षण

 2715,  श्री  संतोष  मोहन  देव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  भा साम  व  वि  संपदा  का  संरक्षण  करने  के  लिये  बड़े  पैमाने  पर  वन्यजीव

 कार्यक्रम  आरम्भ  करने  तथा  विंमान  कार्यक्रम  का  क्षेत्र  बढ़ाने  का  विचार है  &

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ;
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 यदि  तो  क्या  सरकार  आसाम  के  वन्य  जीवों  को  बचाने  की  एक  मुश्त  योजना
 पर  विचार  करेगी

 वन्य-जीवन  रिजर्वों पर्यावरण  विभाग में  उप-मंत्री  (sit  देगी

 प्रबन्ध  का  सीघा  उत्तरदायित्व  सम्बन्धित

 ois  re
 का  के  a roa  सरकार  णा  it  रे में  चने  घ्यान

 ति  रिक्त राष्ट्रीय  अभयारण्यों  और  चिड़ियां  घ  क्रास  के  fare  वित्तीय  x

 ह
 तकनीकी  सहायता  भोर  सलाह  मुहैया  रती  q  +

 |  पांचवीं  योजना  के  का

 मना  चीता  ररिंजवें  हद  गुलाटी  चिड़िया-घर के |  लिए  निम्नानुसार  केन्द्रीय  see

 दी  जा  रही  है  :

 रुपये  मे ं) च्

 1980-81  1981-82  1982-83
 ण्ण्ग्ग्ग

 काजीरंगा  राष्ट्रीय  उद्यान  3-00  4.445

 8.00  6.50 मनास  चीता  रिज  7.00

 ae
 गुलाटी  चिड़िया  घर  2.00

 भारी  वाणी  ज्यिक  व वाहनों  के  निर्माताओं  के  लिए  लाइसेंस  -

 बी०  चन्द्र 2716.  imu: एम  ata:

 श्री  बी०  वी०  देसाई

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उच्चाधिकार  प्राप्त  लाइसेंस  समिति
 ने

 प्योर  ड्रक्स  लिमिटेड  एण्ड  कंम्पाकोला  के

 भारी
 वाणिज्यिक

 वाहनों  का  निर्माण  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को र  Saree  प्रदान
 कर

 दी

 (3)  यदि  तो  क्या  यह  प्रस्ताव  गत  दो  वर्षों  से  सरकार  के  विचाराधीन  था ;

 (7)  कया  अन्य  ऐसे  और  भी  प्रस्ताव  थे  तथा  ऐसी  कम्पनियां  जिन्होंने  उसके  लिएं

 आवेदन  किय  लेकिन उ  नहें  अब  तक  लाइसेंस  प्रदान  नहीं  किया  गया  है  ;

 1;  भर यदि  तो  उन egal  का  विवरण  क्या  जिन्होंने  आवेदन  किये थे

 (=)
 rg  नके  भावेदनों  को  अस्वीकार  करने  के  क्या  कारण हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री
 Gi

 नारायण  दत्त
 तिवारी

 )  |  से  (=)  भारी
 वाणिज्यिक  वाहनों के  निर्माण

 के  लिए  सरकार  को  पृ०  प्योर  ड्रीम्स  लिमि  नई  दिल्‍ली  से  अगस्त

 1980  में  एक  आवेदन  प्राप्त  दुआ  था  ।  इसके  सरकार  को  वाणिज्यिक  वाहनों  के
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 ag  मे०
 पुणे  से

 एक  म
 en  जगी  दी

 हे  fi

 और  वाणिज्यिक  गाड़ियों  के  निर्माण  के  लिए
 अपनी  क्षमता में  पर्याप्त  विस्तार  करने  हेतु  मे०  टेलको  बम्बई  से  भी  एक  आवेदन  प्राप्त

 हुआ  है  |  ये  सभी  आवेदन  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 भारतीय  साम्यवादी  दल  की  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  विदेशी

 2717.  sit  एन०  के०  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 urot fF (#)
 उन  साम्यवादी  और  श्रमिक  दलों  की  संख्या  और  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  इस  वर्ष  ary

 क  कार  सी  में  भारतीय  साम्यवादी  दल  की  बैठक  में  अपने  प्रतिनिधि  भेजे
 े  4

 क्या  भारत  कौर  उन  अन्य  देशों  के  बीच  राजनयिक  संबंध  कायम
 हैं

 ea

 बैठक  में

 भाग  लेने के  लिये  अपने  प्रतिनिधि  भेजे  थे  और  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  ऊ  साथ  राजनयिक

 संबंध  नहीं  हैं

 क्या  भारतीय  साम्यवादी  दल  की  बैठक  में  भाग  लेने  के  लिए
 ऐसे

 दे देशों  के  प्रतिनिधियों

 द्वारा  विशेष  र  अनुमति  मांगी  गई  थी  और  उन  नेताओं  के  नाम  और  पद  क्या  हैं  ;  और

 क्या  उन  प्रतिनिधियों  ने  देश  में  विभिन्न  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  से  भेंट  की  थो  और  यदि

 gi,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन

 हँ  ही
 qa

 ता
 विवरण  भें

 दी  गई  है

 और  जिन  देशों  से  Vid न  ata  गाए  जिनके  साथ  भारत  के  राजनयिक  संबंध

 हैं  ।  कांग्रेस में  विदेश विदेशियों  के  भाग  लेने  के  लिए  सरकार  की  स्वीकृत  मांगी  गई  थी  ।

 (a)  ऐसे  प्रतिनिधि जो  देश  में
 विभिन्न  महत्वपूर्ण  व्यक्तियो ंसे  मिले थे  के  बारे  में  कोई

 सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  ।
 a

 |
 वरण इन  चन  नव

 उन  साम्यवादियों और  कार्यकर्त्ता  दलों की  सुची  जिन्होंने  भा  रतीय  साम्यवादी  दल
 की

 कॉफ्रेस  में  प्रतिनिधि भेजे  थे

 1  2
 गा

 कम्युनिस्ट  पार्टी  आफ  सोवियत  यूनियन

 बुल्गारियन  कम्युनिस्ट  पार्टी

 कम्युनिस्ट  पार्टी  arn  क्यूबा

 कम्युनिस्ट  पार्टी  आफ  चेकोस्लोवाकिया
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 ,  सोशलिस्ट  यूनिटी  पार्टी  आफ  जमाने

 6.
 ि

 पार्टी

 7.
 मंगोलियन

 न  qe  रव
 बोल्यूशनरी  पार्टी

 aia  यूनाइटिड  उकेर  प
 ef

 iy 9.  aah  नयन  कम्युनिस्ट  पार्टी

 10
 a
 कानूनी  काट

 पार्टी  माफ  वियतनाम  t

 11.  लीग  orr आफ  कम्युनिस्ट  आफ  gmeaarfaat

 12.  arrive  पार्टी  साफ  लेबर

 a 13.  कोलवे  यूरोपीय

 14  प्रेमिका  सोशलिस्ट  tel

 15  सोशलिस्ट  पार्टी  आफ  आस्ट्रेलिया

 16.  कम्युनिस्ट  पार्टी  माफ  बंगलादेश

 17
 सुनके

 तक  ए
 ह

 प्रस

 18  ary
 free  पार्टी  आफ  डन मा कं

 19  कम्युनिस्ट  पार्टी  साफ  जर्मनी  भाई

 20.  कम्यूनिस्ट  पार्टी  आफ  य  ०  क े०
 ह

 ० 21  कम्युनिस्ट  पाएं  Al  ग्रास

 22.  पीपल्स  प्रोग्रेसिव  पार्टी  आफ  गुयाना
 x  ee

 पा  र् 23  इटालियन  कानूनी  पाटा

 24.  कम्युनिस्ट  पार्टी  साफ  लेबनान

 25.  कम्युनिस्ट  पार्ट थीं  आफ  श्री  लंका

 26  कम्युनिस्ट तरकस  पार्टी
 स्वीडन

 217.0  कम्युनिस्ट  पार्टी  are  सीरिया

 28  फा रा बुन्दो  मार्ती  नेशनल  लिब्रेशन  फ्रंट  आफਂ  एलसाल्वाडोर
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 29
 कम्युनिस्ट

 पार्टी  टा  अरबिया
 30

 a
 क्रिटिक  फ्रंट  फार  दा  लिबरेशन  साफ  5 qaezrga

 31.  aes  मार्क  सिस्ट  दिव्य

 32.  बार्बी  अरब  डेमोक्रेटिक  रिपब्लिक  पोलि सरियों

 टिप्पणी  अन्य  व्यक्तियों  ने  व्यक्तिगत  रूप  से  भाग  लिया  था  ।

 राज्यों  में  सीमेंट  वितरण  प्रणाली

 मि  8.  श्री  चित्त  नहाटा :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे  कि  :

 कस  पा  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  राज्य  द्वारा  अनुपालन की  जा  रही  सीमेंट  वितरण
 प्रणाली  का  अध्ययन  किया  है  ;  भर

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  सरकार  ने  सीमेंट  वितरण  प्रणाली में
 कोई  कमियां  पाई  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कम्पनी  रैंकिंग  ब्लेक  सनीਂ  शीर्षक  से  समाचार

 2719.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी :  क्या  उद्योग  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 कया  उनका  ध्यान  दिनांक  20  1982  के  बिजनेस  में

 निजी  मेकिंग  ब्लैक क  मनीਂ  wen  के  अन्तत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिखाया  गया  है  i

 य
 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  तथ्य  सुनिश्चित  कर  लिया  कि  टायर

 उपभोक्ता  से  किसी  विशेष  प्रकार के  टायर  के  लिए  ढुलाई  खर्चों  af  हित
 4400

 रुपये  से

 अधिक  न  लें  ;

 (7)
 या  1977  के  बाद:टायरों  के  मूल्य  में  बार  बार  और  बहुत  अधिक द्धि  हो

 ree
 और

 (=)  क्या
 am  ट्रांसपोर्ट

 कांफ्रेस  ने  सरकार  से  टायर  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  5 HT  का

 अनुरोध  किया  है

 *  उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  तथा  (4)  जी

 हां  ।  आटोमोबाइल  टायरों/ट्यूव्रों  के  मूल्यों  पर  कोई  औपचारिक  तथा  अनोखा  \?) Fre  नियंत्रण  नहीं

 के  लिए  मुरत हैं है  ।  प्रत्येक  टायर  विनिर्मित  कम्पनी  टायरों/ट्यूबों  के  मूल्य
 क

 के

 और  बाजार  में  अपने  अनुकूल  व्यापारिक  गतिविधियों  में  भाग  ले  सकती  हैं  |
 (7)  एक  विवरण  संलग्न

 गई
 जयपुर  ट्रांसपोर्ट  आपरेटर्स

 एसोसिएशन  (an
 इण्डिया म  zt  ट्रों  सपोर्ट

 दिल्‍ली  की  एक संबंद्ध  ने  टायर  के  weal में  द  से  सम्बन्धित अपने  अभ्यावेदन  में  ae aq  बातों

 के  साथ-साथ  टायर  उद्योग  के
 AS

 राष्ट्र  यक राष्ट्रीयकरण  BT  भी  सुझाव  दिया  है  !
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 \

 20  1982

 छठी  पंचवर्षीय यो  जना  के  अन्तर्गत
 राज्यों  द्वारा  साधन  जुटाया  जाना

 2720.
 श्री  ato  आर०  योजन  |  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उन  राज्यों के  नाम  क्या  a जिन्होंने  1500  करोड़  रुपये  अथवा  इससे
 अधिक

 की
 ~

 राशि  जुटाने
 का  प्रावधान  किया  है  ;  और

 "30  1982  तक  क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में
 वास्तविक

 में

 साधन  जुटाए  गए  और  एकत्र  किए  गए  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि
 में  और  कितनी

 राशि  उन्होंने  एकत्र  करनी  है  ?
 ह

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  चव्हाण  )  छठी  योजना  की  अवधि  के  लिए  सभी  '  राज्यों
 के  लिए  9012  करोड़  रु०  के  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।  किसी  भी  राज्य

 के  मामले  में  1500  करोड़  रु०  या  अधिक  लक्ष्य  की  परिकल्पना  नहीं  की  गई  थी  ।

 1981-82  और  1982-83 की  वार्षिक  योजना  के  दस्तावेजों  की  ओर  ध्यान  आकृष्ट

 किया  जाता है  जो  संसद  में  रखे  जा  चुके हैं  जिनमें  वर्ष  1980-81,  1981-82  में

 ce
 ae

 के  लिए  वित्त  की  समीक्षा  तथा  वर्ष  1982-83  के  लिए  वार्षिक  योजना  के  अनुमान f  दिए  गए  हैं
 ।

 संसाधनों  र सहित  छठी  पंचवर्षीय  योजना  का  मध्यावधि  मुल्यांकन  किया  जा  रहा  है  और  इस  कार्य  के

 पुरे हो  जाने  के  बाद  ही  छठी  योजना  की  शेष  अवधि  राज्यों  की  संसाधनों  की  fea प्रति के  बारे  में

 पता  चलेगा

 औद्योगिक  उत्पादन  में  गिरावट  आने  के  कारण  भारतीय  अथ  व्यवस्था  मंदी

 a >  721.  श्री  राम  लाल  राही :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  : :

 (#) 7
 क्या  ata  से  1982  तक  की  अवधि  के  दौरान  भारतीय  अर्थव्यवस्था  में  मंदी  at

 प्रवृत्ति रही  है  और
 इस  अवधि  के  दौरान  औद्योगिक  उत्पादन  में  गिरावट  हुई  है

 तथा  विदेशी  व्यापार

 -
 में  कमी  पाई  गई  है  क्योंकि  निर्यात  में  अपेक्षित  वृद्धि  नहीं  हो  सकी ;

 यदि  तो  औद्योगिक  उत्पादन  भर  विदेशी  ब्यापार  में  कितने
 प्रतिशत

 कमी  हुई

 ;  बोर

 (7)  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे
 ह

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और
 केनल

 सांख्यिकीय  संगठन  के  ऑद्योगिक  उत्पादन  सूचकांक  के  आधार  पर  समग्र  कांक में

 1982 2  में  1981  की  अवेक्षा  6.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  दिखाई  दी  है  ।  यद्यपि

 में  सामान्य  रूप  से  वृद्धि  हुई  है  फिर  कुछ उ
 उद्योगों  में  qt

 a
 att  मांग  के  बीच

 औद्योगिक  उत्पादन  में

 कुछ  अल्पकालिक  समायोजन  को  स्वाभाविक  प्रक्रिया  का  एक  पहलू  माना  जा  सकता  है

 पार  शेष  में  3334.23  करोड़ र  क  अ  के  आयात ओर  1811.50
 1982 i
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 ण  i  वधि

 करोड़  रुपये  के  निर्यात  के  कारण  1522.73  करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखाई  दिया  है
 ।

 किन्तु  निर्यात
 के  अकड़  अपूर्ण  हैं  और  यह  अनुमान  लगाया गया  है  कि  अवनत

 1982  में  भारत  का  निर्यात

 लगभग  2097  करोड़  रुपये  हो  सकता  है  |

 पहले  किए  गए  उपाय
 ~

 x
 .  औद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए

 dls  पांच  ay  की  अवधि  में  25  प्रतिशत  की  lav  वृद्धि  करके  5  प्रतिशत  afar

 की  दर  से  विकास  की  व्यवस्था  करना ।

 2.  ना घार भूत  तथा  विशेष महत्व  के
 उद्योगों

 |के  साथ ही  निर्यात  की  संभाव्यता  वाले

 उद्योगों  में  लाइसेंसीक्ृत/पंजीकृत  क्षमता  से  ठीक  क्षमता को  प्रदान

 करना ।

 3.
 ay  उद्योग

 क्षेत्र  को  संरक्षण  देने  के  लिए  के  Krta

 = आधार  मानना  |

 a  Be  स
 रहित  जिलोंਂ  ate  भधघिसुचित  f

 a
 विकास  की

 ea
 at  विशेष  ध्यान  देना  ।

 ऊर्जा  वैकल्पिक  साधनों  का  प्रयोग  करने  योजनाओ ंको  लाइसेंस  मुक्त

 करना |  a

 सरकार  ने  एक  ऐसी  योजना  तेयार  की  है  जिसके  अन्तर्गत  उत्पा  निनाव  1982  में

 औद्योगिक  अर्थव्यवस्था  को  एक  निश्चयात्मक  ब  मुख  दिशा  देना  संभव  होगा  ।

 इस
 योजना  की  प्रमुख  बातों  कीਂ  घोषणा  उद्योग  मंत्रालय  के  प्रेस  टिप्पण  संख्या

 पी ०ਂ  दिनांक  21  1982  में  पहले  ही  की  जा  चुकी है  ।

 Il  निर्यात  का  संबद्ध  करने  के  लिए

 इन  उपायों  में  मुख्य  जोर  निर्यात  संबद्ध  ओर  आयात  प्रतिस्थापन  दोनों  के  लिए उत्पादन
 at  घरेलू  रुकावटों  को  दूर  करना  है  ।  इस  दिशा  में  किए  गए  कुछ  मुख्य  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  प्राप्त  क्षमताਂ  मोर  अपनी  बनाए  रखने  के  प्रयोजन  के  लिए

 हेतु  सम्बन्धी  उत्पादन  को  अलग  रखना ;  :
 fe

 “2.  ऐसे  निर्यात  के  लिए  उन  नई  वस्तुओं  के  उत्पादन  की  अनुमति  देना
 जिनमें

 लाइसेंस

 प्राप्त  औद्योगिक  एककों  द्वारा  निर्मित  वस्तुओ ंमें  भिन्नता  हो  ।

 ः
 3  निर्यात  ए  जिसमें  का  एक  मुश्त  भुगतान  निहित होता  के

 लिए  उन्नत  और  आधुनिक क  प्रौद्योगिकी
 के  आयात को  बढ़ावा  देना  t
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 4.  सभी  100  प्रतिशत  निर्यात  प्रधान  एककों  क  साथ
 शक्त

 व्यापार  क्षेत्र तर्की  तरह

 व्यवस्था  करना
 ;  क

 ह

 .  कुछ  इंजीनियरी  वस्तुओं और  अन्य
 रियायती  टर  पर प  लदान  फण

 न्
 देने  की  अवधि  135

 दिन  हे
 180

 | दिन  कर

 निर्यात  के  लिए  उत्पादन  करने  वाले  एककों  को  महानगरों  में  नए
 cae

 उपक्रमों

 द पर  लगाए  गए  प्रतिबंधों  में  चयनात्मक  ढील  देना  ;
 दि

 7  बैंक  द्वारा  जिसकी  हाल  ही  में  स्थापना  की  गई  है  नीय

 है  निर्यात  वित्त घान
 में  वृद्ध  की  जाने  की  आशा है  ।

 8  इंजीनियरी  सामान  के  निर्यातकों  को  उनकी  आवश्यकता  के  अन  ait  इस्पात  का

 राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  संभरण  किया  जा  रहा  है  ।  निर्यात  किए  जाने के  बाद  निर्यातकों

 का  देशी मूल्य  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  के  बीच  के  अन्तर  की  प्रतिभूति  कर दी

 जाती  है  ;

 9  शुल्क  वापस  करने  में  होने  वाली  देरी  को  कम  करने  के
 लिए

 नीतियों  और
 प्रक्रिय  भों  का  सु प्रवाह दी  बनाया  जाना ;

 10  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  निर्यात  बढ़ाने  की  सम्भावना  का  प
 पता  लगाना

 ४

 11.  नकद  क्षतिपूर्ति  सहायता  देने  सम्बन्धी  नीति  को 31
 1985  तक

 की  तीन  at
 ् की  तर  अवधि  के  लिए  बढ़ाया  जाना  र  7

 cm
 हैं ह ैseq 12  ag  1982-83  की  विद्यमान  आयात  निर्यात  नीति  मादकता  वर्ष' |  के  अनुरूप

 गौर नि  हयात  की  दिशा  में  और  अधिक  वृद्धि  करने  के  सुनिश्चित  उद्देश्य  को  ध्यान  में

 रखकर ९ त
 तेयार  की  गई  है  ।

 13  साथ  कच्चे  खाद्य  तेलों  शादी  जेसी  वस्तुओं
 के  आयात  प्रतिस्थापन  के  लिए  देश  में  इनका  उत्पादन  भी  बढ़ाया  जा  रहा  है

 a  द  र

 चेकोस्लोवाकिया
 को  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  के  उत्पादों

 क  निर्यात थ

 2722.  श्री  तारिक  अनवर :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क  oe

 (*)  क्या  भारत  हेवी
 इलेक्ट्रिकल्स  Fre

 तथा
 iain

 गा  के  बीच  भारतीय  उत्पादों

 के  चेकोस्लोवाकिया  को  निर्यात  के  बारे  में  कार TAIN
 +

 ई  करार  हुआ  है  ;  गौर

 यदि  तो  उक्त  करार  क्या  है  और  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  किया
 जायगा ?



 28  antrast,  (1904  शक )  लिखित  उत्तर

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  तथा

 नहीं  |  बी०  एच० ई०  एल०  ने  डीजल  जनरेटरों की  सप्लाई  के  लिए  मे०  प्रागोइन्वेस्ट  फारेन  ट्रे
 चेकोस्लोवाकिया  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  था  ।  इस  प्रस्ताव  पर  चेकोस्लोवाकिया  पक्ष

 के  निर्णय की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ग्रामीण  freq  संवर्धन  परिषद्‌  का  गठन  किया  जाना

 लि  की 2723.  श्री  कुम्भा  राम  आये  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  ई  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  शिल्प  संवर्धन  परिषद्‌  का  गठन  कब  तक  किया  जायेगा  ;  गौर

 (@)  इस  दिशा  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  कया  है  ;

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  ग्रामीण

 fret  स
 वेतन

 मि  रे
 के  गठन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पक्षी  अभयारण्य

 2724.  मनमोहन  टूडू  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  देश  में  कितने  पक्षी  अभयारण्य  स्थापित  किए  गए  हैं  ;
 ह

 द

 a \ (a  ्  इन  अभयारण्यों  की  स्थापना  किन  स्थानों  पर  की  गई  है

 इनमें  से  प्रत्येक  अभयारण्य  को  1980-81,  1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान

 कितना  केन्द्रीय  आवंटन  किया  गया  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उपमंत्री  दिग्विजय  :  (#) )  तथा  वन्य  जीवन
 1972  के  अन्तर्गत  अभयारण्यों/राष्ट्रीय  उद्यानों  के  रूप  में  स्थापित  पक्षी  रिजर्वों  और

 उनके  स्थान  की  एक  सुची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 राज्यों
 में  अभयारण्यों  और  राष्ट्रीय  उद्यानों  को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  राज्य

 सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  विरुद्ध  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अधीन  मुहय्या
 की  जाती है  ।  पक्षी  रिजर्वों  के  लिए  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  1980-81  और  1982-83
 के  बीच  केवल  महाराष्ट्र  और  राजस्थान  राज्यों  द्वारा  निम्नानुसार  उपयोग की  गई  है  :
 ——

 अभया  राष्ट्रीय  उद्यानों  छोड़ी  गई  राशि  अनुमोदित  राशि

 के  नाम  का

 VOL  न् 1981  82
 एएए

 -
 1982-83

 सुल्तानपुर  पक्षी  हरियाणा  1.06  2.00

 ग्रेट  इण्डियन  बस्ट  अभयारण्य  महा  राष्ट्र  2.37  1.00

 केवलादेव  धाना
 राष्ट्रीय  राजस्थान  8.38  7-96  प्रस्ताव  की  जाच

 की  जा  रही  है

 प्
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 विवरण

 भारत  में  अभयारण्यों/राष्ट्रीय  उद्यानों  के  रूप  में  स्थापित  पक्षी  रिजर्वों  की  सूची

 क्रम  अभयारण्य  का  नाम  राज्य

 सख्या
 लि

 1.  नीलापटट  पक्षी  अभयारण्य  प्रदेश

 2  केलेरू  पेलिकेनरी  प्रदेश

 पुलिस  भर्भधारण्य  प्रदेश

 नरकेन्डम  तथा  निकोबार

 द्वीप  समूह

 नार्थ  रीफ  द्वीप

 व्  अभयारण्य  बिहार

 नाल  सरोवर  पक्षी  अभयारण्य

 सुल्तानपुर  झील
 पक्षी  अभया  राय  हरियाणाਂ

 9.  शंकराचार्य  FeA-TlaAT TAAL माया  राय  जम्मू-किसी रਂ

 10  गोविन्द सागर  पक्षी  अभयारण्य  हिमाचल  प्रदेश

 11  घाट प्रभा पक्षी  अभयारण्य  कर्नाटक

 12  रंगन  सच्चा  थ  कर्नाटक

 13  सिरप  अभया  ण्य  मध्य  प्रदेश

 14;.  ae  भया  राय  प्रदेश

 15.
 पक्षी

 अभयारण्य  महाराष्ट्र

 16.  Ye  इण्डियन  बजट  अभया  राय  महाराष्ट्र

 17.  चिलका  अभयारण्य  उड़ीसा

 18.  ह्  Bsams

 19  केवलादेव  धानी  उद्यान राष्ट्रीय  राजस्थानਂ

 20.  बेदेनथरगल  पक्षी  तमिल  arg

 21  बे तान गुडी पक्षी  अभयारण्य  तमिल  नाड

 22.  सुखना  झील  अभयारण्य  चण्डीगढ़

 23.  नवाबगंज  पक्षी  अभयारण्य  प्रदेश

 13
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 जनजातीय  विकास
 meen  ad  tails  आवंटन

 2725.
 श्री जय  नारायण  रात :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 रज
 जनस्थान  राज्य  में  जनजातीय  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  केन  ट्रीय  सरकार

 द्वारा  1977

 से
 राज  हक  राजस्थान  सरकार  को  स्वीकृति  की  और  कितनी  आवंटित  ;

 (@)
 जनजातीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  aa  तक  कितनी  धन  राशि  उपयोग  की

 दहक
 अलावा  और  क्षेत्रवार  आंकड़े  कया  हैं  ;

 (7)  क्या  ag  सच  है  कि  जनजातीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  आवंटित  धनराशि  का

 जातीय  क्षेत्रों  से  इधर  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  र  ्र  गौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  जनजातीय क्ष
 त्रों  के  अलावा  अन्य  प्रयोजनों

 के  fac  faa  धनराशि  प्रयोग  की  है  ?

 7-78 से  वर्ष  1981-82 तक योजना  मंत्री  एस०  ato  :  वर्ष  1 ह  ह  क

 राजस्थान  राज्य  के  लिए  जनजातीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए गृह  मंत्रालय  द्वारा  मंजूर  की  गई
 थि

 राशि के  ever
 विवरण  मंदी  है  ह

 ह
 से

 दि  शुभ

 एकत्र  की  जा रहीं  है  भर  सभा  पर  प्रस्तुत की  जाएगी

 विवरण
 ज्

 1977-18.
 19
 1978-79,  1979-80,  1980-81  और और

 1981-82  के

 वर्षो  के
 लिए

 राजस्थान

 Ren  Bee  oe  ee
 के  लिए  गृह  मंत्रालय  द्वारा  मंजूर

 डक
 की  गई  धनराशि

 धर्म  स्कीम  1977-78  1978-79  1979-80  1980-81  1981-82

 सख्या

 2  3  4  5  6  7

 मेरी  क-परवर्ती

 छात्रवृत्ति  14.70  20.50  7.31  17.83  40.37

 बालिका  छात्रावास  2°00  4.00  4.00  2.00  2.00

 3..  अनुशिक्षण  और
 0.25 स्कीमें X  ज्  0.90  1.30  0.745

 मेडिकल  नियरी
 कालेजों  में  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित
 जाति  के  विद्यार्थियों

 79.0
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 2  4  5  6  7

 के  लिए  पुस्तक  बेक x  1.168  0.50  1.20

 अनुसंधान  और
 ड्

 प्रशिक्षण  2.00  1.50  1.50  2.40  4.00

 जनजातीय  उप-योजना

 के  लिए  विशेष  के  ह

 सहायता  298.10
 ae

 ey  516.49  590.79

 x  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  लिए  सम्मिलित

 राजस्थान  में  राष्टीय  रेगिस्तान  उद्यान  के  विकास  पर  किया  गया  व्यय

 2726.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  बाडमेर  एवं  जैसलमेर  जिलों  में  राष्ट्रीय  रेगिस्तान  उद्यान  की  स्थापना

 एवं  विकास  पर  मदवार  अब  तक  कितना  व्यय  किया  जायेगा ;

 इस  उद्यान  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  aa  तक  हुई  प्रगति  का  क्या  s
 पौरा  और

 ह

 पर्यटकों  को  सुविधाएं  देने  ही  दृष्टि  से  उद्यान  में  क्या  प्रबन्ध
 कद

 wt  और

 तत्संबंधी  ब्यौरे  कया  हैं  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  (ait  दिग्विजय  :  से  (7)  राजस्थान के  बाडमेर

 भौर  जैसलमेर  जिलों  में  एक  राष्ट्रीय  रेगिस्तान  उद्यान  की oe ee  ना  के  लिए  247  लाख  रुपयों  की
 राशि  मंजूर  की

 गईं
 Fi 1  इसकी

 तक
 या  मे  दिया  गदा  व्यय  निम्न अनुसार

 दैर
 रुपयों

 20-41 1980-81

 34.15 1981-82

 1982-23 |
 a  10.84

 1982  2  >  ie  .

 व्यय का  बड़ा  भाग  संरक्षित  क्षेत्रों  में  घेराबन्दी  बर  बीज 3  निम्नीकृत  क्षेत्रों

 पौधा  नलकूपों  आदि  की  स्थापना
 हँ  फे  फर

 ह  हुआ
 है  ।  इस  उद्यान की  स्थापना  का

 | ही
 कां मुख्य  प्रयोजन  थार  मरुस्थल  की  पारिस्थितिक

 इसकी  दुर्लभ
 पतियों  और  जीव-जन्तुओं  की  तेजी से  समा  im gtx  प्रजातियों  का  परि  क्षण  करना  और  प्राकृतिक

 करना  पलट पारितंत्र  का  पुन रुद्ध  को
 सुविधा  ओं

 की  व्यवस्था  इस  कार्य  क्रम  का  भाग
 यद्यपि  रीडम  निर्मित  हर  द्र  गये  हूं  ।  ध  ब

 80
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 बनना
 दल-बदल  विरोधी  विधेयक

 2727.  श्री  सुरज  भान

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 क्या  गृह मंत्री यह  किः

 यान  दलबदल  विरोधी  विधेयक  लाने  की  मांग  की  ओर
 दिलाया कया  सरकार

 गया है  ;  भोर

 इस  बारे  में  सरकार  का  दृष्टिकोण  क्या  है  तथा  इस संदर्भ
 च कया

 उपाय  किए  गए  हैं

 अथवा  का  विचार  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  जंत्री  पी०
 वेंकट  it  होंगे  श्रीमान

 दल
 बदल  की  समस्या  को  अलग  से  नहीं  देखा  जा  सव

 =
 और  ag  निर्वाचन  सम्बन्धी

 सुधार  के  वृहत
 प्रश्न  का  भाग  है  ।  इसलिए  सरकार  निर्वाचन  सुधार  से  प्रश्नों

 के
 साथ

 दल  बदल की  समस्या  पर  विचार  कर  रही  a

 रंगीन  eto  ato  की  कीमतों  में  कसी  लाने  के  लिए  को  जा  रही  कार्यवाही

 2728.  श्री  जगपाल  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 ए  |
 यह  सच  है  कि  एक  सरकारी  घोषणा  के  अनुसार  एक  रंगीन  ato  वी०  सैट

 जिसकी  कीमत  1 19  है  उपभोक्ताओं  को  पर  दिया  जाएगा  ;

 यदि  तो  रंगीन  Ao  do  सेटों  की  कीमतों  में  कमी  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 गो
 कामली  द

 की  जा  रही  है  भर  स्वदेशी  रंगीन  टी०  वी०  सैट  कब  तक  उपभोਂ
 अलि

 उपलब्ध

 कराये  जायेंगे  ;  .
 i)

 |  सी  )  क्या  सरकार  पहले  से  घोषित  8000  रु०  मूल्य  में  कोई  छूट  देने  अथव अथवा  इसकी  कीमत

 में  कमी  लाने  पर  विचार  कर  रही है  ;  यदि  तो  उसके  कया  कारण हैं  ;  झोड़

 क्या  गांव  के  लोग  इतनी  अधिक  कीमत  पर  रंगीन  टी०  वी०  खरीद  सकेंगे  और
 at

 तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  नीति  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  उपमंत्री  एम०  एस०  संजीवी  राव
 .  नहीं

 ।

 यह
 प्रश्न  ही  नवदीं  उठता  ।  लि

 नहीं
 |  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  कम उतने  गरो  a7  a  चाहिए  जितने

 श्याम  तथा  श्वेत
 एण्ड  दूर  sin  feta  1 HA aaa  हैं  क्योंकि  इनमें  आयातित  कल-पुर्जों  की

 मात्रा  अपेक्षाकृत  अधिक  होती  जिसके  फलस्वरूप  देश  से
 मूल्यवान

 विदेशी  मुद्रा  बाहर  जाती  है  ।

 8.0
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 - rf,  की  किटों  का  संयोजन
 करने  की  एक  बार  नियमित  औद्योगिक  उत्पादन

 शुरू  हो  जाने  पर  ag  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के  विनिर्माताओं  पर  निसार  क  4 करेगा  कि  वे
 कुशल

 उत्पादन
 |

 के  माध्यम  से  इनकी  लागत  और  मूल्यों  में  कितनी  कमी  लाते  हैं  ।

 यद्यपि  कुछ  ग्रामीण  प्रस्तावित  मूल्यों  पर  रंगीन  दूरदर्शन  सैट  खरीदने  की  स्थिति  में

 हो  सकते  इस  सम्बन्ध  में  योजनाओं  पर  विचार-विमर्श  हो  रहा  है  तथा  दूरदर्शन इसकी  जांच

 कर  रहा  है  ।  तथापि  ग्रामीण  समुदायों  में  दूरदर्शन  को  अधिकाधिक  तथा  व्यापक  रूप  से  इस  आधार

 पर  प्रचारित  किए  जाने  की  आवश्यकता  होगी  कि  बड़े  आकार  के  प्रोजेक्शन  पर्दों पर  अथवा  उनके

 बिना  भी  लोग  सामूहिक  रूप  से  मिलजुल  कर  दूरदर्शन  का  इस्तेमाल  करें

 भारत  में  रंगीन  टी०  बी०  किट्स  का  जोड़ा  जाना
 |,

 2729.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगी

 कि  क
 wt

 (*) ). क्या  एशियाड  खेलों  के  लिए  पश्चिम  जयंती  तथा  att Fear
 a  arrerta  किए  गए

 90,000  रंगीन  टी  ०  वी  ०  किट्स  को  भारत  में  जोड़ा  जा  रहा  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  प्रकार  जोड़े  जाने  वाले  सेटों  में
 लगने  चाले

 afrnac  पं
 % का  इस  देश  में  पहले  से  ही  निवेश  किया  जा  रहा  है  ;  2

 पा  के  अध्यक्ष  के  अनुसार  काले  सफेद  eto  ato  dat  के  निर्माताओं हगो
 he

 क्य

 को  बाध्य  ट्ट ९  ड्रकर  बेकार  बैठना  पड़  रहा  है  अथवा  काम  बन्द  करना  प  रहा  है  तथा  उनके  पास

 बहुत  ग्वाल  जमा  हो  गया  है  ;  भर  ह

 क्या  छोटे  एवं  मध्यम  दर्ज  के  निर्माताओं  के

 वधि  ( ara  क्रम है  ?

 के  लि
 सरकार

 का  कोई

 =

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  उपमंत्री  एम०  एस०  संजीवी  ललकित

 के  लिए  भारत  में  संयोजित  किए  जाने  के  लिए  पश्चिम  जमंनी  भौर

 ता  र
 rear  सै  90,000

 रंगन

 दू  प्रदर्शन  किटों
 का  आयात  किया  जा  रहा  है  ।

 रंगीन  दूरदर्शन  विशेष  एकीकृत  परिपथ  रंगीन  दूरदर्शन  eer  ee
 भगाली  जो  ऐसे  संयोजित  सेटों  में  प्रयुक्त  संघटक  पुर्जों  को  लागत  के  लगभग  65%  मुल्य  के

 बराबर  होते  अभी  देश  में  विनिर्माण  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 सरकार  को  ई०  एल ०  सी०  Algo  एन०  ए०  के  अध्यक्ष
 द्वारा > च  पं  तद

 ब्यान  के

 बारे
 में  कोई  जानकारी

 नहीं  है  |

 सरकार  ret  दूरदर्शन  के  विनिर्माण  के
 लिए  एक  दौर्घअवधि  की  होती

 बनाने  पर

 विचार  कर  रही  इसमें
 लघु  तथा  मझोले

 क्षेत्र  के
 विनीता

 के  हितों  को  ध्यान
 में  रखा

 जाएगा  ॥
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 डिटर्जन्ट ों का  विषैला  प्रभाव

 2730.  श्री  या
 et  मे

 A rt  के  प्रभाव  के  बारे  में

 के  कदे
 में  गह

 बताने  की दिनांक  28  1982  के  अत
 tc  iw

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 ड्

 क्या  ag  निश्चित  रूप  से  सिद्ध  हो  गया  है  कि  सिंथेटिक  डिटज  टों  का  उत्पादन  करने

 उपयोग  में  आने  वाले  रसायनों  के  पर्यावरण  पर  होने  वाले  प्रभाव  तथा  सांस के  काम  में  लग  श्रमिक

 के  द्वारा  सुगमता
 से  शरीर  में  प्रवेश  पा  जाने  के  कारण  आसानी  से  विभिन्‍न  बीमारियों का  शिकार

 oo हो
 जाते  हैं  ;  a

 (a)  क्या  श्रमिकों  को  इस  घातक  खतरे  से  बचाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  कया  हैं  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  सरकार  को

 भारत  में  feraicn  डिटरजेंटों  के  उत्पादन  में  कार्य  रत
 कनेशाएिगों

 क  sate

 सादिक  रोगों  के  बारे  में  कोई  प्रत्यक्ष  जानकारी  नहीं  किन्तु  यदि  पर्याप्त  मात्रा  में  सुरक्षात्मक
 उपाय  नहीं  किए s जाते  हैं  तो  पालकों  के  उत्पादन  में  प्रयोग  किए  गए  सतही  सक्रिय  तत्वों  से  श्वास

 रोग  और  व्यावसायिक  चर्मरोग  आदि  हो  सकते  हैं  ।  प्रक्षालकों  में  सुरक्षा  के  लिए  भारतीय  मानक

 संस्थान  ने  भारतीय  मानक  संहिता  तैयार  करने  पर  पहले  ही  कार्य  करना  आरम्भ कर  दिया

 i
 ~

 औद्योगिक  लाइसेंसों  का  जारी  किया  जाना  ot

 731.  श्री
 हरिहर  सोरन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  छः  महीने  में  कुल  Ee

 bn  लाइसेंस  मद  नवग  पग  जादी
 किए

 गए ;
 +

 उक्त  अवधि  के  दौरान  किन-किन  निगमों  अं बार  TT
 सरकारी

 व्यक्तियों  को

 ये  भौद्योगिक-लाइसेंस  कौर  आशय  पत्र  जारी  किए  aa;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?
 ab

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  तिव  : (a  )  art  से
 1982  की  अवधि  में  222  औद्योगिक  लाइसेंस  कौर  541  आशय-पत्र

 नारी  किए  गए
 थे  ।

 (3)
 और  (  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  शापा  ली

 न्यू  ज  लेटर  में  प  का  एकक
 उत्पादन  की  qt का  स्थापना  स्थल  उप  वस्तु और  क्षमता  भारी  सहित  सभी  आशय  पत्रों  तथा  औद्योगिक

 लाइसेंसों  का  sate  उत्पाद प्रत्याशित  किसा  जा
 जाता

 गत  प्रकाशन  की

 प्रतियां  ससद  मे  दवाइ  मै उपलब्ध  हैं  ।  a  te  iy  ite  g  t  e  *
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 गरीबी  की  रेखा  से  नोचे  वाले  व्यक्ति

 2732.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 भी  सूरज  भान  :  =

 त  जानकारी क्या  योजना मंत्री  निम्नलिखित  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की

 कृपा  करेंगें  सकी

 पिछले  तीन  वर्ष  और  प्रत्येक प ंकोल  बसिया
 कै  अन्त

 तक  after  तथा  शहरी  क्षेत्रों

 में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  की  संख्या  क्या  थी  ;

 छठी
 योजना  के  अन्त  पर  क्या  संख्या  होने  का  अनुमान  है

 x
 (7)  क्या  काले  घन  का  इस  समस्या  पर  कोई  प्रभाव  है

 |  ओर  ह

 यदि  तो  इस  प्रकार  गौर  इसका  सामना  करने  की  योजना  क्या  है  ?

 .  योजना  मंत्री  एस०  बी०
 :

 उपभोक्ता व्यय  का  अद्यतन  उपलब्ध  सर्वेक्षण
 ag  1977-  78  के  fag  है  जिस  पर  गरीबी  के  अनुमान  आधारित  हैं  ।  गरीबी के  स्तर की  वर्तमान

 संकल्पना  भर  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  योजना  आयोग  द्वारा  न्युनतम

 आवश्यकता  और  प्रभावी  उपभोग  मांग  से  सम्बन्धित  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  पर  आधारित

 है  जिसकी  रिपोर्ट  1979  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  इस  रिपोर्ट  की  अनुवर्ती  कार्रवाई

 में  वर्तमान छठी  योजना  को  तैयार  करते  समय  गरीबी  का  अनुमान  लगाने  की  इस  पद्धति

 उपयोग  किया  गया  था  ।  इसलिए  इससे  पहले  की  योजनाओं  के  लिए  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे
 रहने

 ._  बाले  व्यक्तियों  के  बारे  में  कोई  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 छठी  योजना  के  आधार  अर्थात्‌  वर्ष  1979-80  के  लिए  गरीबी  के  स्तर  a  नीचे  रह

 वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  3168.40  लाख  होने  का  अनुमान  लगाया  गया है  ।  यह  वर्ष  1977-7
 +

 के  पारियोस्कि
 उपभोक्ता  सर्वेक्षण  पर  दौर  1977-78  तथा  1979-80  के  बीच  अर्थ-व्यवस्था

 संवृद्धि  पर  आधारित  है  ।  इसी  प्रकार  से  छठी  योजना  के  पहले  दो  वर्षों में  अर्थ-व्यवस्था  में  क

 “ < m= (aera
 6  प्रतिशत  प्रति  और  गरीबी  दूर  करने  के  उद्देश्य  वाले  विभिनन  कार्यक्रमों  को  ध्यान ह

 में  हुए  वर्ष  1981-82  के  लिए  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 2820  लाख  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबी  के  स्तर  से  नोचे  रहने
 |

 बाले  व्यक्तियों  की  संख्या  वर्ष  1979-80  में  2595.60  लाख  भोर  वर्ष  1981-82  में  2259.39

 लाख  होने  का  अनुमान  गया  था  ।  शहरी  क्षेत्रों  में  यह  संख्या  वर्ष  1979-80  में  572.80  |
 लाख  भीर  वर्ष  1981-82  में  560.70  UK: |  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था I

 > इसी  प्रकार  के  विश्लेषण  द्वारा  यह  अनुमान  लगाया  गया  कि  छठी  योजना  की

 अवधि  अर्थात  1984-85  के  अन्त  में  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  ताले  व्यक्तियों की  कुल  संख्या

 ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  1660.20  लाख  भोर  री  क्षेत्रों  में  491.40  लाख  जो  कुल  मिलाकर
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 2151:60  लाख  जैसी  कि  छठी  योजना  के  दस्तावेज  के  पृष्ठ  52

 eos

 पर  दी

 गई  सारणी  3.37  मे ंं  दिर दिया  गया  है  ।  2  ह  .

 और
 )  जिस  सीमा  तक  काले  धन  का  विकास  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़
 र सकता  pi  उससे  ठी  योजना  में  शामिल  गरीबी  दूर  करने के  कार्यक्रमों  में  भी

 बाधा पड़  सकती  है  ।  शय

 काले धन
 को

 रोकने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए जा  रहे हैं  teak  और  परिशोधित

 कार्यक्रम  की
 अनिवार्य  आवश्यकताओं  के  लिए  पर्याप्त  संसाधन  जुटाने

 के  लिए  भी  हर

 प्रयत्न  किया  जा  रहा
 न् ae

 कोरोमंडल  मिनी  साइट  प्रोड्यूसर्स  त
 en के  नमक का  सत्यापन

 ने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :
 2733.  शी

 के०  टो ०  कोसल  राम :  क्या  उद्योग  मंत्री
 म्ह

 बताने

 क्या  तमक  आयुक्त  और  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  कोरोम  ण्डल  मिली  साल्ट  प्रोड्यूसर

 एसोसियेशन  तूती
 को  रिन  के  नमक  के  वार्षिक  उत्पादन  सम्बन्धी  दावों  का  मौके  पर  जाकर  संयुक्त x

 थ
 सत्यापन  करने  के  लिए  आदेश  दिये  गए  थे  ;

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  सूचित  किया  गया  कि  कोरोमंडल मिनी  साल्ट
 बार ेमे ंअनिच्छा  तथा प्रोड्यूसर  एसोसियेशन  अपने  रिकार्ड  दिखाने  और  नमक  के  ठीक  नमूने  देने

 थ
 असहयोग  पूर्ण  रवैया  है  हालांकि  नमक  आयुक्त  स्वय  भी  वहां  पर  उपस्थित  था  ;

 कया  मौके  पर  जाकर  एक  अन्य  संयुक्त  सत्यापन  के  आदेश  दिए  गए  थे  जिसमें  नमक

 | कत  द्वारा  तूतीकोरिन  पत्तन  न्यास  के  अध्यक्ष  को  भी  सम्बद्ध  किया  जाना

 क्या  नमक  आयुक्त  ने  पत्तन  न्यास  तुमको रिन  के  अध्यक्ष  के  नोट  सहित  अपना

 प्रतिवेदन  भेज  दिया  है  ;  भर
 प

 र्म
 )  यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?  ग

 =  उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  से  नमक
 आयुक्त  भर  राज्य  व्यापार  निगम  के  मुख्य  विपणन  प्रबन्धक  द्वारा  तूतीकोरिन  में  विभिन्‍न  नमक

 उत्पादक  एसोसिएशनों  की  वर्षीय  उत्पादन  और  निर्यात  क्षमता  की  मोके  पर  जांच  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  30  अप्रैल  1982  को  आदेश  दिया  गया  था  ।  ज  3  198:  को  की  गई
 ते  नमक  आय  क्त थी  ।  किन्तु  की  गई  जांच  आदि  के  बारे  में  कुछ  आपत्तियां  प्राप्त

 ह

 द्वारा  दीकि
 न  पत्तन  न्यास  पोर्ट  के  अध्यक्ष  1  a

 कोरोमंडल  मिनी  साल्ट

 aia  करने  के
 प्रोडयूससें  एसोसिएशन  की  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता की  ूलस्क  my F वक  लिए  सरकार  द्वारा  22

 1982  को  आदेश  दिया  गया  था  ।

 हों  ।

 85
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 Neen  eee  eee  nee यय  pereeemeac
 नमक  आयुक्त  के  प्राक्कलन  के  कोरोमंडल  मिनी  साल्ट  प्रोड्यूस सें  एसोसिएशन

 की  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता
 हाथ

 मी०  टन  10  प्रतिशत  कम  या  10  प्रतिशत  अधिक  बैठती  है
 od

 af
 carat  हथियारों  की  भारत  में  तस्करी

 2734.  श्री  जंगल  राम  प्रेमी

 कि  उ श्री  जगपाल  सिह  ड्

 i
 गृह

 ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  पाकिस्तानी  शस्त्रों की  देश  के  विभिन्न  strait  में  तस्करी

 करने  वाले एक  ऐसे  गिरोह  का  पता  लगाया  है  जो  पाकिस्तान  में  बने  पिस्तौलों

 विस्फोटकों  तथा  भारी  की  as  पैमाने  पर  सप्ताई  कर  रहा  है  ;

 (a) यदि
 तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या कार्रवाई  जा  रही है  ;

 (7)  क्या  उत्तर  काश्मीर  तथा  अने अनेक  अन्य  राज्यों  में  भी

 पाकिस्तान
 ही  शस्त्रों  की  तस्करी  में  वृद्धि  हो  रही  है  ;  और

 te

 (3)  यदि
 तो  मारे  गए  छापों  के  ब्यौरे  क्या हैं  और  प्रत्येक  राज्य  में  जब्त  at  गई

 वस्तुओं  के  ब्योरे  कय  दि  क

 गृह मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  राज्य  सरकारों  से

 भपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  को  प्रतिनियक्ति-काल
 on  की नीयत  किया  जाना

 2735.  श्रीमती  सुमति  उरांव :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (#)  क्या  केन्द्र  सरकार  के  पास  प्रतिनियुक्ति  पर  आए  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  ‘aie

 कारियों  को  जिन्हें  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  तैनात  जाने  से  पूर्व  प्रतीक्षा

 करनी  अनुमति  दी  गई  कि  वे  ऐसी  अवधि  को  अनिवायें  प्रतीक्षा  अवधि
 कमि  और  उस  प्रकार

 उसे
 डयूटी  माने  ;  भर  हि दर्भ  (  2

 यदि  at,  तो  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  अनिवार्य  प्रतीक्षा  की  अनुमत
 अधिकत  मि  अवधि  के  बारे  में  सम्बद्ध  नियम/उपबन्ध  क्या  हैं  कौर  कितने  अवसरों  पर

 दगी  लि  क
 ड्यूटी-काल  नहीं  माना  गया/नहीं  माना  जाता  तथा  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रा
 लय

 मे

 राज्य  मंत्री

 Saudia

 पी०  :  तथा
 जिन  मामलों  में

 अधिकारियों  को  छू
 arg हवा  प्रशिक्षण  पर  अथवा  उनके  द्वारा  धारित  पद  से

 कार्य  मुक्त
 किए

 क  काल  तैनाती  नहों  दी
 जाती

 और  बनी  अगली  तैनाती  के  लि
 र  ee

 द

 ग
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 re

 की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  हैं  और  जहाँ  उनक  नियन्त्रण  से  बाहर  परिस्थितियों  के  कारण  ऐसा  होता

 है  तो  उनके  द्वारा  नए  पद  r
 ग्रहण

 a  qexadyt ra Fare
 a  काल  ड्यूटी  के  €प  में

 ्»  ae

 माना  जाता  है  ।  इसे  मूल  नियम  9(6) के  अन्तर्गत  वि
 नियमित  किया  जाता  है  ।  इस  प्रयोजन  के

 oe  a लिए  कोई  अधिकतम  अवधि  निर्धारित  नहीं  की  गई
 है  ।

 ह

 ी  महानगरों  में  जनसंख्या  में  वृद्धि
 fag

 (2736.  श्री  अमर  राय  क्या  गृह  मंत्री  यह बताने की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह सच है
 कि  अहम  कलकता  तथा  चण्डीगढ़  जसे

 नगरों  में  जनसंघ ध्या  में  वृद्धि  ae  और
 ee  |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या
 हैं

 और  उसके  wren
 क्या  हैं

 और  सरकार  का  इन

 नगरों  में  जनसंख्या  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार है  ? अर्क

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पों०  |  जी  ‘Som  तथापि

 जनगणना में  केवल  10  लाख  से  अधिक  जन  संख्या  वाले  नगरों  का  महान महानगर के  रूप  में  उल्लेख  किया

 जाता  है  ।  इस  मानदण्ड  के  अनुसार  चण्डीगढ़  महानगर  नही  इधन

 अपेक्षित
 सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 किम  वारा  —

 शहर  का  नाम  दर्जा  1981  की  जनगणना  बृद्धि  दर  (%

 क  के  अनुसार  1961-71  1971-81

 N  जनसख्या

 aga  बम्बई  नगर  निगम  8,227,332.  37.80 +  43.80

 बंगलौर  शहरो  सम् 10.  2,913,5: 3,537  ie.  37.82  +76.17

 अहमदाबाद  नन  धन्न  नमन  2,515,195  44.40  +43.53

 कलकत्ता  —ds  0  165,650  +.  (22.57  +30.35 &

 चण्डीगढ़  421,256  134.6  +  80.84

 इन
 शहरों  में  जनसंख्या  में  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  प्र प्रवास  हालांकि  कुछ  मामलों में  क्षेत्र

 विस्तार  से  भी  आंशिक  रूप  से  जनसंख्या  में  वृद्धि  होती है  ।

 सरकार ने ने  राज्य  सरकारों  को  बराबरी  के  आधार  पर  सहायता  देने  के  लिए  छोटे  और

 मझोले  कस्बों के  समग्र  विकास  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  चलाई  है  ।  स्थान  भर

 वहन  सेवाओं से  सम्बन्धित  आर्थिक  जे  से  5  seal  में  मंडियां और  विपणन

 केन्द्र  स्थापित  करने  न  रै  लिए  राज्य  सर  रों  की  —  है  ।  केन्द्रीय
 योजना  के  अन्तर्गत

 कों  द  ofemge,  सगा  और  seat  दे  सरित  eral  निवेश  के  साथ  साथ  की

 ~  =  87
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 व्यवस्था  करने  की  सम्भावना
 है

 ।
 योजना

 का
 उद्देश्य  महानगरों

 में  जनसंख्या  की  वृद्धि  की  दर  में

 कामी
 लाना  और  संतुलित  श शहरी  क  रण  और  क्षेत्रीय  विकास  को

 नन्
 हाल  में  पुरी  हुई  सिचाई  परियोजना  के  vara  में  छठी

 पंचवर्षीय
 योजनाओं  की  पुनरीक्षा  \

 2737.  श्री  चन्द्रभान  आठरे  पाटिल :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  हाल  में  पूरी  हुई  सिचाई  परियोजनाओं  के  प्रकाश  में  छठी

 पंचवर्षीय  योजना के  प्रगति  की  समीक्षा  की  है  ;  प्

 यदि
 तो  सिचाई  से  राज्यवार  कितने  क्षेत्र  को  लाभ

 क्या  योजना  आयोग  ने  अनाज  के  उत्पाद  दृष्टि  से  हाल  में  सीमित  कृषि  क्षेत्रों  की

 प्रगति  का  मूल्यांकन  तथा  समीक्षा  की  है  ;  भोर
 झ  ही

 1,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ? यदि  हां

 योजना  मंत्री  एस०  बी०

 हरी

 क  योजना  की  मध्यावधि  समीक्षा  चल

 रही है  ।

 मिचौली
 और  छोटी  सिचाई  यों  से  सिंचाई

 की  क्षमता  के  राज्यवार  उपयोग
 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  el  |  अ

 ई (7)  और  सिंच  के  अंतर्गत  लाए  ग

 निद  खाद्यान्न  के
 उत्पादन  का  कोई

 विशिष्ट  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है

 ॥]

 दि०  31-3-1982  तक  छठी  योजना में  मझौली  कौर  छोटी

 सिंचाई  स्कीमों  से  सिचाई की  क्षमता  के  उपयोग  का  विवरण

 राज्य  सिंचाई  की  क्षमता  का
 सख्या  उपयोग

 माध्  प्रदेश  343

 असम  52

 बिहार  153

 88  न्
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 1  2

 गुजरात  142

 हरियाणा  125

 6.  15 हिमाचल  प्रदेश

 Ts  जम्मू  और  कश्मीर  27

 कर्नाटक  142

 9.  केरल  86

 10  मध्य  प्रदेश  377

 11.  महाराष्ट्र  271

 12  मणिपुर
 ७.

 18

 13  मेघालय

 14.  नागालैंड

 15.  उड़ीसा  200

 16  पंजाब  139

 17.  राजस्थान  116

 18  सिक्किम

 19  73 तमिलनाडु

 20  त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  2096

 22.  पश्चिम  बंगाल  187

 उप  जोड़--राज्य  4875

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 कुल  जोड़  4879
 —  oe

 8?



 लिखित  उत्तर  20  waz,  1982

 नोएडा  में  डाकुओं  का  मकानों  पर  आक्रमण

 2738.  श्री  कमला कमला  मिश्र  मघ कर :

 ता

 गह

 मंत्र

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ड  THAT  ने  21  सितम्बर  982 को  सुबह  को  नोएडा  में
 पांच

 मकानों  पर  हमला

 किया भोर  तीन  लाख  रुपये का  सामान  उठा  कर  ले  गये ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरे  क्या  हैं

 क्या  पुलिस  ने  वहां  पर  पहुंचने  में  बहुत  अधिक  समय  हालांकि  वहां  के  निवासी

 व्यक्तिगत  रूप  से  उनको  बुलाने  गये

 | यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  हैं
 ;

 और  द  4

 इस  क्षेत्र  में  निवासियों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कद  म
 उठाये  गये  हैं  !

 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  उपलब्ध  सूचना के

 अनुसार  21  1982  की  रात  को  नोएडा  में  4  डकैतों  ने  5  मकानों  पर  हमला  fear  और
 ७

 लगभग  50,000  रु०  की  वस्तुएं लेकर  भाग  गए  ।  निवासियों  ने  कोई  शोर  नहीं  .  मचाया  जसे

 ही  पुलिस को  घटना  के  विधय  में  प्राप्त  वह  घटनास्थल  पर  पहुंची  +t
 पुलिस

 ने अभी
 ब्र

 तक  इस  सम्बन्ध  में  एक  अभियुक्त  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  है  ।  इस  क्षेत्र  में  पुलिस  की  गश्त

 बढ़ा  दी  गयी
 है  ।  भारतीय  दण्ड  सहित  की  धारा  392  के  तहत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया

 गाएँ
 पि  |  ~

 ननीताल  भील  में  प्रदूषण
 क

 2739,  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खान  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  मनमोहक  नैनीताल  झील  aga  aia
 al

 है  और  उसमें  गाद

 भरा  है  जिसके क  उसमें  मछलियां  अधिक  रहती हैं  और  नगरी  को  भी  अशुद्ध  पेय  जल  की

 सप्लाई  होती है  और  ि  ८  हि

 यदि  तो  सरकार  का  झील  के  नियमित  तलकर्षण  मौर  पानी  की  सफाई  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  हैं

 पर्यावरण  विभाग  में  उप  मंत्री  दिग्विजय  सि  :
 (#

 नै नैनीताल  ier ta  का  प्रदूषण  ar

 भरना  आस  पाप  पहाड़ी  ढलानों  जल  स्रोत  अग्रवाल  तंत्र  के  कारण  और  ढलानों

 सीय  बस्तियों  से
 मल-जल  और  सलज

 के
 कारण  भी

 होता  है  ।  मछलियों के  मरने के

 हरण की  कोई  सूचना  नहीं  मिली है
 ।  नगर  को  पीने के  लिए  केवल

 वारित
 जल  सप्लाई की

 जाती  है

 झील के  प्रदूषण प्रदूषण का  निवासी  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार
 अर्थिक

 विस्तृत  क्षमता  वाली

 एक  नयी  मल-जल  लाइन  बिछा  रही  है
 |
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 आ ााााााााााााीिएएएएएल्‍ं

 मिश्रित  धातु  और  स्टेनलेस  स्टील  का  उत्पादन  करने  वाले
 इस्पात

 संयंत्र

 2740,  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  FAT
 दस्तर  पौर ;  खान  मंत्री

 की  कृपा

 करेंगे कि  :

 हमारे  इस्पात  संयंत्रों  को  मिश्रित  arg  और  स्टेनले aa  स्टील  का  उत्पादन  करते
 क्या  ह  कु

 और

 यदि  तो  ऐसे  इस्पात  संयंत्रों
 के

 नाम
 क्या  हैं  जो  उनका  उत्पादन  करते  हैं

 तथा  इस्पात  भर  खान  मंत्रो  नारायण  दत्ता  ति  ओर  (a)

 र्गापुर  के  मिश्र-इस्पात  सेलम  स्थित  सेलम  इस्पात  कारखाने  और

 स्पा  त  का  चादर
 होता

 बती  स्थित  बि =  avatar  ग्यान  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  में  मिश्वित/बेदाग इस्

 i

 क्षेत्र  में  मिश्रित  इस्पात  के  अन्य  उत्पादक  भी हैं  ।

 ध  =
 +

 _  एस०  एस०  आई०  एक्सटेन्दान  उदयपुर  की
 उपलब्धियां

 श्री  दीन
 बन्धु  वर्मा

 :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि

 t —e क  एस०  आई०  एस०  आई०  एक्सटेंशन  उदयपुर a  )  की  उनके

 क्षण  के  सम्बन्ध  में  पिछले  पांच  वर्षों  की  उपलब्धियां  क्या  ईं  और  झ  क्या  काम  पर  लगाया

 गया है  ;  ह

 कया  सरकार  इंलैक्ट्रोप्लेटिंग  से  भिन्न  अन्य  तकनीकी  विषयों  में  वर्कशाप  तथा  अन्य
 न्य

 प्रयोगशाला  सुविधाएं  देने  की  योजना  बना  रही  है  ;  और  =  हृ  }

 2  र
 यदि  तो  किन  तकनी की  क्षेत्रों  में  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  (sit  नारायण  दत्त  :
 लघु  san  सेवा

 ott  विस्तार  उदयपुर  राजस्थान  ने  विगत  5  वर्षों  के  दौरान  19  ee a ‘gEAlzaryt  कॉ

 किया है  ।  अधिकांश  प्रशिक्षु  में०  हिन्दुस्तान  जिंक  लि ०  इन्स्ट्रमेटैशन लि  ०,  हिन्दु

 स्तान  कॉपर  लीं  राजस्थान  माइन्स  एण्ड  उदयपुर  तथा  अन्य  स्थानीय  उद्योगों

 में  लाभदायक  पदों  पर  नियोजित  हैं  ।

 और  विस्तार  केन्द्र  की  मशीन  शाला  में  विद्यमान  सुविधाओं  का  विस्तार  करने
 कौर  उन्हें

 a  ताधुनिंक  बनाने  सम्बन्धी  आवश्यकता  को  पता  लगाने  के  लिए  कार्यवाही  की  गई  ।
 क  न ह  id

 नरोरा  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  का  कार्य न  करना

 2742.
 att

 ee  भा  दवना
 परवीन

 ग्रो  कद  TAT
 की  कृपा  करेंगी  कि

 :
 क्या  यह  सच  है  कि  नरोरा  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  का  कार्य  वर्ष  1974  में  आरंभ  हुआ
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 था  परन्तु  इसे  दूं पुरा
 Pit  जाने  की  निर्धारित  अवधि

 e

 जाने  के  पश्चात  भी  उसने  अभी  भी

 कार्य  करना  नहीं  किया  है

 यदि  ही  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;

 कया
 यह  भी  सच  है  कि  उक्त  संयंत्र की  लागत  मे

 वद्ध
 ह

 गई  है  और
 afr  तो

 कितनी और  उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं

 क्या  सरकार  का  विचार  इसको  चालू  किये  जाने  के  लिए  कुछ  प्रभावी  कदम  उठाने

 का  है  ;  गौर

 (=)  यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  हैं  और  ag  परमाणु  विद्युत  के
 द्र  कब  तक  आरंभ

 किया  जाना  है  ?  s

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  ,  महासागर  विकास  विभागों  में  तथा  at  मंत्रालय

 कग

 रम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  एन०  हाँ  ।

 बिजली  घर  के  निर्माण  के  काम  के  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पिछड़  जान ेके  प्रमुख  कारण
 निम्नलि  \s. tfaa  हैं  —xafa  के  अधिग्रहण  में  सामने  आई  भूकम्पीय  परिस्थितियों  के  अनुसार
 सुधारे  गए  डिजाइन  को  अन्तिम  रूप  देने  में  हुआ  खास-खास  उपस्करों  के  दिए  जान ने  में  हुआ

 निर्माण  के  दौरान  उत्पन्न  तकनीकी  समस्यायें  तथा  कुछ  प्रकार  की  निर्माण
 सामग्री  का

 उपलब्ध  न  होना

 थि  परियोजना  की  सं स्वीकृत  लागत  आरंभ  में  209.89  करोड़  रुपये  जबकि  अब  यह

 अनुमान  है  कि  इसके  पूरा  होने  पर  लागत  लगभग  400  करोड़  रुपये  बैठेगी  ।  लागत  में  z ई  इस

 द्धि के  कारण  डिजाइन  में  किए  गए  कार्य-क्षेत्र  तथा  कार्य  की  मात्रा  में

 हुई  तथा  ऐसे  कामों  का  किया  जाना  जिनका  अनुमान  पहले  नहीं  लगाया  जा  सका  था  |

 तथा  इस  बात  की  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  निर्माण-कार्यों  को  य  था-संभव
 साथ  चलाया  जा  सके  ताकि  उपस्करों  के  मिलने  में  हुई  देरी  का  प्रभाव  घट जाए  और  प्रमुख
 किया  उपस्करों  के  बनाने  और  सप्लाई  के  काम  में  तेजी  लाई  जा  सके  ।  आशा  है  कि  नरोरा

 घर  के  दोनों  यूनिट  वर्ष  1986-87  और  वर्ष  1987-88  में  चालू  कर  दिए  जाएंगे  ।

 नई  इलेक्ट्रॉनिक्स  नीति
 ५:  woe

 2743.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  aT  करेंगी  fa किः

 क्या नई  इलेक्ट्रॉनिक्स  नीति  तैयार  की
 जा  रही  है  ;  और

 यदि  तो  उसके क्या  कारण कारण  हैं  और  इसे  अन्तिम  रूप  कब  तक  दिया  जायेगा  ?

 इलैक्ट्रानिकी  विभाग  में  उप  मंत्री  एम०  एस०  संजीवी

 गी

 ०  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 परमाणु  इंधन  में
 जात्मनिर्नेरता

 प्राप्त  करने  की  योजना

 2744. श्री  एम०  र रामगोपाल  ना
 साइ

 हि

 श्री  सुभाष  यादव :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  अपने  संयंत्रों  के  लिए  परम  धन  के  क्षेत्र  में  स्वदेशी

 आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  दीर्घावधि  योजना  बनाने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  क्या  हैं  ?  थ

 विज्ञान तथा  महासागर  विकास  विभागों में  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी०  पी०  एन०  :  तथा

 भारत  अपने  बिजली  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  लिए  आवश्यक  परमाणु  इंधन  के  मामले में  आत्मनिर्भर

 हो  गया  ह ै।
 ्

 खेती  तांबा  परियोजना  में  नियत  स्थानीय  कमंचारो
 -  ga

 2745.  श्री  भीम  fag  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  ag  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 यह  क्या  सच  है  कि  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  सरकारी  क्षेत्र
 का

 एक  उद्यम  है

 (a)  यदि  तो  इस  संयन्त्र  में  तीन  और
 चार  में

 स्थानीय  श्रमिकों/कर्मं-

 चोरियों  की  प्रतिशतता  क्या-क्या  है

 क्या  सरकार  ने  स्थानीय  लोगों  के  लिए  भर  अधिक  नौकरियां  सुनिश्चित
 करने  हेतु

 कोई  योजना  बनाई  है  ;  भोर  ae

 (a)  af  द  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  तथा  इस्पात
 और  खान

 मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  रामदुलारी

 :
 स

 हां  ।

 कुल  नियुक्त  कर्मचारियों  क  exten लोगों  or  tore  विलिस हैं
 ण

 at
 pete

 में  स्थानीय  लोगों  का  प्रतिशत

 —f  श्रेणी  22%

 32%

 81%
 श्रेणी  97%

 जोड़  19%
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 da)  बोद  (9)  eee
 UIST  TT  के  Tata  लर लोगों  को  रोजगार

 सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि
 से

 सरकार  ने  मार्गदर्शी  नियम  जारी  किये  हैं  तथा  रोजगार  कार्यालय  की  «  अधिन
 1959 के  अन्तर्गत  इस  आशय  का  नियम  बनाया  है  कि  अधिक  तम  रु०  800/-

 प्रतिमाह  के  वेतनमान  के  सभी  खाली  पदों  की  सुचना  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  को  दी  जाए  जहां
 आमतौर  पर  रोजगार  के  इच्छुक  आस-पास  के  क्षेत्रों  के  लोगों  के  नाम  दर्ज  होते हैं  ।  उपर्युक्त पदों
 पर  अन्य  स्रोतों  से  भर्ती  तभी  की  जा  सकती  है  जब  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय

 म उम्मीदवार न  मिलने  के  बारे  में  लिखित  प्रमाण  पत्र  जारी  कर  दिया  जाए  ।
 क  ia

 हिन्दी  के  प्रयोग  के  बारे  में  परिपत्र  art  किया  जाना  be

 2746.
 * भीं  मूल  चन्द  डागा :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  द :

 (*)  क्या  हिन्दी  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने  और
 भाषाਂ

 का  विकास  करेंगे  के

 लिए  1977  से  बह हुए  से  परिपत्र  जारी  किए  गए हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  और  जारी  किए  जाने
 =

 तारीख  क्या
 है  झोर

 क्या
 उनकी  प्रतियां

 सभा  पटल  पर  रखी  जाएंगी  ;  कौर

 वर्ष  1980  के  पश्चात  से  उन  अधिकारियों  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 जिन्होंने  इन
 परिपत्रों  के  आदेशों  का  पालन  नहीं  किया  है  ?

 न

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रजनी  :  जी
 ef,  सरकार  के

 कार्यालयों  मे  हिन्दी  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  बहुत  से  ie  जारी  किए  गए

 +  ऐसे  सभी  afxqai  की  और  जारी  करने  की  तिथियां  } के  प्रयोग  सम्बन्धी
 भादेशों का  संकलन  में  छप  चुकी  हैं  तथा  संसद  के  पुस्तकालय में  इस  संस्करण

 की  प्रतियां  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1008  दिनांक  6  मई  1982  के  उत्तर के  संदर्भ

 में  उपलब्ध  करा  दी  गई  थीं  ।

 (7)  सरकार  राजभाषा  नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  किसी  दण्ड  का  सहा  था  लेने  के  बजाए

 अनुनय  विनय  ate  प्रोत्साहन  का  मार्ग  अपनाना  अधिक  उपयुक्त  समझती  इसलिए  किसी

 afar  के  |  विरुद्ध  किसी  प्रकार  की  कार्यवाही  की  आवश्यकता  न
 हीं  gagit

 गई
 ।

 सुजुकी  का  मारुति  के  साथ  किए  गए  करार  की  तुलना  में  पाकिस्तान  !

 भाटोसोबाइल  कार्पोरेशन  के  साथ  किय
 गया

 2747.  श्री  बाबू  राव  परांजप े:
 श्रीराम  sonata:

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  ded  सुजुकी  जिसने  यात्री  कार  के  उत्पादन  के  लिए  मारुति  लिमिटेड  के
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 तान /- भ ना।
 are  न  कपक  के  साथ  भी साथ  सहयोग-करार  किया  है  ;  1982  में

 एक
 करार  किया  जिस

 के
 अस्तगत त  57  करोड़  की  पूंजी  लगाई  जाएगी  तथा  25  हजार

 कार  आदि प्रतिवर्ष  बनाई  जाएगी  और  कार  का
 अनुमानित  मूल्य मूल्य

 लगभग  25
 हजार

 सपने
 होगा

 यदि  तो  जापान  की  सुजुकी  कम्पनी  द्वारा
 भारत  की  मारुति  कम्पनी के

 साथ  किए

 गए  करार  तथा  उसके  दो  महीने  बाद  पाकिस्तान  की  सरकारी  कम्पनी  के  साथ  किए  गए कए  गए  करार  से

 सम्बन्धित  (1)  पूंजी  (2)  उत्पादन  (3)  कार  के  अनुमानित  मूल्य  के  तुलनात्मक

 आंकड़े क्या
 हैं  ;  और

 wi  fw
 ः

 ४  (7)  इस  सम्बन्ध  में  अन्तर  होने  के  क्या
 कारण

 हैं  ?
 ay

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  (*)
 (7) ~os  यह  बहाया

 art  हु  दि  जापान  की  मे ०  सुजुकी  मोटर  कंपनी  लिमिटेड  ने  पाकिस्तान मैं  नी  ं  के  निर्माण  के

 लिए  समझौता  किया  है  ।  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  परियोजना  की  पाकिस्तान  प  लया  है  तुलना

 करना  उपयुक्त  नहीं  होगा  क्योंकि  परियोजना  का  पैरामीटर  और  क्षेत्र  सम मान  नहीं  हैं  ।

 मारुति  परियोजना  में  निर्माण  की  प्रौद्योगिकी  और  कारखाने  के  अन्दर  निर्माण  सुविधाएं  पाकिस्तानी

 ~~
 से

 प् [भन्ते ि ् हैं  ।  पाकिस्तान  में  कार  के  प्रस्तावित  मूल्य  के  बारे  में  प्रमाणित
 ashlee

 नही ंए  किन्तु  समझा  जाता  है  कि  प्रश्नगत  गाड़ी  की  कीमत  लगभग  50,000  a fae कितनी  रुपये
 ह हो  सकती है

 हिमाचल  प्रदेश  में  निकला  अखबारी  कागज  कारखाने  का  लाइसेंस  रह  करना

 =

 2748,  site  नारायण  चन्द  परिसर :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने ते  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  विलासपुर  जिले  में  नीजला  में  अखबारी  कागज  का  एक क्या
 ~

 करवाता  जलते
 ag

 लाइसेंस
 गत  पाच  वर्षों के  दौरान  रद्द Hg  कर  दिया

 गया
 पं से  T+

 दि
 तो  किस  तारीख  को  कौर  किन  कारण रण  से  नट

 लाइम
 te

 किया  गया
 था

 और  किस  फर्म  को  यह  लाइसेंस  दिया  गया  था ;

 (7)  बया  किसी  अन्य  फर्म/कम्पनी  अथवा  उद्योगपति  ने  faa  स्थापित  करने  हेतु  प्रस्ताव

 ह किया  है  qty  वा  उनसे  सम्पकं  किया  गया  है  ;  कौर

 . a  * यदि  तो  उनके  क्या  नाम  हैं  कौर  इसके  कया  परिणाम  रहे
 »  |  ि

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण द
 न

 (=)  sa  (a)
 हां  |  मैसर्स  बाजार कपूर  पेपर  एण्ड  eat  बोलें  लिमिटेड  गोपाल  प्र  )  को  नीलो  (fee  में
 60,000  मी० टन

 प्रति  व
 ष  अखबारी  कागज  की  क्षमता  वाला  एक  कारखाना  स्थापित  करने के ~

 a
 किया  गया  चूंकि  पार्टी  योजना  का

 कग अतः  लाइसेंस  27-4-77  को  प्रति  संहृत  कर  दिया  गया  ।
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 और  श्री  बी०  डी०  सोमानी को
 ith

 अखबारी  कागज/कागज

 मिल  स्थापित  करने के  लिए  वर्ष  1976  में  एक  भाशय पत्र  जारी  किया  गया  था  ।  चूंकि  पार्टी  उस

 भाशय  पत्र  का  कार्यान्वयन न  कर  इसे  भी  27-3-1981  को  च्  कर  दिया  गया  1

 नई  योजनाओं  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  धन

 2749.  श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  ने  नई  योजनाओं  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  धनराशि  दी

 यदि ह  नई  योजनाओं  के  लिए  इस  राशि  मे  बरेली भर  पीलीभीत  जिलों  को

 कितनी  राशि दी  जाएगी  ;  भोर  ~~

 (7)
 afe  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्री  एस०  ato  उत्तर  प्रति  का ay  ag  योजना  में

 Maya  वाली  कोई  +t  पती TR  स्कीमें केन्द्रीय  अनुमोदन  क  शामिल नहीं  की  गई  हैं  ।

 और
 प्रश्न  उपस्थित  नही ंहोते  ।

 ह

 पूर्वोत्तर  राज्यों  के  लिए  परिवहन  राज  सहायता  रोज  ला
 at

 संरचना

 2750.  श्री  fan  वांग  कौशिक :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  र्वोत्तिर  राज्यों  के  ज़िक्र  विकास  के  लिए  परि  वहन
 दाज  सहायता  योजना

 की

 संरचना  का  निर्णय  लिया  गया  है  ;  और
 roa

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  भर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  (*)  भर  सरकार

 पवेलियन  और  दूरवर्ती  क्षेत्रों  के  शीघ्र  भौद्योगिक  विकास  के  हित  के  माम
 की  समीक्षा  कर  रही  है  ।

 क्योंकर  जिले  में  पाए  गए  स्वर्ण  स्थल

 2751.  श्री  ए०  निकालो  हिथादसन  नाडार o
 इस्पात

 &
 और  खान  मंत्री  यह  बताने

 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 त
 में  जोड़ा

 के  पास  क्षेत्र सरकार  को  पता है  कि
 चीतों

 के  क्योंकर  जिले

 कमवेरियन  चट्टानों  में  सोना  होन  का  पता  ला  है  ;  गौर

 यदि  AWE Qe wie 4 al, a ga arare  मिनी  कार्यवाही  की  ?

 उद्योग  तथा
 इस्पात

 और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :

 नही ं1
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 परन्तु  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  क्योंकर  जिले  के  तेलकोई  क्षेत्र  की  प्री-केम्वेरियन

 चट्टानों  में
 et

 की  खोज  कर  रहा

 भारत  की  इस्पात
 की  प्र  ति व्यक्ति  खपत

 2752. श्री  चित्त  बस  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह ६  ad स  ने  व की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  की  इस्पात  की  एक  वर्ष  में  लगभग  14  किलोग्राम  की

 प्रतिव्यक्ति  खपत  fara  में  निम्नतम  खपत  बनी  हुई  ;  और
 |  क है  हक

 यदि  तो  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अब  तक  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  गई

 =

 ग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  1980  में

 भारत में  इर  पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  16  किलोग्राम  अपरिष्कृत  इस्पात  के  बराबर  थी  ।  यह

 खपत  क  का  उत्पादन  करने  वाले  मुख्य-मुख्य  देशों  में  इस्पात
 की

 प्रति  व्यक्ति  खपत  की  तुलना

 में  कम  थी  ।

 इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  देश  के  अधिक  ओर  औद्योगिक  विकास की स्थिति  और

 लोगों  के  रहन-सहन  के  स्तर  पर  निर्भर  करती  है  ।  भागामी  वर्षों  में  देश  में
 इस्पात

 कीं  मांग
 को

 प्रा  करने  के

 के  लिए
 इस्पात

 उद्योग  की  उत्पादन  क्षमता  का  विस्तार  किया  जा  रहा है

 यूनिट्स  के  सी  रिया  हिचक  से  समाचार  ...

 2753.  श्री  हरिनाथ  मिश्र  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी
 किः

 क्या  विभाग  का  लक्ष्य  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  आणविक  बिजली  की

 wi

 860.0

 मेगावाट  की
 अधिष्ठापित  क्षमता  को  मेगावाट  करने  का  है  ;  कौर

 a
 यदि  gi,  तो  क्या  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करते  के  लिए  उपाय  और  साधनों  का  पता  लगा

 लिया  गया  है  अथवा  पता  लगाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  तथा  महासागर  विकास  विभागों  मे  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  गर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  एन०  fag)  :  तथा  (3)
 हां  ।  हमारे  देश  में  उपलब्ध  यूरेनियम  के  वर्तमान  प्रमाणित  भंडार  इस  को  प्राप्त / करने

 के  लिए  पर्याप्त  समझे  जाते  हैं  ।  इसके  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  प्रावधान  किया  गया

 है  गौर  भविष्य  की  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  भी  इस  बारे  में  पर्याप्त  प्रावधान  fear  कि

 आरम्भ  में  नरोरा  के  रिएक्टर  जैसे  235  मेगावाट  क्षमता  के  रिएक्टर  लगाए  और  बाद  में

 अपेक्षाकृत  बड़े  यूनिट  लगाए  जाएंगे  जो  500  मेगावाट  क्षमता  के  होंगे  ।  इस  समय  चालू  परमाणु
 बिजली  की  स्थापित  क्षमता  860  मेगावाट  है  और  निर्माणाधीन  परमाणु  बिजली ध घरों की

 स्थापित  क्षमता  1410  मेगावाट  होगी  ।  ईंधन  भर  भारी  पानी  के  उत्पादन  की  सुविधाएं  भी

 ।  भारत  के  उद्योगों  को  इस  का इस  काम  के  योग्य  बनाने  के  लिए  कि  वे  इस श्यकतानुसार बढ़ाई  जा  रही  हैं  ्  नि  ि
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 कार्यक्रम  के  लिए  आवश्यक  विभिन्‍न  प्रकार  के  कल-पुर्जों  का  उत्पादन  कर
 आ

 उन  उद्योगों  के

 निधियो ंके  साथ  भी  बातचीत  शुरू  की  गई  ह ै।

 कर्नाटक  में  चन्दन  कड़ी का  अभाव

 2754.  श्री एस०  ato  सिदनाल :  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि :

 क्या  पह  सच  है  कि  वनों  के  अवैध  रूप  से  काटे  जाने के के  कारण  कर्नाटक  से  चन्दन  जैसी

 बहुमूल्य  इमारती  लकड़ी  का  लोप  हो  गया  है  ;  भोर

 यदि  तो  वनों  की  अवैध  कटाई  को  रोकने  के  लि  क्या  कदम  उठाने  का  विचार
 थ

 रण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  fag)
 : :  तथा  अपेक्षित  सूचना

 कर्नाटक  क  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  =  ee  जायेगी  ।

 आणविक  ऊर्जा  संयंत्रों  के  लिये  भारी  जल  का  उत्पादन

 ft  r

 2755.  श्री  नसीहत  मकवाणा
 ne

 श्री  कृष्ण  प्रताप  fag

 थि क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  ्

 उत्पादन करती
 हैं  कौर  वे  कितने  भारी  जल  का  उत्पादन

 देश  में  ऐसी  कितनी  फैक्ट्रियां  हैं  जो  आणविक  ऊर्जा ग  संयंत्रों  के  लिये  भारी

 बना कर रते  हैं  ;  a

 देश  में  भारी  जल  की  मांग  कितनी  है  ओर  इस  समय  कितने  wre  जल  का
 उत्पादन  होता  है  तथा  भारी  जल  के  शेष  मांग  को  किस  तरह  पुरा  करने  का  विचार  है  और

 a
 क्या  सरकार  ने  भारी  जल  के  संबंध  में  आत्मनिभंरता  प्राप्त  करने  के  लिये  कोई

 योजना
 तैयार  की  है  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 wo  विज्ञान  तथा  महासागर  विकास  विभागों  में  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  गेर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी०  पी०  एन ०  :  इस  समय  तीन

 भारी  पानी  संयंत्र  काम  कर  रहे  हैं  दो  को  चालू  करने  का  काम  चल  रहा  है  ।  वर्ष  1981-82

 में  39.4  टन  भारी  पानो  का  उत्पादन  हुआ  था  ।

 भारी  पानी  की  मांग  रिएक्टरों  के  चालू  होने  के  कार्यक्रम  के  अनुसार  अलग-अलग  वर्षों

 में  अलग-मलय  रहती है  ।  चालू  वर्ष  के  लिए  426  टन  भारी  पानी  की  आवश्यकता  है  जबकि  124

 टन  भारी  पानी  का  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ।  इस  प्रकार  रही  कमी  को  कम ग्रेड  वाले  भारी

 1  इसके  सोवियत qTat  का  प्रेम  बढ़ाने  के  बाद  उपलब्ध  भारी  पानी  से  पूरा  किया  जायेगा

 संघ  से  भारी  पानी  के के  आयात  के  लिए एक के  सचिदा
 भ भी  की  जा  चुकी

 wee  थ
 08
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 NG

 मौजूदा  भारी  पानी
 संयंत्रों

 की
 पिंग

 प्रक्रिया  को  सुधार  कर  और  उनके
 प्रचालन  तथा  रख-रखाव  को  दक्षतापूर्वक  करके  उनमें  अधिकतम  उत्पादन क करने  का  प्रयास  किया जा
 रहा  है  ।  चालू

 वित्त-वर्ष  में  दो  और  भारी  पानी  संयंत्रों  के  चालू  हो  जाने  और  अतिरिक्त  भारी  पानी
 संयंत्रों  के  लग  जाने  से  भारी  पानी  के  मामले  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  कर  ली  जाएगी ।

 सीमेन्ट  का  उत्पादन  और  राज्यों  को  आवंटन

 (2756,  थी  कृष्ण दत्त  सुल्तानपुरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  में  सीमेन्ट  उत्पादन  के  राज्य  वार  और  वर्ष  वार ९
 गांव

 क्या  हैं  और

 राज्यों
 को

 आवंटित  किए  गए  सीमेंट  की  राज्य-वार  मात्रा  कितनी है  ;  और

 (a)  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  का  apie
 किया  है

 भर

 al
 पर  कया  कार्यवाही  हुई

 wenn  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  कारखाने

 राज्यवार  उत्पादन  भर  राज्यवार  सोमेंट  का  आवंटन  दर्शाने  वाले  दो  विवरण  अनुबन्ध और  प

 संतान हैं  ।  में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०-एल०  1०  5547/82] था

 औद्योगिक  लाइसेंसों  की  स्वीकृति  के  लिए  उत्तर  महाराष्ट्र
 भर  उड़िसा

 राज्यों

 के  सरकारी  क्षेत्र
 क के  निगमों  से  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  वे  विचार  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं

 ही  ्
 में

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  आयात  बिल

 2758.  श्री  राम  प्रसाद  अहिरवार :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  a  किः

 gia  उ  ऐज ना  अवधि  कौर  पिछले  तीन  वर्षों  में  करों  और  शुल्कों  सचित  भारत  हैवी

 इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  वर्षवार  आयात  बिल  क्या  थे  ;  और

 (a)
 उपरोक्त  अवधि  में

 सम्मिलित  किए  गए
 ब्य

 विदेशी  मुदा  यय
 कया

 sant  तथा  इस्पात  और
 खान

 मंत्री  नारायण  aa  :  तथा  एक

 —  चिवरण  संलग्न  है  ।
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 ee  —

 aria  योजना  1983-84  लिए  creat  क  क  mre  .

 |
 2759.  श्री  बालासाहेब  faa  पाटिल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  े  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  राज्यों  को  यह  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वर्ष  1983-84  के  लिये

 योजना  में  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  जिसके  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  परिणाम  प्राप्त  होने

 आरंभ  हो  गये  पर्याप्त  बल  दिया  जाये  ;  और
 ईक  येन

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिये  व्यवसायिक  ae
 पवन  लागू करने  के  लिये  प्रश्न  को  भी  दिशा  निर्देशों  में  समुचित  स्थान  दिया  गया  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  az  हां  ।  वर्ष  1983-84  की

 वार्षिक  योजना  को  तैयार  करने  के  लिए  योजना  भागों  नए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  जा

 रहे  हैं  ।  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  नए  कार्यक्रम  और  माध्यमिक

 शिक्षा में  व्यावसायिक  दृष्टि लोग  की  आवश्यकता  की  ओर  किया  गया  है  ।  किन्हीं  विशेष  प्रकार  के
 >  -

 व्यावसायिक  अध्ययनों  का  कोई  विशेष  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  द  4

 ः  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतगर्त  राज्यों  को  आवंटित  और  उनके  द्वारा  द

 खच  को  गई  धनराशि
 +

 2760,  श्री  टी०  ato  शा मन ना :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  f विभिन्‍न  राज्यों  की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 थी  और योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  अब  तक  कितनी  धन-राशि  ad  गई
 i भर

 राज्यों  को  तदनुरूप  निधि  हेतु  खच  करने  के  लिए  कितनी  धनराशि दी  गई  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  और  राज्यों  के  संसाधनों  और  वर्ष

 1980-82  की  अवधि  में  संभावित  व्यय  सहित
 राज्यवार  छठी

 पंचवर्षीय  योजना
 (1980-

 85)  के
 > परिव्यय  संलग्न  विवरण  दिखाए  गए  छ  |

 sy

 oc)  v4)
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  कैं

 अच्
 परिव्यय  बौर  1980-82  की

 अवधि  में  व्यय  द्

 राज्य  wat  पंचवर्षीय  1980-82  की  अवधि

 योजना  (1980-85)  में  संभावित  व्यय

 2  3

 भास्कर  प्रदेश
 |  #  3100.00  (2194.30)  1007.92

 असम  \  402.60 1115.00  (287.98)
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 बिहार  3225.00  (1964.50)  1025.47

 गुजरात  3680-00  (3080.32)  1215.60

 हरियाणा  1800.00  (1565.1  530.74

 हिमाचल  प्रदेश  560.00  (122.65)  |  1  94.04

 जम्म  ओर  कश्मीर  900.00  (-109.00  314.00

 कर्नाटक  ी
 815.93 2265.00  (1725.80)

 केरल  1550.00  (1119.24)  574.06

 मध्य  प्रदेश  3800.00  (2786.61)  1206.58

 महा  राष्ट्र  6175.00  (5299.09)  oe  1963.75

 मणिपुर  240.00  82.77

 मेघालय  235.00  (39.00)  87.28

 नागपाल  210.00  72.81 (0.50)

 उड़ीसा  1500.00  (840.47)  523.15

 पजाब  1957.00  (1657.00)  630.97

 राजस्थान  2025.00  (1398.69)  684.63

 सिक्किम  122.00  (2.50)
 क्त

 89

 तमिलनाडु  1034.  48 3150.00  (248  5.20

 त्रिपुर  245.00  (40.3  न  85.33

 उत्तर  प्रदेश  58  50.00  (39  0  96)  1938.45

 पश्चिम  बंगाल  3500.00  (2819.  74)  1088.89
 मसल  ही

 जोड़  e
 47204.00  (33241.67)  15524.34

 $$  “>>”

 Seow  Peg  गए  आंक  गट  crow  avers  aver  उठी  बला
 &

 परिव्यय  Pre

 व्यवस्था  करने  के  लिए  उसके  अपने  संसाधनों  से  धनराशि  के  अंशदान  के  लिए  हैं
 ।

 ल
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 लिखित  उत्तर 28  1904  (at)

 नेपाल  में  औद्योगिक  क्षेत्र  की  स्थापना

 2761.  श्री  रामजी
 भ  ई

 मावली  .

 श्री  राम
 विलास  पा

 श्री  भोगेन्द्र  का

 श्री  नवीन  वाणी

 श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  अल्लाह

 क्या उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  कि म

 क्या  भारत  कुटीर  उद्योग  के  विकास के  लिये  नेपाल के  एक  seine  क्षेत्र  की

 पना के  लिए  बितीग्र  रूप  से  और  अन्य  मामलों  में  सहायता  देने  मों  सहमत
 हीं  भया  है

 ;

 यदि  af,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  कितनी  राशि  दी जायेगी ;
 ः  डे

 (7  नेपाल  से  भारत  को  इसके  बदले  क्या  सहायता  मिलेगी  =  क

 कया  सरकारी  ओर  गेर  सरकारी  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  सहयोग  की  संभावना  की  वृद्धि

 भर  विस्तार  के  लिये  संयुक्त  औद्योगिक  समिति  का  गठन  किया  जा  चुका  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  इस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्य  भोर  उक्त  समिति  at  शर्तों

 निदेश  पदों  और  क्षेत्र  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  बक  भी

 जा  उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  नेपाल  ने  बुटवाल  में

 हल्के  इंजीनियरी  उद्योगों  के  लिए  एक  औद्योगिक  बस्ती  की  स्थापना  में
 सहायता

 करने  के

 लिए  सहमत  हो  गया  है  ।  द

 अ
 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टे  ओर  लागत  अनुमानों  को  अभी  तैयार

 किया  जागा
 है

 नेपाल  को  आधिक  सहयोग  बढ़ाने  और  इसके  साथ  मैत्री  सम्बन्धों  को  मजबूत  करने  में

 sag
 बस्ती  की  स्थापना  करना  एक  और  कदम  होगा  |  ड

 (a)  )  और  नेपाल  और  भारत  सरकार  दोनों  देशों के  बी  औद्योगिक  सहयोग
 को  बढ़ावा देने  के  लिए  एक  संयुक्त  औद्योगिक  समिति  को  गठित  करने  हेतु  समहत  हो  गई

 विचारार्थ  विषयों  सहित  विस्तृत  fafa  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  है  ।

 गुजरात ट्रक्टर  बड़ोदा  पर  बकाया  राशि

 2762.  प्रो०  अजित  कुमार  मेहरा :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 किः

 +  गई  जमानत  राशि क्या
 Sf इंडियन  मशीनरी  स्टोर्स  पटना  द्वारा  जमा

 सहित  गुजरात  daze  लिमिटेड ',  बड़ौदा  पर  अनेक  ऋणदाताओं की  बड़ी  राशियां  बाकी हैं  और

 बकाया  राशि  के  विवाद  को  iG  के  लिए  ऋण  वापसी  आयुक्त
 की

 नियुक्त  की  गई
 थी  ;
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 (a)  यदि  तो  क्या  ऋण  वापसी  आयुक्त  द्वारा  बकाया  राशि  का  निपटारा  कर  दिया

 गया था  ;  और
 र्

 ्  न  न ट्

 ..  हँसे
 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 =

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  हिन्दु

 स्तान ट्रैक्टर  लिमिटेड  का  अर्जन  तथा  1978  के  अनुसार  कम्पनी
 srorsty

 को  गु  राज्य  सरकार  में  निहित किया  गया  था  जिसने  उपक्रम  के  कार्यों  को  चलाने के  लिए

 गुजरात  एक्टर्स  कार्पोरेशन  लिमिटेड  नामक  नई  कम्पनी  का  गठन  किया  ।  अधिनियम  की  धारा
 5  (2)  के  अवगत  कुछ  देयताएं  TA  कम्पनी  को  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  या  AH  द्वारा  दि  गए

 ऋण  केन्द्रीय  सरकार  में  निहित  कर  दिए  गए  हैं  |  अधिनियम  की  धारा  5(1)  के  अधीन  भाने

 हिन्दु  स्तान  face  लिमिटेड  की  बकाया  देयताओं  का  भुगतान  अधिनियम  के  अंतरगत  भारत  सरकार

 द्वारा भू लि यक
 तान  आयुक्त  को  दी  गई  धनराशि  में  से  भुगतान  आयुक्त  द्वारा  अधिनियम  की  अनुसूची  के

 अन्तर्गत  दी  गई  प्राथमिकताओं  के  क्रम  में  किया  जायेगा  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  भुगतान  आयुक्त की

 नियुक्ति  कर  दी  गई  है  ।  वह  तारीख  जिस  तक  दावेदार  उनको  अपना  दावा  प्रस्तुत  कर
 |  ~

 विनिर्दिष्ट
 करते  हुए  एक  अधिसूचना  शीघ्र  ही  जारी  की  जायेगी  ।

 रंगीन  टी ०  Ato  ट्यूबों  का  उत्पादन
 ae  क

 कि  ः .  2763.  श्री  सज्जन  कुमार :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  कर

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  ao  alo .zqal & के  उत्पादन  के  लिए  क

 फैक्टर  लगाने  का  निर्णय  लिया  है

 (  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भोर  द्  ,

 इन  प्रौद्योगिकी  के  लिये  कित-किन  देशों  से  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और

 क्या  एशियाई  खेलों  के  आरम्भ  होने  से  पहले  पिक्चर  ट्यूबों  का  उत्पादन  संभव  हो
 सकेगा

 ;  और

 यदि हां  ,  तो  उनका  उत्पादन  कब  तक  होने  की  संभावना  है  ?

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  उपमंत्री  एम०  एस०  संजीवी  ate  (a)  qs पंजाब

 राज्य  सरकार  की  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  मौतें  पंजाब  डिस्प्ले  डिवाइसिज  क  डी०  डी०
 नामक  कंपनी  को  प्रतीकों  4  लाख  रंगीन  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूबों  का  उत्पाद  त

 करने
 *

 लिए र  ६५ 27  1982  को  एक  आशय-पत्र  जारी  किया  गया  है  |

 (3 (7)  मैसेज  पंजाब  डिस्प्ले  डिवाइसिज  रंगीन  दूरदर्शन  ट्यूबों  के  उत्पादन a  की  तकनीकी

 कारी  प्राप्त  करने  के  लिए  जापान  की  एक  विख्यात  कंपनी  के  साथ  बातचीत  कर  रही  है  ।  नवम्बर
 1982  में  आयोजित  होने  वाले  एशियाई  खेलों  से  qa  उत्पादन  शुरू  होने  की

 ह  भज  ह  संभावना  नहीं  है

 गारत
 हैवी

 इलेक्ट्रिकल की  रिक्त  आडर  पुस्तिका

 2764.  श्री  बालकृष्ण  कया  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या

 wet  BE
 लस  लिमिटेड  की  भाडंर-पुस्तिकाएं  रिक्त  हैं  कम्पनी  को

 धूमिल  भविष्य  का  सामना  कर  ना  पड़  रहा  है  ;.

 तो  उसके  क्या  कारण  हैं  भर

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये  हैँ  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  स ेते  alo  एच०

 ई०  एल०  के  पास  1983-84  तक  ताप  dar  जल  विद्युत  जिन्ना  उपकर  रणों  के  लिए  पर्याप्त

 क्र यादेश हैं  ।  1984-85  की  क्र परा देश  स्थिति  से  यह  दिखाई  देता  है  कि  इसमें  मामूली सा  अन्तराल

 है  और  बाद  के  वर्षों  की  ऋ्रयादेश  स्थिति  में  और  अधिक  अन्तराल  दिखाई  देता  है
 ।  केन्द्रीय  बिजली

 प्राधिकरण  आयोग  द्वारा  att  अधिक  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  से  और  ato  एच ०

 ई०  एल०  को  क्रपादेश  देकर  बी०  एच०  Fo  Uso  की  कार्यशालाओं  को  और  ठीक  पूरी  तरह

 कार्यभार  प्रदान  किया  जा  सकता है  ।  इस  में  प्रयास  किए  जा  रहे
 हैं  ।

 यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  बी०  एच०  ई०  एल०  की  क्षमता  का
 af

 a  अधिक

 उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।
 a

 कापियों  के  निर्मितियों  की  अग्रिम  जमा  धनराशि  वापस  करना

 276  श्री  निहाल  fag  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  कापी  निर्माता  की  अग्रिम  जमा  धनराशि  में  से  कितनी

 धनराशि
 वापस  की  गई  भर  उन  मिलों  के  नाम  क्या

 हैं  जिन्हें  अभी  भी  अग्रिम
 धनराशि  का  भुगतान करना है  और  वह  धनराशि  किस  अवधि  से  सम्बन्धित  है  ;  व्

 क्या  जेसे  ही  सस्ते  कागज  के  मूल्य  बढ़ते  हैं हैं  सभी  कागज  मिलें  कापी  निर्माताओं  को

 afar  जमा  धनराशि  द्वारा  वापस  कर  देती  हैं  जबकि  उन  मिलों  द्वारा  अग्रिम  जमा  धनराशि

 के  बैंक  ड्राफ्ट  ही  स्वीकार  किए  जाते  हैं  और  यदि  तो  इन  अनियमितताओं  को  दूर  करने के  लिए

 और सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 उन  कागज  मिलों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  पिछले  डेढ़  वर्ष  तक  उक्त  निर्माताओं  की

 अग्रिम  जमा  धनराशि  रखी  हुई  है  और  निर्माताओं  को  कागज  की  आपूर्ति  नहीं  की  है  af गर  सरकार

 द्वारा  इन  कागज  मिलों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 om  उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  a  कापी

 बनाने के  लिए  छपाई  के  सफेद  कागज  का  आवंटन  राज्य  स्तरीय  समितियों  द्वारा  या  जाता  है  एवं

 आबंटी  मिलों  को  आदेश  दे  देते  हैं  तथा  सीधे  कागज  प्राप्त  करते  हैं  ।  आवंटियों  द्वारा
 मिलों

 को  पार  देने  का  स्वरूप  गैर  सरकारी  पार्टियों  के  बीच  वाणिज्यिक  न  जैसा  होता  है  ।

 लिये  सरकार  को  भुगता  कें
 पाल  विभिन्न  मिलों

 के
 पास  अप्रिय

 जमा  की
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 जमा  राशियों
 कौ मे  वाद

 कहों  के  तरीकों  ix  उन  मिलों  के  ब्यौरे  जिन्होंने  अग्रिम  जमा

 राशियां  रखी  हुई  के  के  बा  मे  जा  री  नहीं  है  ।

 *
 बिहार  सरकार  की  अप्रयुक्त  राशियां

 2766.  श्री  कुंवर  राम :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  ag  1981-82

 के  दौरान  बिहार  सरकार  की  शीर्ष-वार  कितनी  धनराशि  अप्रयुक्त  ्

 योजना ना  मंत्री  एस०  ato  :  राज्य  सरकार  द्वारा  दी
 गई  सूचना

 के  अनुसार
 वर्ष  1981-82 में  योजना  व्यय  560  करोड़  रु०  के  अनुमोदित  परिव्यय  के  बराबर ही  है

 प्रकार  इस  वर्ष
 में  उपयोग  में  न  लाई  गई  कोई  शेष  राशि  नहीं  थी  ।

 मै  पासिब्लीटी  अब  डायमंड  डिपोजिट  इन  दीपक  समाचार

 767.  श्री  चतुर्भुज  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (x  )  क्या  सरकार  का  ध्यान  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  के  साधनों  के  माध्यम से  28 ै
 1982  के  आफ  डायमंड  डिपोजिट  इन  झालावाड़ਂ  wea

 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  सर्वेक्षण  कब  तक  किया  जायेगा  और  खनन  कार्य
 कब

 तक
 आरम्भ  किया जायेगा  भर  इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ?

 हस्त उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  aa  राष्ट्रीय  खनिज

 विकास  निगम  ने  झालावाड़  में  हीरों  के  निक्षेपों  के  बारे  में  दी  सही  किया है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |  ध  2

 क
 पुरानी  लुगदी  और  काग  ज

 मशीनरी  का  आयात

 2768.
 श्री  राजनाथ  सोनकर  :
 श्री  जगपाल  सिंह :
 श्री  tate  मसुद :

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)
 क्या  यह  सच

 है  कि  संयंत्रों  की  स्थापना  पर  प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  के  बावजूद  कुछ

 प्रसिद्ध  फर्मे  पर्याप्त  मात्रा  में  पुरानी  भर  घटिया
 चैद्य  चुनती

 तथा  कागज  मशीनरी  का  आयात  कर  रही

 हैं मौर  सरकार उन  पुराने  लाइसेंसों को
 ए
 भी  पुनः

 मान्यता
 दे  रही है  ;  बहुत

 समय
 पहले  जिनकी

 अवधि  समाप्त हो  गई
 ्

 (=)
 यदि

 तो
 उसके  क्या  कारण  हैं

 ;  ste

 106



 28  1904  लिखित  उत्तर

 ना
 ?  a देश  के  कागज  उद्योग  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना है

 gett  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  ATTS  का

 उत्पादन  करने  के  लिए  मल  गौण  कच्ची  सामग्री  के  उपयोग  को  प्रोत्साहित  करने  भोर  देश  में  ay

 की  कमी  को  कम  करने  के  विचार  से  वर्ष  1975-81  की  अवधि  में  कागज  और  लुगदी  की  पुरानी
 मशीनों  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  आयातों  पर  वास्तविक  रूप  से  विचार  किया

 गया  था  तथा  इन  मशीनों  शर्तें  और  उनके  शेष  जीवन  सम्बन्धी  उनकी  गारंटी  अवधि  को  ध्यान

 में  रखकर  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  थी  ।  इस  नीति  के  फलस्वरूप  इन  मिलों  की  संख्या  वर्ष  1974

 में  63  थी  उससे  बढ़कर  1981  में  136  हो  गई  ।  इस  अवधि  के  दौरान  लघु  कागज  मिलों  के
 क कारण  कागज  की  उद्योग  क्षमता  में  अधिक  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  1981  से  पुरानी  कागज  मशीनों

 का  सामान्य  आयात  रोक  देने  का  निर्णय  लिया  है  ।  किन्तु  आयात  सम्बन्धी  पुराने  लाइसेंसों  की

 वैद्य ता  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  ह

 =  दक्षिण  गोवा  के  लिए  एक  नया  जिला  बनाना

 2769.  श्री  एड  आठों  फैलो रो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कप
 sit:

 (*)  क्या  दमन  और  दीव  सरकार  ने  दक्षिण  गोवा  के  लि  ए  एक  नया  जिला  बनाने

 .

 (a)  यदि  तो  उन्होंने  ag  प्रस्ताव  कब  भेजा  था  और  उसका  ब्योरा क्या  है  ;  भौर

 (7)  गोवा  प्रशासन  का  अनुरोध  स्वीकार  करने  में  देरी  होने  के  क्या  कारण  हैं ?

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  पी०  वेंकटसुब्बय्या  )  :  जी  श्रीमान  ।

 और  1981  में  दमण  और  दीव  सरकार ने  वर्तमान  गोवा  जिले

 को  उत्तर  गोवा  जिला  भौर  दक्षिण  गोवा  जिला  के  दो  भागों  में  विभाजित  करने  का  प्रस्ताव  भेजा

 चूंकि  प्रस्ताव  अपूर्ण  अतः  गोवा  प्रशासन  को  विस्तृत  प्रस्ताव  भेजने  के  लिए  कहा  गया  है

 जिसकी
 am

 2  |

 सिरोही  में  सीमेन्ट  फैक्ट्री  के  मजदूरों  को  दैनिक  मजदूरी

 2770.  श्री  विरदा  राम  कलवारिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  a  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क
 थापर

 क्या  सिरोही  की  सीमेंट  फैक्ट्री  में
 काम  हो

 यदि
 तो  इस  फैक्ट्री  में  कितने  मजदूर  काम  करते  हैं  और  उनकी  मजदूरी  क्या

 है  ;  और

 इस  फैक्ट्री  में  प्रतिदिन  कितने  सीमेंट  का  उत्पादन  होता  है  और  सरकार  को  इस
 फैक्ट्री

 से
 मिलनी

 वार्षिक  आय  होती  है  ?
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 =

 ~  ne  दत्त _.  उद्योग तथा  इस्पात  र  खान  मन्ना  (A  दत्त  :  हा ं।

 (a)  सी  मेंट  कारखाने  से  सूचना  मिली  है  कि  इस  कारखाने  में  अर्थ  rat  भर  आकस्मिक

 मजदूरों  सहित  लगभग  415  व्यक्ति  प्रतिदिन  काम  करते  हैं  और  इन्हें  नए  सीमेंट  संयंत्रों  के  मजदूरी
 बोर्डे  पंचनिर्णय  बोर्ड  की  सिफारिशों  और  राजस्थान  राज्य  सरकार  हे

 थो
 लागू

 न्यूनतम  मजदूरी  है  उसी  के  अनुसार  मजदूरी  दी  जाती  है  ।

 (7) )  सीमेंट  कारखाने  ने  सूचित  किया  है  कि  हालांकि  इस  संयन्त्र  की  क्षमता  1500  मी०

 टन  प्रतिदिन  है  ।  किन्तु  बिजली  और  अन्य  कठिनाइयों  के  कारण  15-8-82  से  30-9-1982  के

 बीच  वास्तविक  उत्पादन  केवल  9200  मी०  टन  रहा  ।  135  रुपये  प्रति  मी ०  टन
 की  दर  से  सरकार

 को  उत्पादन  शुल्क  की  प्राप्ति  होती है  ।

 मन सुचित  जातियों  की  सुची  का

 2771.  श्री  छोटे  fag  यादव :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  ठ कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस  वर्ष  दिल्‍ली  में  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  का  पुनरीक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसमें  शामिल  की  गई  जातियों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  ;

 क्या  इस  सुची  में  बेरवा  जाति  को  भी  शामिल  किया  गया  है  जिसके  लिए  हरिजन
 कल्याण  परिषद  )  ने  सिफारिश  की  थी  ;  और  ड्

 (7)
 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 पी०  वेंकट
 :

 जी  नहीं  श्रीमान

 भर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  जि  ्र

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  अनुसूचित  जातियों  की  सुची  में  बैरवा

 ha
 करने  से

 साथ सम्बन्धित  प्रस्ताव  पर  अन्य  ऐसे  सुझावों  ate  अभ्यवेदनों के

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  प्रस्तावित  व्यापक  संशोधन  कर  ने  के  संदर्भ में
 ae  इस  सम्बन्ध  में  अपनाये  गए  सम्बद्ध  मानदण्ड  के  अनुसार  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य

 क्षेत्र  प्रशासनों  गौर  भारत  के  महा पंजीयक  से  परामर्श  करके  विधिवत  विचार  दिया  जा  रहा  है  ।

 कुछ  राज्य  सरकारों  से  टिप्पणियां  अभी  प्रत्याशित  हैं  और  उन्हें  नियमित  रूप  से  अनुस्मारक
 hal

 जा  रहे
 हैं  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  341  (2)  कौर  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते

 हुए
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  विद्यमान  सूचियों  में  कोई  संशोधन

 संसद
 के

 किसी 1 नियम  द्वारा  ही  कि ंकया  जा  सकता  है  ।

 a  अभ्यारण्यों  में  जंगली  पशुओं
 at  Aeq  मैं  बोद

 2772.  श्री  के०  मानना :  बया  अवान  मंगो  यद  बाते  को  er  करेंगी
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 —=

 मलरी  corey  की
 क्या  अभ्यास  परों  a¢ vs  पटुआ  की

 संख्या  में  कोई  बृद्धि
 हुई

 हैं
 ;  गौर

 af
 द  तो  पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक  अभयारण्य  में  सां

 बुलों  और  जंगली  जंगली  शे  सों
 हिरणों  और  अन्य

 पशुओं  की  संख्या  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 qatar  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  fag)  तथा  देश  के  सभी

 रण्यों  में  सभी  वन्य-जीवन  प्रजातियों  के  लिए  विस्तृत  संगणना  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  तथापि

 अभी  हाल  के  वर्षों  में  किये  गए  संरक्षण  उपायों  के  परिणामस्वरूप  स्थिति  में  निश्चित  रूप  से  सुधार

 हुआ  है  और  रिपोर्ट  मिली  है  कि  जंगली  जन्तुओं  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 i.  र
 सरकारी  सेवा  में  वरोयता  निर्धारित  करने  का  मानदण्ड

 !

 277  श्री  एम०  एम०  ला रस  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  SIT  करेंगे  कि  :

 सर
 caret  सेवा  में  वरीयता  निर्धारित  करने  का  मानदण्ड  क्या है  ;

 )
 क्या  एक  कर्मचारी  जिसने  विभिन्‍न  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  निरन्तर  काम  करके  अपनी

 पूरी  सेवा  में  अधिक  वर्षों  तक  सरकार  की  सेवा  की  को  उन  जिन्होंने  कम  वर्षों

 किन्तु  एक  विशिष्ट  कार्यालय  सरकार  की  सेवा  की  से  वरिष्ठ  माना  जाता  है  ;  भर

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?
 {*

 ae  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकट  :  यदि  संगत  सेवा  नियमों  में

 कोई  अलग  fafase  उपबन्ध  न  किए  गए  हों  तो  सेवा  में  वरिष्ठता  का  निर्धारण  कार्मिक  और

 सैनिक र सुधार  विभाग  के  दिनांक  22-12-1959  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या
 अ  ito  पी०  एस०  में  गए

 Fecal
 के  आधार  पर  किया  जाता

 जिसकी
 प्रतियां

 |

 सेसा  पुष्ट
 में  उपलब्ध  हैं  ।

 ्  पत

 (=  तथा  वरिष्ठता  का  निर्धारण  पदों  के  लिए  पृथक  रूप  से  किया  जाता  जो  किसी

 एकल  .  संवर्ग  के  भाग  होते  चाहे  वे  किसी  एक  कार्यालय  के  भीतर  अथवा  काए गलियों  के  किसी

 समूह  में  हों  ।  किसी  नए  संवर्ग  में  किसी  पद  पर  नियुक्त  किए  गए  किसी  अधिकारी  को  नए  संवर्ग
 में  अपनी  उस  मामले  में  लाग  नियमों  के  अनुसार  प्राप्त  होती  है  ।

 #  >

 य  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  राज्यों  को  प्रोत्साहन

 2774,  श्री  asta  सेठी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  कि
 :

 क्या  केद्र केन्द्रीय प्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  पिछड़े ड़े  क्षेत्रो ंमें उद्योग  तथा  आधा  भूत
 वर्षो सुविधाओं  में  वृद्धि  के  —  तीन  वर्षों  में  वर्षवार  प्रोत्साहन  दिए  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इन  प्रोत्साहनों का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 109
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 we
 —

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  (oh  नारायण  दत्त  )  बोर  क्षेत्रीय

 sedge
 को

 ए
 दुर  करने  में  सहायता  के  लिए  पिछड़े  क्षेत्रों  की  Seafir  हत  राज्य  सरकारों/संघ

 शासित देश  के  प्रशासनों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  और  सुविधाओं  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय
 केन्द्रीय  निवेश  परिवहन  रियायती  कर  लघु

 ~  उद्योगों  द्वारा  किराया  खरीद  आधार  पर  मशीनों  की  तकनीकी  सेवाओं  के  लिए

 ब्याज  कच्चे  माल  के  आयात  हेतु  विशेष  सुविधायें  तथा  सीड़/मारजिन  धनराशि  सहायता
 न्र

 के  रूप  में  राजकोषीय  एवं  वित्तीय  प्रोत्साहन  प्रदान  करती  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1979-80  1980-81,  भोर  1981-82  दौरान  देश  में  पता

 लगाए गए  पिछड़े  क्षेत्रों/जिलों  में  स्थापित  औद्योगिक  एककों  को  दी  जाने  वाली  राजसहायता  की

 प्रतिपूर्ति के  रूप
 में  राज्य  सरकारों/संघ.शासित  प्रदेश  के  प्रशासनों  को  क्रमशः  .00  करोड़  रुपये

 30.55  करोड़  रुपये  और  20.00  करोड़  रुपये  दिये  गये  ।  /
 थ  +

 राष्टीय  आय  में  वद्ध
 ्  प

 2775.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  1980-81  के  दौरान  राष्ट्रीय  आय  में  ag  की  तुलना  में  वृद्धि  रिकार्ड

 को  गई  ;  +
 ||

 यदि  तो  भय  में  वृद्धि  के  सहयोगी  कारण  क्या  हैं  ;  भी

 (a)  राष्ट्रीय  भाव  में  ag  वृद्धि  कहां  तक  उसी  वर्ष  के
 दौर

 नि
 की  =

 वृद्धि  के  अनुरूप॑

 है  ?

 tam  ् मंत्री  एस०  ato  :  से  पिछले ८  का  दुला  में  ag

 1980-81  कें
 दौरान  प्रचलित  भावों  पर  राष्ट्रीय  आय  में  19.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  रिकार्ड  की

 गई  है  ।  म मूल्य  में  लगभग  11  प्रतिशत  की  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थिर  भावों  (1 (1970-71)

 कर  राष्ट्रीय
 भाव  में  7.7  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  प

 tae  a ag  1980-81  के  दौरान  राष्ट्रीय  आय  में  वास्तविक  वृद्धि  कृषि  £

 में  विशिष्ट  सुधार  के  कारण  हुई  जिससे  वास्तविक  रूप  में  13  प्रतिशत  की  व्यापक रत
 की  गई  सरकारी  प्रशासन  के  द्वारा  सम्बन्धित  मूल्य  में  11.9  प्रतिशत  की  वृद्धि  रिकार्ड  की  गई

 वर्ष के  दौरान  शेष  क्षेत्रों  में  भी  3  प्रतिशत  से  5  2  प्रतिशत  की  श्रेणी  तक
 सामान्य  वृद्धि कृत  की

 &

 केन्द्रीय  री  कर्मचारियों  को  स्वैच्छिक
 सेवानिवृत्ति के

 तोद  fee थ  बचा  का  लाभ

 2776.  शी  जितेन्द्र  प्रसाद  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  30  से  33  वर्ष की  सेवा  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  स्वैच्छिक

 निवृत्ति के  लिए  अतिरिकत  पांच  वर्षों  का  लाभ  देने  की  अनुमति  नहीं  है
 ;

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  जबकि  30  वर्ष  से  ह  वाले  तमंचा  रियों  को

 पहला
 fg

 जाता  है  ;  और

 (7)  क्या  सरकार  इस  त्रुटि  को  दूर  करने  और  स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति  के  fac  30  वर्ष  की

 सेवा
 के  ब बाद  अतिरिक्त  5  वर्षों  के  लाभ  की  अनुमति  देने  का  विचार  रखती  है  ?  —

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकट  :  हा ँ।

 (a  )  sad  तक  के  अतिरिकत  लाभ  के  साथ  20  वर्षों  की  सेवा  के  बाद  स्वैच्छिक

 निवृत्ति  की  योजना  लागू  किए  जाने  से  सरकारी  कमेंचारी  30  वर्षों  की  सेवा  के  बाद  बिना

 अतिरिक्त  व  ath  लाभ  के  सेवानिवृत्त  होने  के  पहले  ही  हकदार  थे  ।  सरकार  ने  इस  नियम  में  कोई
 परिवर्तन  नहीं  किया  है  और  यह  पहले  की  तरह  अब  भी  विद्यमान  है  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  नियमों  में  कोई  afe  मालूम  नहीं  पड़

 बनों  पर  आधारित  उद्योग  को  स्थापना

 2778.  श्री  जेना  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आदिवासी  लोगों  के  लाभ  देश  में  आदिवासी  क्षे  वनों  पर  आधारित

 उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  (  से  देश  के
 विधि

 न  राज्यों/जिलों  में  स्थित  जन-जातीय  क्षेत्र  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आते

 अधिकांश  जिला  उद्योग  केन्द्रों  ने  करवाई  योजनाए ंतैयार  की  हैं  जिनमें  जिले  में  उपलब्ध  भधिशेष

 कुशलता  भर  मांग  की  जानकारी  दी  गई  है  ।  इन  कारवाई  योजनाओं  के  भा घार  पर  स्थायी

 किए  जा  सकने  वाले  संभव  लघु  उद्योगों  का  पता  लगाया  जा  चुका  सम्भव  उद्योग  विभिन्

 प्रकार  के  हैं  उनमें  वनों  पर  आधारित  ऐसे  उद्योग  भी  सम्मिलित हैं  जिनमें  विभिन्‍न  स्तरों व ेके  नीचे
 ay

 परिव्यय  निहित  तथा  जनजातीय  क्षेत्र  के  उद्यमियों  सहित  विभिन्न  वर्गों  के  उदय  मियों  के

 भिन्न-भिन्न  परिणाम  की  योग्यता  की  आवश्यकता  है  ।  ग्रामीण  और  लघु  उद्योगों  को  मनन

 सम्बन्धी प  हल  उद्यमियों  द्वारा  सत्यं  की  जाती है  ।  जिला  उद्योग  ग्रामीण  भर  लघु  क्षेत्र  में

 उद्योगों को  लगाने  के  लिए  सभी  सम्भव  सहायता  प्रदान  करते  हैं  ।

 द
 कालाहांडी  जिले  का  खनिज

 een =
 2779.  श्री  चिन्तामणि  क्या  इस्पात  और

 खान  शप  सातों  की  कृपा  करेंगे
 किः

 1:11
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 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  के  कालाहांडी  जिले  के  खनिज  भंडारों  का  पता  लगाने  के

 लिए  एक  सर्वेक्षण
 दल

 ने  इस  क्षेत्र का  सर्वेक्षण  किया  था  ;  और

 यदि  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ? हु  ल

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  रामदुलारी  :

 सर्वेक्षणों से  निम्नलिखित  खनिजों  का  संकेत
 मिला है

 cc. £ || 1.  बाक्साइट  सिजिमाली  में  .86  म० ro  exten  पठार  तथा

 हांडी  जिलों  में  बराबर  बंटा  में  53  मि०
 टन  तथा

 करलापेट  पठार  में  67  मि०

 टन ।  &  =

 संग निज :  ओला तुरा  के  निकट  निम्न  ग्रेड  के  लघु  भंडार ।

 ग्रेफाइट :  विचिकामान  भौर अः
 शान

 आदि  में  6  से  10  प्रतिशत के
 बीच  निश्चित  कार्बन  वाले  भंडार  ।

 सीसा
 सल्फाइड  .  वा मनी गुन्डा  के  उत्त

 पश्चिम  तथा Facer
 के  निकट  aa

 =
 ः

 भंडार  कि  «

 सिनायली  तथा  सिनामल  क्षेत्रों  में
 अद्ध-की  मती

 पत्थरों के  होने  के  बारे  में  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ह
 br

 .
 भादिवासी  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की

 2781.  श्री  अरविन्द  नेताम  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  +  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  उनके  मंत्रालय  ने  उन  आदिवासियों  और  स्थानीय  लोगों  के

 Aa

 की  रक्षा  करने

 की  नीति  बनाई है  जिनके  क्षेत्रों  सरकारी  क्षेत्र  अथवा  गेर  सरकारी
 aa  मं  पकता  भर  बे

 उद्योग
 स्वा  किए

 का  रहे  हैं  ;  =

 bapa
 यदि  तो  aa  तक  तैयार  की  गई  और  क्रियान्वित  करने के  faa

 मेजी  mi  नीति
 क्या

 +
 mic sali  तो  उन  क्षेत्रों

 दी
 आदिवासियों  और  स्थानीय  लोगों  रि  पर
 ua  नए  Sa

 से  किस  प्रकार  काष
 संस्थान  स्थापित M  किए  जा  रहे  हैं  इतने  बड़े  पूंजी  निवेश  और ओर

 बड़े  ज  गल कसा
 होगा ओर

 a

 कया  नीति  का  निर्माण इस  ढंग  से  करने  का  उत्तरदायित्व  सम्बद्ध  मंत्रालयों/विभागों

 और  राज्यों  का  नहीं  है  कि  इन  परियोजनाओं  के  कारण  विस्थापित  लोगों  के  रोजगार

 भौर  सम्बद्ध  लाभ  परियोजना  रिपोर्ट  का  अंग  बन  जाए
 ?
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 — as  ean

 sai

 तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  से  (a)  faa
 मंत्रालय हवा  रा  14  1961  को  लोकसभा  के  पटल  परियोजनाओं  से  प्रभावित

 स्थानीय  र लोगों  को  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  में  रोजगार  देने  सम्बन्धी  सरकारी  नीति  रखी

 गई  थी  ।  इस  नीति  की  एक  प्रति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  निजी  क्षेत्र  में  रोजगार  उपलब्ध

 करवाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  निदेश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।  किसी  क्षेत्र/प्रदेश
 में  औद्योगिक  परियोजनाओं  की  स्थापना  होने  से  स्थानीय/जनजातीय  लोगों  को  प्रत्यक्ष  भौर  अप्रत्यक्ष

 प  में  सहायता  मिलती  है  ।  प्रत्यक्ष  रूप  में  रोजगर  के  अवसर  उपलब्ध  होते  हैं  र  अप्रत्यक्ष  रूप

 से  क्षेत्र के  वाणिज्य  और  अन्य  गतिविधियों  को  बढ़ावा  मिलता  है  ।
 थ  ध

 विवरण

 जिन  क्षेत्रों  में  एकक  हैं  उन  क्षेत्रों  के  कर्मचारियों  की  भर्ती  करने  सम्बन्धी

 मामले  में  तकनीकी  दृष्टि  से  कोई  प्रतिबन्ध  नही ंहै  ।  यदि  परि

 पना  स्थल  के  आस-पास  के  से  व्यक्ति  आते  हैं  तो  कम  वेतनमान  वाले

 पदों  पर  नियुक्ति  प्राप्त  करें  हैं  तो  यह  बात  अनेक  तरह  से  एककों  के  लिए

 लाभप्रद  रहेगी  ।  सभी  अकुशल  कर्मचारियों  के  मामले  विशेष  प्रयास  किए

 बिना  ऐसे  कमंचारी  उसी  स्थान  से  लिए  जाते  हैं  जिसमें

 योजना  स्थित  होती  हैं  ।  परियोजना  के  लिए  अभिहित  क्षेत्रों  से  हटाए  यए

 व्यक्तियों
 विशेष  रूप  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 उदास bed  रणतया  के  व्यक्तियों  को  ऐसी  भर्तियों  में  प्राथमिकता  देने

 के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।  इनके  बाद  उन  व्यक्तियों

 चाहे  वह  कुछ  दूर  से  आये  हों  या  उनकी  किसी  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  से  छंटनी

 ay  जानी  प्राथमिकता  जायेगी

 2  कुशल  लिपिकों  और  अन्य  गैर-तकनीकी  कर्म  जिनके

 मान  अपेक्षाकृत  कम  के  मामले  में  चाहें  उनकी  आधारिक  agar  और

 |  1  अनुभव  अधिक  ही  पिछले  पैरों  में  निर्दिष्ट  प्राथमिकता  के  क्रम  से

 मिलता  दी  जानी  चाहिए  ।

 3,  भारत  सरकार  के  श्रेणी  के  कनिष्ठ  वेतनमान  (350-850  के

 समतुल्य  पदों  पर  अधिक  वेतनमानों  वाले  मध्य स्तरीय  तकनीकी  और  मुख्य  az

 %  तकनीकी  पदों  के  मामलों  में  गुणों  ake  अर्हताओं  को  प्रमुख  आधार  मानकर

 |  अखिल  भारतीय  आधार  पर  भर्ती  की  जानी  चाहिए  ।  विगत  में  कई  बार  ये

 शिकायतें  की  गई  हैं  कि  स्थानीय  प्राणियों  पर  उचित  ढंग  से  ध्यान  नहीं  दिया

 grat  इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विशेष  ध्यान  दिया  जान
 म  हिए

 कि

 ऐसी  शिकायत  का  कोई  उचित  आधार  नहीं  है  ।

 4  उच्च  सामान्य  वित्त  ॥ है  र  क्र  sfeaga,  कामिक

 1,  13



 लिखित  उत्तर  20  1982

 प्रबन्ध और  कल्याण तथा  टाउन अदय  (wear)  state  600  रु०  और  इससे

 अधिक  aaantt  वाले  गैर  तकनीकी  उच्च  पदों  के  मामले  में  औद्योगिक  प्रबन्ध

 पूल  में  उपलब्ध  उम्मीदवारों  पर  पहले  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  ऐसे

 उम्मीदवारों  के  न  सिलने  पर  अखिल  भारतीय  आधार  पर  विज्ञापन  दिए  जाने

 चाहिए  |  इससे  ऐसे  उम्मीदवारों  पर  विचार  करने  में  कोई  बाधा  नहीं

 भाती है  जिन्होंने  स्वयं  आवेदन  दिया  है  अथवा  अन्य  सरकारी  परियोजना  ा  आदि
 से  उनकी  छंटनी  की  गई  है  ।

 5.  उच्च  तकनीकी  पदों  के  लिए  योग्यता  प्राप्त  व्यक्तियों  की  भर्ती  अखिल  भारतीय

 आधार  पर  विज्ञापन  द्वारा  अथवा  वैयक्तिक  सम्पर्क  द्वारा  करनी  होगी  ।

 6.  पैरा  1  और  2  में  उल्लिखित  इस  प्रकार  के  सभी  रिक्त  स्थानों  के  बारे  में

 योजना  के  निकट  के  रोजगार  केन्द्र  को  सुचित  कर  दिया  जाना

 sda
 पत्रों  में  दिए  गए  विज्ञापन  स्थानीय  भाषाओं  में  तथा  स्थानीय

 चार  पत्रों  में  होने  चाहिए  ।  ऐसे  विज्ञापनों में  इस  बात  का  विशेष  ei

 उल्लेख  होना  चाहिए  कि  ऐसे  व्यक्तियों  को  अभिमानता  दी  जाएगी  जिनके  नाम

 रोजगार  केन्द्रों  में  पंजीकृत्त  रोजगार  केन्द्र  द्वारा  भेजी  गई  सुची  के

 साथ  प्राप्त  सभी  आवेदनपत्रों  की  ota  की  जानी  चाहिए  तथा  प्रत्येक  एकक

 द्वारा  इस  उद्देश्य  के  लिए  विशेष  रूप  से  गठित  चयन  समिति  द्वारा  नियुक्तियां

 की  जानी  इस  चयन  समितियों  में  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधियों

 अथवा  उनके  द्वारा  नामित  व्यक्तियों  को  शामिल  किया  जाना  चाहिए

 ्  सभी  अन्य  मध्य स्तरीय  तकनीकी  या  गैर-तकनीकी  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  गठित

 चयन  समिति  में  राज्य  सरकार  का  कम-से-कम  एक  प्रतिनिधि  होगा  से  रखते

 समय  निदेशक  als  में  नामित  राज्य  सरकार  के  अधिकारी  को
 वरीयता

 a

 जाएंगी  +

 8  स्थानीय  हितों  cared  राज्य  सरकार  के  नामित  व्यक्ति  के  रूप  में में  दिए  गए

 उपर्युक्त  प्रतिनिधित्व  की  सहायता  केवल  विशिष्ट  तदर्थ  समितियों  लिए  ही

 सीमित  न  रहकर  इस  कार्य  के  लिए  विद्यमान  सभी  स्थाई  समितियों के  लिए

 |  भी  उपलब्ध  रहेगी  ।

 9.  यदि  कार्य  के  तात्कालिक  महत्व  के  कारण  शीघ्र  तथा  नियुक्ति  आवश्यक हो  तो
 प्रबन्ध  निदेशक  इस  प्रकार  की  नियुक्ति  करने  को  स्वतन्त्र  होंगे  और  f  युक्ति के

 करें
 याह  इसके

 बारे  में  चयन  अथवा  स्थाई  समिति  को
 सूचित  कर  देंगे

 1
 अम्मल

 10.  अपनों  प  गणनाओं  में  पदों  पर  भर्ती  करते  समय  सरकारी  क्षेत्र  at

 हन i.  और  प्रबन्ध
 abilities

 द्वारा  उपर्युक्त

 feet  को  याग  में  रेखा  सा  ....

 114
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 आदिवासी
 क्षेत्रों  में  वनों  व्हा  कटाव

 ce ह  की  ६-६८  AATS  क्या  at 2782.  ait

 क्या
 सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  देश  के  arf  वासी  क्षेत्रों में  वनों  के

 योजित  कटाव  और  उद्योगों  की  स्थापना  से  उस  क्षेत्र
 के  पारिस्थितिक  सन्तुलन  और  क

 ी  दि पर्यावरण  पर  बड़ी  हद  तक  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  वनों  और  आदिवासी  क्षेत्रों  3

 के  कटाव  और  उद्योगों  की  स्थापना  से  लोगों  पर  प्रभाव  पड़ने  का  समाचार  है  ;  और

 क्या  वन  विभाग  के  नाम  पर  वन  विकास  निगम  दारा  बड़े  पैमाने  पर  वनों  के

 भूमि  उपलब्ध  कराकर  कृषि  विस्थापित  आदिवासियों  की  सुरक्षा  उत्तर

 निर्धारित  किए  बिना  नियोजित  औद्योगीकरण  और  वायु  तथा  जल  प्रदूषण  जैसे  सम्बद्ध  प्रभा

 वनों  मसें  तथा  वनों  के  आस-पास  विकास  करने  वाले  आदिवासियों  के  सामाजिक  ante

 सांस्कृतिक  जीवन  पर  प्रभाव  को  रोककर  आदिवासी  क्षेत्रों
 के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए

 को  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्रो  हित  दिग्विजय  :  आदिवासी  क्षेत्रों  में

 वन  की  कटाई  और  उद्योगों  की  स्थापना  एक  तथ्य  है  और  इन्होंने  कुछ  सीमा  तक  प्रकृति  अं

 वरण
 के  सन्तुलन  को  प्रभावित  किया  है  ॥

 |

 यह  उन  सभी  राज्यों  पर  लागू  होगा  जहां  वन  और  भादिवासी  क्षेत्र  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  वन  विकास  निगम  को  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  नहीं  कि

 क्योंकि  निगम  राज्य  सरकारों  द्वारा  विधिवत  अनुमोदित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  कायें

 1977  में  स्थानांतरित  होने  वाली  कृषि  के  नियंत्रण  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए

 र्गदर्शी
 1978  के  वन  तथा  आदिवासी  कल्याण  राज्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  बाद  भी  मा

 र  जिसे वह
 जारी  किए  गए  हैं  कि  वन  ग्रामों  में  रद्द  रहे  आदिवासियों  को  उन  भूमियों

 प

 arts
 ait  waged  afantx  दिये  जाने  चाहिए  ।

 दिया  गया  ४

 vas  राज्य  वन  विभागों  को  वैयक्तिक  लाभ भोगी  योजनाओं  सुझाव
 सी  मौलिक  भूमि

 विभागों  द्वारा  पौध-रोपण  के  लिऐ  आदिवासियों  की  सीमांति  और  ate  होः
 प  छक्का

 करने  गौर  उस  समय  तक  पर्याप्त  जीवन-निर्वाह  भत्ता  देना  जब  तक  बाग

 ee
 इन  बागानों  की  कुल  प्राप्ति  के  हिस्से  आदिवासियों  को

 लग
 टूल  हैंडल

 जैसी  मदों  के  निर्माण  के  लिए  उन्हें  कच्चा  माल  त
 करने  के  |

 प्रशिक्षण  रेशम-उत्पादन  के  लिए  afaafeat
 all

 नों  को  उग
 ड  रै  =  a
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 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  तेयार  किया  गया  मानचित्र

 2783. श्री  अनन्त  रामुलु  मल्लु  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगी कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  भारत  के  किसी  भी
 भग

 के

 का  अनुमोदन  करने  वाला  अन्तिम  प्राधिकारी  है  ;  ्

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  सरकार  का  प्र  त्यों  राजस्व  विभाग

 भारतीय
 सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  अनुमोदित  मानचित्र  मानने  के  लिए  बाध्य  और  ्

 यदि  तो  क्या  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  तैयार  किए  गए  मानचित्र  के  सीमां

 कन  मे ंं  परिवर्तन के  लिए  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  प्राधिकारी  की  अनुमति  के  बिना  कोई
 ढ

 अघिकारी  प्राधिकृत  किया  गया  है  ?

 विज्ञान  और  महासागर  विकास  विभागों  में  और  ऊर्जा  .  मंत्रालय

 के  गेर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी०  पी०  एन०  उपयुक्त

 ,  प्राधिकर
 णों  से  सुचना  और  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  पश्चात  भारतीय  सर्वेक्षण  स्थलाकृति  मानचित्र

 तैयार  क रता  है  ।  नई  घटनाओं  के  आधार  पर  इन  मानचित्रों  की  साथ-समय  पर  समीक्षा  की  जाती

 भारतीय  सर्वेक्षण  राजस्व  सम्बन्धी  मानचित्र  तैयार  नहीं  करता  fe

 भारतीय  ade  ण  द्वारा  तयार  किये  गये  मानचित्र  भारत  सरकार  का  प्राधिकृत  प्रकाशन
 ए  पन्ट  .

 सरकारें  अपने  अधिकार  क्षेत्र  में  प्रशासनिक  सीमाएं  नि  धारण  करने  के  लिए (7)

 प्राधिकृत  हैं  भी  भारतीय  सर्वेक्षण  उनके  प्रमाणीकरण  के  बाद  उन्हें  चित्रित  करता

 *
 ia  ्

 भ्
 वाणिज्यिक  वाहनों  हेतु  लाइसेंस  जारी  करना

 ay

 2784.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा क aah  fe :

 तों
 के

 nin
 (=)  क्या  हाल  ही  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  ट्रकों  तथा  अन्य  वाणिज्यिक  चाहने

 बक  iy  * हेतु  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  काफी  भीड़  रही है  ;

 यदि  तो  विभिन्‍न  पार्टियों/औद्योगिक  गृहों  को  जारी  किए  गए  an
 निर्माण  तकनींकी  जानकारी  कौर  विदेशी  फर्मों  के  साथ  सहयोग  का  ब्योरा

 कौर

 को  लिया
 _'  विदेशी  सहयोग  में  कितनी  धनराशि  खर्चे  होगी  और  किन-किन  a

 चग  पाय  PII
 os  > जाएगा  कौर  इन  निर्माताओं  द्वारा  ट्रक  कब  तक  dare  कर  लिए  जाएंगे  ?

 तथा
 डा

 ध्रौर  व्यान
 मंत्री

 (
 om

 नारायण  दत्त  सवार  \:  (z /  *
 )  से  मध्यमਂ

 ai  लादा  गाड़ी  या  ब  के  far न  IML  ऑद्योगिक —  के  रासा  छू
 ete  ar

 ‘it  यौरा  fezq  प्राइवेटਂ
 लिमिटेड  तथा  to

 किलॉस्कर  safe  के 1९ लि०  से  आवेदन  प्राप्त

 ड
 हैं  बौर  सरकार  के  विचाराधीन

 “116  e
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 —  क  क  ee  टर

 हल्की  वाणिज्यिक  गाड़ियां  बनाने  के  लिए  वर्ष  1981  के  दौरान  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की

 लिखित  दो  पार्टियों  को  आशय  पत्र  जारी  किये  गए  थे
 थ्

 पार्टी
 ड  क्षमता

 —

 आयकर  ट्रैक्टर  लि०  12,  1८  नग  प्र ०

 ' दिल्‍ली  क्लाथ  एण्ड  जनरल

 मिलत  क८  लि०  15,000 नग  प्र०  व०

 प्रस्ताव  प्रस्तुत इन  दो  पार्टियों ने  विदेश १  स पहचान  T  के  ५  किए  हैं  जो  कि  सरकार के  विचाराधीन

 वाणिज्यिक  उत्पादन  का  आरम्भ  पार्टियों  के  कायों  वपन  कार्यक्रम  पर  निर्भर  करेगा ag
 बताया  गया है  कि  attenfira  लाइसेंस  जारी  होने  के  पश्चात्‌  लगभग 2  से  3  वर्ष  में  उत्पादन

 आरम्भ हो  जाएगा  |

 गढ़वाल  व  टिहरी  गढ़वाल  में  उद्योगों  की  स्थापना  करना

 2785.  श्री  टी ०  एस०  नेगी :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  से  उत्तर  प्रद देश
 के  गढ़वाल  और  टिहरी  गढ़वाल  जिलों

 में  कोई  नया  कारखाना  स्थापित  किया  जाएगा  ;

 पा  जाएगा और  इस यदि  तो  इस  कारखाने  में  कौन  सी  वस्तुओं  उत्पादन  कि

 पर  कितनी  धनराशि  ad  जाएगी  ;  कौर

 ह  यदि  तो  उसके  विस्तृत  कारण  क्या  हैं  ?

 :.  उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी  से  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  स्थापना-स्थल  का  निसार  तकनीकी-आधिक  विचारधाराओं के
 पर  लिया  जाता  है  ।  इसके  केन्द्रीय

 nit

 स्थापित  करने के  fi लिए  अपेक्षाकृत आधार
 oS ae  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  देना  सरकार  की  नीति है

 उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  गढ़वाल  और  टिहरी  गढ़वाल  जिलों  की  रियायती  वित्त क की  पात्रता के

 लिए  भाइयो  fra  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  माना  गया  है  ।  इन  जिलों  को  उद्योग  रहित  जिले भी  मान

 लिया  गया  है  भर  भारत  सरकार  सभी  अन्य  स्थापना  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  सम्बन्धी  आवेदनों

 को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दे  रही  इसी  यदि  क्रिस  एकक  की  स्थापना  किसी  उद्योग  रहित

 आवेदनों  को  सर्वप्रथम जिले  में  की  जा  रही  है  तो  तकनीकी  प्राधिकारी  पंजीकरण  सम्बन्ध

 मिलता देते  हैं

 बलात्कार के  मामलों  में  वृद्ध

 2786.  श्री  to  एस०  नेगी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सम्पूर्ण  देश  में  बलात्कार  के  मामलों  में  असाधारण  रूप  से  वृद्धि  हुई  है  और
 इससे

 नारियों  में  भय  की  भावना  घर  कर  गई  2 Q3

 यदि  तो  क्या  सरकार  बलात्कारियों  को  दण्डित  करने  के  लिए  कोई  नया  कानन

 बना  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;
 कौर

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकट  से  सरकार
 के  पास  यह

 '.  निष्कर्ष  निकालने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  रिपोर्ट  अथवा  सूचना  नहीं  है  कि  सम्पूर्ण  देश  में  बलात्कार

 के  मामलों  में  असाधारण  रूप  से  वृद्धि  हुई  है  और  इससे  महिलाओं  में  भय  की  भावना  घर  कर गई
 अपराधों  से  सम्बन्धित  कानूनों  को  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  ओर  सध  शासित  क्षेत्र

 प्रशासन  उत्तरदायी हैं  ।  भारतीय  दण्ड  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  और  साक्ष्य  अधिनियम  को

 संशोधित  करने  के  लिए  एक  विधेयक  अर्थात्‌  आपराधिक  बीवी  विधेय
 र

 1980  को

 लोक  सभा  में  12-8-1980  को  पुरःस्थापित  किया  जा  चुका  है  जिसमें  बलात्कार  के  अपराधों के

 लिए  अधिक  कठोर  दण्ड  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  विधेयक  इस  समय  संसद  के
 दोनों  सदनों  की

 संयुक्त  समिति  के  विचाराधीन  है  ।
 रम

 हन
 mg

 छपाई  के  सफेद  कागज  के  नियन्त्रित/सांविधिक  मूल्य

 278  भी  ato  ato  देसाई
 Pr |  |  Ho  सालाना :

 स नत  कुमार  ASA  :

 क्या  उद्योग
 म  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सच  है  कि  केन्द्र स  रक  छपाई  के  सफेद  कागज  के  नियन्त्रित  मुल्य  समाप्त
 ् करने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 क्या  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरों  के  परामर्श  से  केन्द्रीय  मंत्रालय  छपाई  के

 सफेद  कागज  के के  सांविधिक  मूल्यों  को  बढ़ाने  के  लिए  सहमत

 हो  गा यदि  तो  कितनी  वृद्धि  करने  पर  विचार f  जा  रहा  है

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ;

 क्या  मंत्रालय  ने  हाल  ही  मे नि
 ran fara  लागत  मूल्य  ब्यूरो  को  अपनी  संशोधित

 सिफारिशें  देने  के  लिए  कहा  है  और  -

 ~.  मंत्रालय  द्वारा  संशोधित  मूल्य  नियन्त्रण  आदेश  का  मसीहा  तैयार  किया  जा  रहा

 118
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 उद्योग  तथा  FEAT
 तान  मंत्री  दत्त  :

 नहीं
 ।

 से  पाइ  कस
 सागा सलना [फिद कागज

 के
 गुलों

 में  संभोग  करने  के  साथा  में  i TTT
 मे

 अभी  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 (#)  छपाई
 के  सफेद  कागज  के  सम्बन्ध  में  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए

 आन्तरिक  व्यादेश
 आदेशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  औद्योगिक  लागत  मूल्य  ब्यूरों  से  सफेद  काम  गज  के

 चालू  मूल्यों

 पर  पड़े  मूल्य  प्रभाव  का  निर्धारण  करने  के  लिए  और  एक  रिपोर्ट
 जद  or

 के
 लिए

 mer
 गया  था  ।  ि

 |
 नियन्त्रण  आदेश  के  कुछ  पहलू  सरका  therein  ।

 |  इस्पात  संयंत्रों  के  पुनरुद्धार/आधुनिकोकरण  के  लिए  भारत-रूस  करार

 2788.  श्री
 रामावतार  शास्त्रो

 ait  अ  जुन  सेठों

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  इस्पात  संयंत्रों
 के  TAT KUT  के  लिए  भारत  और  रूस  के

 बीच  कोई  करार  हुआ  है  ;

 (4)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्य  a

 (7)  इस  करार  के  परिणामस्वरूप  भारत  में  इस्पात  उत्पादन  में  कितनी  सम्भावित  विधि

 गि होगी ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  (a)  भारत

 इविग
 संयुक्त  आयोग  की  1982  में  हुई  सातवी ंबैठक  में  इस्पात  कारखानों  के  a  -

 करण के  ब  रे  में  बातचीत  की  गयी  थी  ।  भिलाई  और  बोकारों  के  इस्पात  कारखानों  का  40  लाख

 उन  चरग  शे  आगे  आधुनिकीकरण  करने/इनके  उत्पादन  को  अधिकाधिक  करने  के  लिए  आयोग  ने

 दोनों  पक्षों  के  सम्बन्धित  संगठनों  को  भनुदेश  दिये  थे  कि  वे  वर्ष  1982  की  समाप्ति  से  पह  चले  इस

 बात  का  फैसला  कर  लें  कि  रूपांकन  कार्य  में  उनकी  अपनी-अपनी  भूमिका  क्या  होगी  ।  sage  स्थित

 इसको  के  कारखाने  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  सोवियत  सहयोग  के  प्रस्तावों  पर  भी  बातचीत  की

 गयी  थी  ।

 सभी  परियोजनाओं  की  शक्यता  रिपोर्टे  तैयार  हो  जाने  और  बाद  में  दोनों  पक्षों पक्षों  द्वारा
 उनको  स्वीकार  कर  लिए  जाने  के  पश्चात  ही  इस्पात के  उत्पादन  में  सम्भावित  वृद्धि  के  अनुमान  के

 बारे  में  पता  लग  सकेगा  ।

 सीमेंट  कार्पोरेशन  ऑफ  इण्डिया  के  इस्पात  संयंत्रों  के  विस्तार  की  योजनाएं

 2789.  श्री  नवीन  रवाणी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  सीमेंट
 कार्पोरेशन

 ऑफ  इण्डिया  ने  देश  में  सीमेंट  का
 उत्पादन

 oes गज

 बढ़ाने के  लिए  सीमेंट  संयंत्रो ंके  विस्तार  हेतु  कुछ  जनाएं  पेश  की
 और

 ह
 ..  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;

 ()  सरकार  ने  सीमेंट  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  हेतु  सीमेंट  का  सलवा  बढ़ाने

 के  लिए  उपयुक्त  योजनाओं  को  मंजूरी  देनें  के  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया

 उद्योग
 तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त

 (a)
 aT,

 हों
 ।

 at
 (  विस्तार  के

 निम्नलिखित
 प्रस्ताव  स्वीकृत किए

 7o/faarerey  हैं दा  ==

 संयन्त्र  का  पूजी  में  प्रस्तावित  लागत  करोड़ों  सरकार का
 ठ  |  मे नाम  विधि  ्य  निर्णय

 ण  ——  —

 1  नया  गाव  10  लाख  मी ०  त  | 8 क Zao  उठ Q  स्वीकृत
 ~  थ्  .

 1980  की

 कीमतों  के  आधार

 10  लाख  मी०  eq येरगुन्तला  79.13  स्वीकृत

 (are  1980  की

 की  मतों  के
 आधार

 अक़ल तारा  10  लाख  मी ०  टन  3.18  स्वीकृत

 1981  की

 कीमतों  के  आधार

 कर्नाटक  06.60  लार  अनुमानित  लागत  में

 साधन
 मी०  टन  गा

 सहा
 विभिन्‍न  राज्यों  में  सी  में मेंट  निगमों  द्वारा  स्थापित  ह

 प्र् यह  बत 2790.  श्री  सुभाष  चन्द्र
 बोस  अल्लूरीं  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  ने  की  करेंगे  कि  :

 aa
 हगा

 के  क्या  नाम  हैं  जहां  निकट  भविष्य  में  कारखाने  स्थायी
 पित

 करने  का  सीमेंट

 निगम  का  विचार
 है  ;  और

 उनकी  उत्पादन  क्षमता  तथा  उन्हें  लगाये  जा  न  के  न  पुरा  ब्यौरा  क्या

 हैं  ;

 उद्योग  तथा इस्पात और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  सीमेंट

 कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  निम्नलिखित  परियोजनाएं  स्थापित
 कर

 रहा
 है

 उनके  ब्योरे  उनके
 सामने

 दिये गये  हैं
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 राज्य  स्थापना  स्थल  एव  क्षमता

 1.  मध्य  प्रदेश  नया  गांव---क्लीनर  के  उत्पादन bid  हेतु एक  3000  टी०  पी०

 डी०  fara  की
 स्थापना  द्वारा

 दि वेतनमान  संयंत्र का  विस्तार

 करना  1  Zz

 दिल्ली  ए  पव  5  लाख  मी  AY faarg  क्षमता

 पजाब  भटिंडा  slip

 आन्ध्र  प्रदेश  करण कोट  तहसील  जिला के  वी०  रंगारेड्डी

 10  लाख  Alo  टन  §  क्षमता

 alee  प्रदेश  सब  तालक  कमला परम में  स्थित  10  लाख
 Yo लाज  टन

 की  क्षमता वाले  येरागुन्तला  सीमेंट  संयंत्र  का

 eae,  गोपियों
 आ भर  मोटर  साइकिलों  के  नए  एकक  स्थापित  करना

 2791.  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किलों क्या  हाल
 ही  में  मोटर  र  मिनी  मोटर  साइकिलों  के

 उत्पादन  के  लिए  नए  एककों  की  स्थापना  करने  और  वर्तमान  एककों  विस्तार  करने  के  लिए

 बहुत  अधिक  आवेदन  आए  थे

 यदि  तो  विभिन्‍न  आवेदकों  को  जारी  किये  गये

 य

 का
 ब्यौरा  बया  है  और

 उनकी  उत्पादन  क्षमता  क्या  है

 इन  कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  कम्पनियों के  साथ  किए  गए  अथवा  किए  जाने  वाले

 वित्तीय  शौर  तकनीकी  सहयोग  की  शर्तें  कया  हैं

 (a)  किस्म  नियंत्रण  के  मामले  में  सरकार  द्वारा  कौनसी  सावधानियां  बरती  गई  हैं  ?

 ५  द्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :
 हां  ।

 _  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 वित्तीय  और  तकनीकी  सहयोग  की  शर्तें  उत्पादन  की  मात्रा  सहयोगकर्ता  की

 प्रौद्योगिकी  का  आदि  के  आधार  पर
 एक

 मामले  से  दू  मामले  में  भिन्न होती  है  ।
 आमतौर  शर्तों  में  तकनीकी  जानकारी  आदि  के  हस्तान्तरण  के  लिए एक  मुश्त  भुगतान  और

 विनिर्दिष्ट  अवधि के  लिए  रायल्टी का  शामिल  होता  है  कुछ  मामलों  में
 विदेशी कर्ता  द्वारा  इक्विटी  में  होती है  ।
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 प्रौद्योगिकी  और  निर्माण  प्रक्रिया  की  गुणवत्ता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 विदेशो
 सहयोग  और  पूंजीगत  समान  के  आयात  के  प्रस्तावों  की  विधिवत  जांच  की  जाती  है  ।

 विवरण

 क्रमांक  स्वीकृत  की  गई  अतिरिक्त एकक
 को

 नाम

 क्षमता

 एक्टर

 ‘asa  आटो  लिमिटेड  3,00,000

 आन्ध्र  प्रदेश  स्कूटर  लिमिटेड  36,000

 तक  को  मोटर  arg  किलें/स्कूटर/मो पेड 100  ato
 va य  90,000 एफिड  लिमिटेड

 2,00,000
 Gro  मद्रास

 मैजेस्टिक  ध्यान  2,00,000

 चामुन्डी  मोपेड
 1,00,000

 a=  a  ८
 नई  50,000

 ्य  1,00,000

 ्  लिमिटेड  76,000

 10  ao  नखियाना  1,00,000

 thea  1,00,000 11  भास्कर  प्रदेश  fat:

 12  1,00,000

 13  आटोमोबाइल  प्रोडक्ट्स  आफ  डा  लिमिटेड
 Lethaia

 ह

 जिला  औद्योगिक  केन्द्रों
 का  कार्यकरण

 2792.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  guitar  सत्रों  सद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में
 जिला  औद्योगिक  केन्द्रों  के  कार्यकरण  का  कोई  निष्पक्ष  मूल्याकन  किया

 गया है  ;

 इन  केन्द्रों में
 कितनी  stati  नवेश  की  गई  है  ;

 कया  पंजाब  में  कुछ  केन्द्र  बन्द  हो  गये  हैं  अथवा  बन्द  होने  वाले  हैं  ;  और

 यदि  तो  उसके  कारण  कया  हैं  ?
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 उद्योग
 द  दे

 मंत्री  नारायण  दत्त  :  (*)

 जिला  उद्योग  केन्द्रों क़द्रो  क मणि  पुनर्गठन  जाने  के  पश्चात
 किसी  प्रकार  का  मूल्यांकन

 गया है  ।

 ा एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 यर
 यदि  पंजाब  के  सभी  12  जिल  1  उद्योग  केन्द्र  मौजूद

 केन  में  अब  तक  नियुक्त  किए  पुन  योजना के  अन्तर्गत

 गये  ढांचे  के  अनुरूप नहीं  है  ।  पंजाब bos  सरकार  को  खामियों  में  सुधार  करने  के  लिए

 पंजाब  सरकार
 ने रिक्त

 पदों
 को  भरने

 के  लिए  अभ्युपाय  करने  का

 दिया  है
 ।

 *
 क्रम  सं०  राज्य/संधशासित  दी  गई  केन्द्रीय  निधि

 प्रदेश का  नाम

 1978-79  1979-80  1980-81

 2  3  4  5

 भिन्न  प्रदेश  110.00  72.55  14.39

 असम  51.75  24.50  6.08

 बिहार  273.25  74.40  49.02

 गुजरात  155.02  48.36  57.02

 हिमाचल  प्रदेश  82.20  28.80  6.41

 हरियाणा  103.00  28.90  कुछ  नहीं*

 जम्म  और  काश्मीर  97.25  34.00  16.37

 कर्नाटक  80.05  43.17  25.17

 केरल  103.00  45.91  40.54

 10  मध्य  प्रदेश  357.75  108.00  17.11

 11  महाराष्ट्र  212.85  60.00  37-50

 12.  मणिपुर  56.00  14.40  8.88

 13  मेघालय  9.80  20.50  कुछ  नहीं
 *
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 3  4  5  6
 हि

 14  निगाल  ड  37.50  17.10  12.08  23.36

 15  उड़ीसा  132.00  43.93  40.62  38-50

 16  पजाब  65.50  30.75 29.30  .  कुछ  नहीं *
 17  राजस्थान  141.25  38.78  39.00  87.50

 18  सिक्किम  9.25  2.40
 कुछ  wee

 1.95

 19  तमिलनाडु  128.50  33.60  51.31  59.66

 20  त्रिपुरा  28.00  7.20  ह  1.76  9.65

 21  उत्तर  प्रदेश  134.00  226.45  65.11  217.25

 पश्चिम  बंगाल 22  143.80  42.74  31.62  57.24

 23  अरुणा चल  प्रदेश  40.25  12.00  कुछ  नहीं *
 9.75

 24  मिजोरम  16.25  5.55  5.99  7.50

 25  पांडिचेरी  9.05  4.22  3.70  11.12

 26.  दमन  और  ga  175  2.40  कुछ  नहीं कुछ  नहीं*

 27.  अण्डमान  और  निकोबार
 aq  aE  8.  10  8.00  4.00  3.42

 28  दादरा और  नगर  हवेली  8.50  2.4  2.46  3.33
 न 29.  चंडीगढ़  बु  |  7.70

 3.85
 2.42

 —
 कद  सला  87.26 कुल  योग  2600.6

 539.99.  1283.40

 1980-81  के  पंजाब  सरकार  सहित  कुछ  राज्यों  सित  को  कोई  भी

 नई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई  क्योंकि  उनके  पास  केन्द्र  सरकार  द्वारा  गत  दो  वर्षों  में

 दी  गई  निधि  में  रो  काफी  राशि  शेष  रह  गयी  थी  ।  वे  अपने  पास  केन्द्रीय  सहायता  की  बकाया

 राशि  उपयोग  करने  के  लिए  प्राधिकृत  कर  दिए  गए  थे  |

 उच्चस्तरीय  औद्योगिक  प्रतिनिधि  asat  की  यात्रा

 2793  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :  कया  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 a  भारतीय  व्यापार  तथा  उद्योग  मण्डल  संघ  द्वारा  प्रायोजित  अनेक  उच्चस्तरीय

 औद्योगिक  प्रतिनिधि
 मंडलों  ने  संयुक्त  उद्यमों  कौर  तीसरे  fe  त्र  की  परियोजनाओं  में

 अन्तर्राष्ट्रीय

 सहयोग  की  संभावना  कं  पता  के  लिए  युरोप  की  चा  की  यो

 यदि  तो  प्रतिनिधि  मंडलों
 ने

 किन  देशों  की  यात्रा  की  थी
 ;

 और
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 ग  एएएएकएफिए"एल्‍एएए
 ग  पर

 लादते
 AD  aN  :  भी

 विवार-विमश  किए
 किए  और  उसके  क्या  परिणाम

 तथा  उद्योग  मंडल  संघ  की  ओर निकले और  क्या  उन्हें  सरकार  द्वारा  अथवा  स्वयं  भा

 से  आगे  और  संशोधित  किया  जाएगा  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  )
 ate

 1980  से  सितम्बर  1982  तक  फिक्कीਂ  आफ  इण्डियन  चेम्बर  आफ  कामर्स  एण्ड

 द्वारा  प्रायोजित  नौ  औद्योगिक  शिष्ट  मंडलों  ने  यूरोप  का  दौरा  किया  ।  इन  शिष्ट  मंडलों

 ने  कुल  मिलाकर  15  देशों  का  दौरा  किया  जिनके  नाम

 चेकोस्लोवाकिया  स्वीडन

 पश्चिम  जमाने  और  यूगोस्लाविया  है  ।  शिष्टमंडल  अधिकतर  उन  बैठकों  के  संबंध  में  प्रायोजित

 किए  गए  थे  जो  संबंघित  देशों  में  आयोजित  संयुक्त  बिजनेस  कौंसिलों  की  बैठकों  में  भाग  लेने  के

 थी  अथवा  उन  देशों  की
 फिरकी

 जैसी  संस्थाओं  के  साथ  मिलकर  संयुक्त  fasta  कौंसिल  बनाने  के

 लिए  करार  करने  के  संबंध  मे ंमें  बुलाई  गई  थी  ।  इन  शिष्ट  मंडलों  के  दौरों  का  उद्देश्य  व्यावसायिक

 उद्यमों और  वाणिज्यिक  संगठनों  के  साथ  संबंध  स्थापित  करके  उन्हें  मजबूत  आपसी  व्यापार

 का  वित्त  करने  की  जाइए  का  पता  संयुक्त  उद्यमों  और  अन्य  प्रकार  के  द्विपक्षीय

 सहयोग  के  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  तथा  तृतीय  देशों  में  संयुक्त  प्रयासों  की  संभावनाओं  की  खोज
 करना  था ।

 इन  शिष्ट
 मंडलों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्टों  पर  फिक्की  द्वारा  aga

 रती  कार्रवाई  को जाती  है  ।

 ,+
 टूक  टायरों  के  मलय  में  वृद्धि

 2794.  श्री सोहनलाल  पटेल :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  ट्रक  टायरों  के  मुल्यों  में
 प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष हुई  वृद्धि  का  अनुपात

 क्या है

 ए ट्रक  टायरों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  मुख्य  कारण  क्या

 ग  क्या  ट्रक  टायरों  के  मूल्य  निर्धारण  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  है  और

 (71) (=)  यदि  तो  क्या  सरकार  टक  टायरों  को  आवश्यक  वस्तुओं  में  सम्मिलित  करेगी

 ओर  स  प्  पर  मलय  निर्धारित  करेगी  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त
 तिवारी

 :  एक  विवरण  संलग्न

 टायर  निर्माताओं  के  प्रतिनिधि  संघ  ने  संकेत  दिया  है  कि  मोटर  गाड़ी के  टायर  और

 ट्यूबों
 के  मूल्यों

 में  वृद्धि  टायर  और  ट्यूबों
 के

 निर्माण  में  काम  आने  वाली
 नी  निविष्टियों  े

 मूल्यों  में

 ई  है  ।  aa
 वृद्धि  eee

 था  गजे जी
 नही ं।

 (4)  arene  बावर  qty  1955 के  बलात  एक  आवश्यक वस्तु  है  ।
 इस  समय  टायरों  के  मूल्यों  को  कानूनी  रूप  से  नियमित  करने

 हेतु
 कोई

 प्रस्ताव
 सरकार  के

 4 aa
 नहीं
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 पाकिस्तानी  नागरिकों  का  समय  से  ज्यादा  दिनों  तक  रुकना

 2795.  ait  मोहनलाल  पटेल  :  कया  गृह  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 क्या यह  सच
 है  कि  ऐसी  कतिपय  शिकायतें  आई  हैं  कि कि  पाकिस्तानी  जो

 1981-82  के  दौरान  यात्री  के  रूप  में  भारत  आए  भारत  में  समय  से  ज्यादा  दिनों  तक  रुके

 हुए  हैं  ;

 if  तो  ऐसे  लोगों  की  संख्या  क्या  हैं  जिनका
 यदि  981-82  में  पता  लगाया  गया

 था  और  saa  विरुद्ध  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 किस्त  ह  जाने  वाले  भारतीय  यात्री  भी (a)  कपा  सरकार  को  ऐसी  सुचना  मिली है  कि

 अपने  वीसा  की  समाप्ति  के  बाद  भी  वहां  पर  निरन्तर  रु  ny =  ae
 ए

 य  दि  तो  वहां  पर  इन  व्यक्तियों  की  ear  क्या क्या  है
 जिनका

 1981-82  में  पता

 लगाया  गया  था  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और

 ्
 (=)

 ऐसे  लोगों  का  पता  लगाने  के  तरीके  कया  हैं  ?
 |  >.

 ..  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  कौर भर  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  ऐसे  मामलों  को  संख्या  के  विषय  में  कोई  सूचना  उपर नवाना  frat
 पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  द्वारा  पता  लगाया  गया  है  और  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 (=)
 भारत-पाकिस्तान  वीसा  समझौते  के  अनुसार  यात्रियों  को  प्रवेश  की  जांच  चौकी  पर

 क क  ts  कृत  कराना  होता  है  और  जिस  स्थान  पर  वे  जाते  हैं  वहां  उन्हें  अपने  आग  WA/TEQIT

 की  सूचना भी  पुलिस  प्राधिकारियों  को  देनी  होती  है  ।  पुलिस  प्राधिकारी  निर्धारित  अवधि  से

 अधिक  समय  तक  रुके  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  के  लिए  पर्याप्त  सतकंता  बरतते
 t

 [
 ः

 थि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गेर  योजना  व्यय
 |

 कपा
 करेंगे

 कि
 2796.0

 6.  श्री  कृष्ण प्रताप  सिंह  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने क
 १
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हुए  कुल  गैर-योजना  व्यय  का  ब्यौरा  कया  है  भोर  कुल

 dear  परिव्यय  का  ag  कितने  प्रतिशत  है  भोर  rin  ह  है

 योजना  व्यय  के  क्या  कारण  हैं  और  ऐसे  व्यय  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  गये  तथा  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी

 wate)  2  कैद

 राज्यों और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा

 पांचवीं  योजना की  अर्वा afa  में  ्  घ्
 गए  कुल  योजनेतर  व्यय  के  ब्योरे

 बहुत  ही  विस्तृत हैं  और
 उनको  संकलित  करने  में  लगने  वाला  ! प्रयत्न  प्राप्त  किए  जाने  वाले  प्रयोजनों  के  अनुरूप  नहीं
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 ये  ब्यौरे  सम्बन्धित बजट a  वही हु उपलब्ध  हैं  ।  बजटीय  लेन-देन  कौ  iter  स्थिति  सम्बन्धित
 x  सर्वेक्षणों  में  बत तथा t - वर्षों के  लिए  वित्त  मंत्रालय  के  afer

 गई
 इन

 जॉं  हें  सम्वत

 ong
 दो  प्त  किए  जा  सकते  हैं  ।

 )  सरकार  को  आंतरिक  सुरक्षा  ब्याज  के  कर  संग्रहण
 पैर  क्रमिक  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्तर्गत  उत्पन्न  की  गई  सरकारी  परिसम्पत्तियों प्रभार  आदि  af

 के  पर्याप्त  अनुरक्षण  पर  भी  वर्षानुवर्ष  योजनेतर  व्यय  करना  पड़ता  है  ।  सरकार  ने  पाँचवीं  योजना

 रखन ेके  लिए  अनेक  उपाय  किए . की  अवधि  में  योजनेतर व्यय  को  नियंत्रण में  कुल  व्यय

 से  योजनेतर  व्यय  का  अनुपात  वर्ष  1978-79  वर्ष  1974-75  की  अपेक्षा  कम  था ।
 ्

 .
 gan  किस्म  के  पशुओं  को  संरक्षण

 2797.
 श्री  आर०  एन०  राकेश  :  FAT  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि

 मेकवीन  बेटी  ओर  सफेद  शेर  सहित  देश  के  उन  se  किस्म  के  पक्षियों

 और  पुलों  क  सोग  तथा  संख्या  कया  जो  विलुप्ति  के  कगार  पर हैं  |

 उन  अभयारण्यों  कौर  आरक्षित  क्षत्रों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  fecit  को  सुरक्षा

 की  दृष्टि  से
 रखा  जाता  है  और  इन्हें  सुरक्षा  प्रदान  करने  वाली  व्यक्तिगत  एजेंसियों के  नाम  क्या

 ्  ह
 हैं  ;  गौर

 ः इन  किस्मों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  भारत  में  पायी  जाने  वाली

 जंगली  पशुओं  और  पक्षियों  की  122  जातियां  और  उप-जातियां  हैं  जो  सत्य-जीवन

 1972  (1972  का  53)  की  अनुसूची  1  में  सम्मिलित  की  गई  हैं  ।  बताया  गया  है  कि

 इनमें  पहाड़ी  बटेर  गुलाबी-संयुक्त  बत्तख  और  वन  च्ट  सर

 उलूकक  लुप्त  हो  गए  हैं  ।  बाकी  प्रजातियां  दुर्लभ  भर  संकटग्रस्त  हाल  के  वर्षों  में  क

 गई  संरक्षण  कार्यवाही  के  वे  विलुप्ति  के  कगार  पर  नहीं  हैं  ।

 तथा  :  वन्य  पशुओं  और  पक्षियों  की  ऊपर  उल्लिखित  जातियाँ  प्रायः देश  के
 विभिन्‍न  भागों  में  पायी  जाती  और  केवल  वन्य-जीवन  रिजर्वों  तक  ही  सीमित  नहीं हैं  ।  अभी

 तक  देश  में  कुल  23  राष्ट्रीय  उद्यान  और  205  अभयारण्य
 स्थापित

 किये  गये
 हैं  ।  राज्यवार  स्थिति

 संलग्न  विवरण  में  दी

 eh

 ।
 ये

 सभी
 राष्ट्रीय  उद्यान

 और
 अभी  गाय  सम्बन्धित

 राज्य/संघ  राज्य

 क्षेत्र  की  सरकारों  द्वारा प्र
 ee |
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 विवरण

 भारत  में  राष्ट्रीय/उद्यान  अभयारण्य
 अ  क  न  न  नरमानिनी

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  राष्ट्रीय  उद्यानों  की  संख्या  अभयारण्यों  की  संख्या

 ह

 आंध्र  प्रदेश  14

 अन्दमान  निकोबार

 अरुणाचल  प्रदेश

 असम .

 बिहार  15

 दमन  भौर  दीव

 गुजरात

 हरियाणा

 जम्मू  तथा  काश्मीर

 हिमाचल  26

 कर्नाटक  13

 केरल

 मध्य  प्रदेश  22

 महाराष्ट्र  10

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैण्ड

 उड़ीसा  18

 पंजाब
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 राजस्थान  13

 सिक्किम

 तमिल  ars

 12 उत्तर  प्रदेश

 12 पश्चिम  बंगाल

 चण्डीगढ़

 23  205

 गभासाम  में  राष्ट्रपति  aaa

 2798.  श्री  सन्तोष  मोहन देव  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या

 नि
 वर्तमान  अवधि  पूरी  होने पर  हमारे  संविधान '  के

 ape iT  सकता ; |  और
 आगे  नहीं

 aS BF ot BS:  oS  ८
 आसाम

 में  विधानसभा
 (a)  यदि

 तो  सरकार  ने  इस  के  समाप्त  होने से  पुत्र

 चुनाव  कराने  र
 के  लिए  सरकार  ने  Fal  कदम  उठाए  हैं  ;  और

 सरकार  ने  इस  संकट  को  पार  करने  के  लिए
 चुनाव कर

 हेतु  क्या  विशेष  कदम

 उठाने  भारम्भ  किए  हैं  ?
 न

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निंहा  रंजन
 ल a TEDL) ’ azar) + |  से  जब  तक  संविधान

 के  अनुच्छेद  2

 डड
 )  में  दी  गई  शर्तें  पुरी  नहीं  होती  असम  में  राष्ट्रपति  शासन  को  18

 str cIa@ 1983  से  आगे  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  सरकार  इस  ता  पहले  भाम  चुनाव  कराने
 की  संवैधानिक  आवश्यकता  से  अवगत  है  |

 राजधानी  में  वायु  प्रदूषण

 2799.  डा०  ए०  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बत ताने  ey HIT  करेंगी  fr:

 (*)  क्या  we  सच है  कि  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड़ें  द्वारा  हाल  ही  में  किये  गये  अध्ययन
 के  अनुसार  राजधानी  में  वायु  प्रदूषण  सबसे  अधिक ८

 पाया
 गया

 था
 ;

 यदि  तो
 a  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 राजधानी में  बढ़ते
 हुए

 वायु  प्रदूषण  की  रोकथाम  के  लिए  सरकार  ने  क्या  स

 उपाय  किये  &  अथवा  करने का  विचार है  ?
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 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  fag)  तथा  जल  प्रदूषण  निवारण

 तथा  नियंत्रण के  लिए  केन्द्रीय  बोर्डे  ने  दिल्ली  में  वायु  प्रदूषण  पर  कुछ  प्रारम्भिक  अध्ययन  किये  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध में  वि  स्थित  अध्ययन  करने  पर  विचार  क्रिया  गया है  ।  विस्तृत  अध्यक्ष
 थनों तों

 के  परिणाम  प्राप्त

 होने के  बाद  ही  कोई  अन्तिम  निष्कर्ष  निकाला  जा  सकता  है  |

 वायु  निवारण  तथा  afafaaa  1981,  1981  में  लागू

 हुआ ।  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  के  लिए  केन्द्रीय
 ats,  विभिन्‍न  स्रोतों  द्वारा  दिल्‍ली

 में  उत्पन्न किए
 जा  रहे  वायु  प्रदूषण  के  निवारण  तथा  नियंत्रण  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  कर

 रहा है  ।

 |.  भारत  में  निर्धनता  करा  प्रसार

 2800.  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ई०  ई०  सी ०  के  मुल्यांकन  के  अनुसार  भारत  में  निर्धनता  फल

 रही  है  ।  (20  1982  का  बिजनेस  स्टैंडर्ड )  भोर  ह
 द

 सरकार  का  कौन  सी  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  नहीं  ।  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के

 जिस  मूल्यांकन  का  दि०  20-9-1982  के  बिजनेस  ess  में  उल्लेख  किया  गया  है  वह  यूरोपीय
 देशों  से  सम्बन्धित है  और  उसमें  भारत  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।

 .

 प्रश्न  स्थित  नहीं  होता  ।

 मे
 a

 बिहार  गरीबी  क  स्तर  a  नोचे

 2801.  श्री  टी ०  एस०  नेगी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कार  का  ध्यान  बिहार  के  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  होने  के  बारे में  20

 1982  के  बिजनेस  स्टडी  के  प्रकाशित  समाचार  की  मा  दिलाया  गया है  ;  ओर

 हैऱ्यह  af यदि  at,  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  वि
 विचार

 है  और  गत

 छपें  ita  योजनाओं  में  राज्य  भर  केन्द्र  दोनों  क्षेत्रों  के  अंतगर्त  खर्च  की  गई  निधि  के  क्या

 परिणाम  निकले  हैं  ।

 2  श  योजना  मंत्री  एस०  do  चव्हाण  हां  ।

 छ
 ठी  पंचवर्षीय  योजना  में  बिहार  सहित  पिछड़े  राज्यों  के  विशेष  संदर्भ में  कई

 रात्मक  उपायों
 का

 प्रस्ताव
 किया

 है  ।  इसके  अलावा  बिहार  की  पंचवर्षीय चवर्षीय  योजनाओं  को  आय

 के  लिए के  स्तरों को  बढ़  क  IAQ  ग जन  ल  किया गया  है  ।  गरीबी को  प्रत्यक्ष  रूप be  करने  और  भाव

 को  असमानताओं  को  कस  फन  क  कार्यक्रम  छठी  योजना  में  शामिल  किए  गए  हैं  ।  इनमें
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 न

 से  कुछ  कार्यक्रम  इस
 प्रकार  हैं  राष्ट्रीय  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  राष्

 ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 सुखा-प्र
 प्रवृत्त  क्षेत्र  न्यूनतम  आवश्यकता  कां  क्रम  ITA, NIG aqafad aie  विशेष  संघटक

 कौर  जनजातीय  क्षेत्र  विकास  योजनाएं  ।  राज्यों  को  सहायता  के  भावंटन  के  लिए

 गाडगिल  फार्मूले  को  बिहार  सहित  पिछड़े  राज्यों  के  पक्ष  में  परिशोधित  किया  गया  है  ।  कुल  केन्द्रीय

 सहायता  के  एक  भाग  को  भी  आय  समायोजित  कुल  जनसंख्या  फार्मूले  के  अन्तर्गत  आवंटित  किया

 गया  है  भर  वह  भी  बिहार  जैसे  पिछड़े  राज्यों  के  पक्ष  में  है  ।  विहार  सहित  पिछड़े
 कुछ

 राज्यों  को
 काम  के अधिक ब बाजार  ऋण  भी  आवंटित  किए  गए  हैं  जिससे  कि  ऐसे  राज्यों  को  अपने  त्वरित दि

 लिए  अधिक  संसाधन  प्राप्त  हो  सकें  ।  बिहार  में  योजनाबद्ध  विकास  के  तीन  दशकों  के
 ope  ज  कल व्यय सकल  राज्य  उत्पादन  में  लगातार  वृद्धि  हुई है  ।  at  1979-80  तक  राज्य  क्षेत्र  के  में  कुल  व्यय

 2603  करोड़  रु०  था  गौर  बिहार  की  1980-85  की  छठी  योजना  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय

 3225  करोड़  रु०  है  ।
 ह नः

 स्वर  उत्पादन  में  गिरा
 ह

 2802.  श्री
 जी०  बा  कृष्णन  क्या  इस्पात  गीर  मंत्री  यह  की  कृपा

 कि  :

 फी
 गिराव फो  गिराव

 आती  जा  रही  है  और कया  यह  सच  है  कि  देश  में  स्वर्ण  उत्पादन  में  काए

 इस  समय  होने  वाला  उत्पादन  वित्तीय  दृष्टि  से  लाभप्रद  नहीं  है  ;

 Le

 यदि  तो  वर्ष  1977  से  अब  तक  स्वर्ण  उत्पादन  में  कितनी  गिरावट

 भाई  है  और  उत्पादन  लागत  में  तुलनात्मक  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ;  और

 (a)  देश  में  नए  स्वर्ण  निक्षेपों  का  पता  लगाए  के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  अथवा
 अब  तक  क्या  प्रयास  किए  गए  तथा  घन  काय  में  कितनी  सफलता  मिली  है  ?

 उद्योग
 तथा  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :

 art  इस  समय  देश  में  स्वर्ण  का  उत्पादन  केन्द्र  सरकार  के  उपक्रम  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०

 तथा  कर्नाटक  राज्य  सरकार  के  उपक्रम  हट्टी  गोल्ड  माइन्स  लि०  द्वारा  किया  जाता है  ।  इसके

 केन्द्र  सरकार  के  अन्य  उपक्रम  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  द्वारा  अपने  घाटशिला
 संयंत्र

 में

 '  के  रूप  में  भी  प्राप्त  किया  जाता  है  |  ड  x

 2.  इन  कंपनियों  द्वारा  1977  से  किया  गया  स्वर्ण  उत्पादन  निम्नलिखित  है

 ——

 भा ०  म |  मा०  लि०  ०
 गो०  मा०  लि०  हि०  का०  लि०

 1

 855  202  2998
 1977-78  1941

 1978-79  1792  792  120  2703
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 1  2  3  4

 1979-80  1650  856  59  2575

 1980-81  1562  783  61  2406

 1981-82  2276 1420  781  75

 3.  स्वर्ण के  उत्पादन  की  रू  बढ़  रही  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  के  मामले  में  वृद्धि
 न

 100% से  भी  अधिक हुई  है  ।

 सरन
 र  ने  पनन्तपर  जिले  ध्  as  के  येप्पामाना  क्षेत्र  में  स्वर्ण  भंडार  पर

 आधारित एक  नई  स्वर्ण  खनन  परियोजना  को  स्वीकृति  दे  दी  है  इस  परियोजना की  1984  तक

 पूरा  होने  की  आशा  है  तथा  इसके  बाद 9  वर्ष  तक  प्रति  वर्ष  लगभग  305  कि०  परक
 सेवग  का ्

 उत्पादन  होने  की  आशा  है  ।

 नए  स्वर्ण  भंडारों  का  पता  लगाने  हेतु  स्वर्ण  खोज  का  पंचवर्पीय  (1980-85 5)  गहन  कार्यक्रम

 शुरू  किया  गया  है  जिसमें  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  और  खनिज  गवेषण  निगम  लि०  को  भी

 शामिल  किया  गया  है

 कोलार  गोल्ड  फिल्ड्स  के  विस्तार  क्षेत्रों  अर्थात  आधार  प्रदेश  के  चित्त  जिले के  चिगारगुंटा

 तथा  मालप्पकॉंडा  मे ंमें  और  कर्नाटक  राज्य  के  गदाग  स्वर्ण  क्षेत्रों  के  होसूर  ब्लाक  तथा  हट्टी  खान

 ब्लाक  के  विस्तृत
 क्षेत्रों  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नए  स्वर्ण  स्थलों  का  पता  च  ला

 गुजरात  राज्य  को  सीमेंट  का  आवंटन

 2503.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :

 1982  की  पहले  तीन  तिमाहियों  में  गुजरात  राज्य  को  कितना  सीमेंट  आवंटित  किया

 गया  भर  1982  का  चौथी  तिमाही  में  कितने  आवंटन  का  प्रस्ताव  है  ;

 राज्य  को  मांग  की  तुलना  में  राज्य  सरकार  को  1982  में  दूसरी  तिमाही  से  प्रति

 तिमाही  कितना  अलाट  किया  गया  ;  (३

 क्या
 20  सूत्री  कार्यक्रम  की  क्रियान्वित  को  देखते  हुए  केन्द्र  सरकार का  विचार  2.22

 लाख  टन
 !  प्रति  तिमाही  आवंटन  की  तुलना  में  कम  से  कम  3.80  लाख  टन  सीमेंट  अलाट  करने  का

 है  ;  और
 a  =

 काय  ही  को
 a 4

 राज्य  को  और  सीमेंट  अलाट  करने  के  लिए  क्या  कार
 /  obs

 जाएगी
 ह

 उद्योग  तथा  इस्पात  नर
 साव  भरो

 मार
 रावण  दत्त  :  और  वर्ष

 रात  सरकार एकजा  अन  का  कि  उनकी  प्रति  तिमाही  सीमेंट  की 1981  के  अन्त  में  गुज  यह  बताया  धा

 आवश्यकता 11  लाख  do टन  है  ।  वर्ष
 Lanka

 चारों
 ate  के  बीस  सुलाता  राधा  के लिए  किया  गया  सीमेंट  का  आवंटन  निम्न  प्रकार  है  :
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 गिरावट तिमाही

 3.79,  500  और  शक्ति

 82)  परियोजनाओं  के

 लिए  सीमेंट

 2,44,200 X  ”

 82)

 2,43,800 X

 82)

 2,36,400  8.0

 82)

 >(  लेवी

 वर्ष  1982  विन
 सिमि ल

 के  दौरान  लेवी  सीमेंट  प्राप्त  करने  के  अतिरिक्त

 राज्य  को  मुल्य  एवं  नियंत्रण
 a  ara

 ह  अधीन  भी  सीमेंट  प्राप्त
 ro

 हुई  है
 ।

 और
 देश  में  सीमेंट  की  आम  कमी  हे  ।  गुजरात  राज्य  के  लिए  ae  सीमेंट

 के  आवंटन  में  वृद्धि  करना  संभव  नहीं  है  ।

 राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  जिसमें  गुजरात  राज्य  भी  है  को  सीमेंट के  आवंटन  में  वृद्धि
 करवा  सीमेंट  की  अधिक  उपलब्धता  पर  निभंर  करता  है  जिसके  लिए  हर  संभव  उपाय  किये  aT

 रहे  हैं  । इसके  अतिरिक्त  1982-83  की  आयात-निर्यात  नीति  के  अधीन  चुनिंदा  खुले  सामान्य  लाइसेंस

 के  आधार प  सीमेंट  के  आयात  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  गुजरात  सरकार  ऐसी  सीमेंट का  आयात

 करने  हेतु इस
 नीति  का  लाभ  उठा  सकती  है  इस  प्रकार  आयात  वाला  सीमेंट  मूल्य  और  वितरण

 नियंत्रण से  मुक्त  है  ।  के  ~

 ्

 निंदा  परियोजना  के  लिए  सीमेंट  का  विशेष  कोटा  देने  को  मांग  |

 2804.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड ़:  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  राज्य  सरकार  ने  नमंदा  परियोजना  के

 क
 सीमेंट  का

 विशेष  कोटा  देने  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  तो  निंदा
 परियोजना

 के  लिए  कितना  सीमेंट
 नट  मांग गा

 गर
 गया  है  और  मांग को

 पुरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  तथा
 : उत्पात Wve  और  खान  मंत्री  वो  ATTA  वत  :  भर  यद्यपि

 केवल  नर्मदा  परियोजना  के  लि नए  सीमेंट  के  विशेष  कोटे  की  स्वीकृति  हेतु  कोई  विशिष्ट  मांग  प्राप्त

 क्
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 का  & ~  2

 नहीं  हुई  भा  गजरा  सरकार  द  ्  al a
 तयों  तिमाही  में  नर्मदा  प  सम्बन्धित

 निर्माण  कार्यों  सहित  अपनी  प्रमुख  और  मझोली  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  80  00  मी० टन
 सीमेंट  की  आवंटित  मात्रा  के  बदले  1,77,000  मी ०  टन  सीमेंट  का  आवंटन  ऋ  रने  के  लिए  fae

 मंत्रालय  से  अनुरोध  किया  था  ।  वर्तमान  वितरण  नीति  के  अनुशार  सिचाई  और  ई चद्यात  परियोजना  अं

 की  आवश्यकता भों  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ओर  केन्द्रीय  जल  अयोग  की  Ferarfea  पर  सिचाई
 और  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  निश्चित  किए  गए  इकट्ठे  आवंटन  में  से  पूरब  किया  जाता  ठ
 निंदा  घाटी  परियोजना  की  वास्तविक  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाना  त्व  गया  ओ

 और  सिंचाई
 एवं

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  नियत  किए  गए  आवंटन  में  से  उन  आवश्यकताउ्ता ह  a गे
 पुरा  करना

 समन्वयकारी  प्राधिकरणों  का  काम  है  |
 2 ्

 20-qat  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  नयी  योजनाओं  के  लिए  खादी  और  च्पदासेद्योग

 आयोग  को  उप-समिति

 2805.  श्री  जगदी दा  टाइटलर  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  कार्यक्रम  को  तेज  ह  से से
 लागू

 करने  के

 लिए  नयी  योजनायें  तैयार  हेतु  एक  उप-समिति  और  अनेक  पैनलों  का  Tesa  किया है  ;  और

 (a)  यदि  तो  इन  नयी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  समे  यवक्रीत
 sailed और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  यह  कहां  तक  सहायक  होंगे  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवारी  वक  ओर

 और  ग्रामोद्योग  बोर्डों  के  अध्यक्षों  और  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  कार्यक्रम  वक्  बढ़ावा  देने  am

 कार्यान्वयन  के  काम  में  लगे  चने  हए  प्रतिनिधियों  ar  एक  अखिल  भारतीय  सर  ज-मेलन  27  और  28

 मारे  1982  को  नई  दिल्‍ली  में  हुआ  था  ।  सम्मेलन  ने  खादी  और  ग्रामीण  उद्दोग ग  क्षेत्र  में

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  था  ।  सम्मेलन  ने  itt  ग्रामोद्योग

 क्रम  के  कार्यान्वयन  में  आने  वाली  (1)  (2)  वित्तीय  उपायों  का  gala  देने  के  लिए

 तीन  समितियों  का  गठन  किया  ।  तीनों  समितियों  प्रस्तुत  की  गई  रि्‌प्द्नोटों  जिला

 और  ब्लाक  स्तरों  पर  उपयुक्त  संगठनात्मक  सम्पर्क  बनाये  बेक  वित्त  प  च्  अधिक  निर्भर  रहने

 और  प्रौद्योगिकी  में  सुधार  करने  पर  जोर  दिया  गया है
 ।  खादी  और  ग्रामोद्योग चा  ara  में  उपयुक्त

 ।  इसके  परिणामस्वरूप  एकीकृत  ग्रामीण  ईव्वकास  कार्यक्रम  के
 अनुवर्ती  कांयं वाही  की  जा  रही है

 कार्यान्वयन तथा  ग्रामीण  राजग  र  की  व्यवस्था  करने  में  खादी  और
 MNP  yay  ब्मायोग  एक  राज्य

 खादी  और  ग्रामोद्योग  बाद  कौर  अधिक  प्रभावी  भुमिका  निभा  सर्कस  |

 ध्  =
 टायरों  के  सत्यों  को  कम  करने  लिए  किए  गए  उपाय

 2806.  श्री  जगदीश टाइटलर  के  या  उद्योग म मंत्री  यह  बताने  के  कपा

 क्या  सरकार
 के  पास  टायरों  पर

 लगाएं
 गए

 उत्पाद  शुल्क  को  ay
 करते  का  कोई

 प्रस्ताव  है  ताकि  टायरों  के  निर्माता  टायरों  के  दाम  कम  कर
 सके ं;
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 क्लास  आदानों  को  उचित  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराने के  मार्ग में  आने  वाली

 बाधाओं  पर  विचार  कर  ही  है  ताकि  टाय  कम  मलय  निश्चित  किया  जा  सके  ;  और

 टायरों  के  मूल्यों  में  औचित्यपूर्ण  संशोधन  सुनिश्चित  करने  हेतु  अन्य  किन  उपायों  और

 प्रोत्साहनों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  नहीं  ।

 आटोमोबाइल  टायर  और  ट्यूबों  बनाने  के  लिए  देश  में  निविष्टियों  की
 क

 कमी

 द नहीं है  ।  तथापि  कच्चे  माल  के  आयात  की  भी  अनुमति है  ।

 आटोमोबाइल  टायर  उद्योग  की  एक  प्रतिनिधि  एसोसिएशन ने  अपने  aed  द्वारा

 किस्मों के  टायरों  की  कीमत  स्वेच्छा  से  कम  किए  जाने  की  सूचना
 है  ।

 देश  के  जीव  जन्तु

 2807.
 जितेन्द्र  प्रसाद :  कया  प्रधान  मंत्रो  पह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि :

 .  देश  में  स्वतन्त्रता  के  समय  कितने  जीव जन्तु  थे  और  उसकी
 दुलि

 में  आज  कितने हैं
 और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  भोर

 संकटापन्न  किस्म  के  जन्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  अभ्यारण्यों  और  सुरक्षित
 स्थानों के  नाम  क्या  हैं  जहाँ  उनकी  सुरक्षा  की  जा  रही  हैं  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  :  देश  के  जीवन
 तुओं  के

 में  भपेक्षित  विवरण  संलग्न  सूची  में  दिए  गए  हैं--भुजबन्द  1

 |  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  5548/82]

 जीव जन्तुओं  की  seta  भर  संकटग्रस्त  प्रजातियां  वन  जीवन  रक्षण )  afafren,
 1972  की  अनुसूची  1  में  दी  गई  हैं  ।  इनमें  स्तनधारियों  की  66  पक्षियों  की  38

 तियाँ  जलस्थलचरों  और  सरिसृपों  की  18  प्रजातियां  और  काकेशिया  तथा  कीटों  की  131  प्रजातियों

 सहित  कुल  253  प्रजातियां  शामिल  हैं  ।  जंगली  वनस्पतियों  और  जीव-जन्तुओं  को  संरक्षण  प्रदान

 He art Tt  के

 लिए  देश  में  अभी  तक  23  राष्ट्रीय  उद्यान  और  205  अभयारण्य  स्थापित  किए  गए हैं

 कौर दु  नभ  तथा  संकटग्रस्त  के  रूप  में  सूचीबद्ध  प्रजातियां  इन  अभयारण्यों/राष्ट्रीय  उद्यानों
 तक

 ही

 सीमित  नही
 ं  हैं  अपितु  अन्य  वन्य  क्षेत्रों  में  भी  होती  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभ्यास

 nit  की  एक ज
 सूची  संलग्न

 ह  11  तथा  अनुबन्ध  111)
 में  रखा  गया  ।  संख्या  एल०  dhe  554003]

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  कार्ड  विकास कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  मांगी  गई

 iy  वित्तीय  सहायता
 a  oe

 2808.  थ्री  अनन्त  एमू लु  मल्लु  क्या  योजना  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 व्यंग्य

 कया  यह  सच  2  कि  आंध्र आध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  अवरोध अनुरोध  तोगड़िया  है  कि  केन्द्र

 प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतगर्त  जिसमें  जले  सा भाग  क्षेत्रों  के  डि  जाइन  एवं  वन  के  लिए  अपेक्षित

 स्थलाकृति  एवं  अन्य  भूमि  भु-आकृति  बनान it  तथा  जमीन  को  समतल  भर्ती  जल

 वितरण  प्रणाली  के  लिए  नक्शे  बनाना  तथा  लघु  एवं  सीमान्त  क्रियायों  को  राज  सहायता  देने  जैसे

 कार्य  सम्मिलित  wares  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  में  केन्द्रीय  अंश  के  रूप  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 को  कुछ  धनराशि  दी  जाए  ;

 यदि  तो  आंध्र  प्रदेश  राज्य  की  इसके  अन्तर्गत  दी  जाने  वार ली
 पच्लोनयाओों

 के

 नाम  क्या  हैं  तथा  उनके  उद्देश्य  कया  हैं  ;  भौर
 थी

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  तथा  राज्य  क्षेत्र  में  मांड  क्षे  त्र  कार्यक्रमों  के

 लिए  स्वीकृत  धनराशियों  के  सम्बन्ध  में  ब्योरे  क्या  हैं  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  चव्हाण )  हां  ।

 6  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  अर्थात्‌  नागार्जुन  सागर  दाएं  और  पाएं  किनारे की

 श्री  सी ०  नहर  और  के  अन्तर्गत  नियंत्रण

 क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  ।  इस  कार्यक्रम  का  मुख्य  उद्देश्य
 उत्पन्न  की  गई  सिचाई

 क्षमता  और  उसके  उपयोग  के  बीच  के  अन्तर  को  कम  करना  है  तथा  परियोजनाओं  के  नियंत्रण  क्षेत्रों

 में
 भूमि

 कौर  जल  के  अधिक  अच्छे  प्रबन्ध  के  जरिए  कृषि  उत्पादन  को  इष्ट तम  करना  ।

 )  अनुमोदित  प्रणाली  के  अंतगर्त  आंध्र  प्रदेश  सहित  सभी  राज्यों  को  सहा  देने  के

 लिए  छठी  Fant  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्रक  में  300  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  है  ।  आंध्र  प्रदेश  के  लिए

 राज्य  क्षेत्रक  के  अन्तर्गत  अनुमोदित  छठी  योजना  की  धनराशि  की  व्यवस्था  35  करोड़  रु०  है  ।

 राजस्थान  के  बाड़मेर  और  नागौर  जिलों  में  प्रारम्भिक  जांच  हेतु
 शाकों सिद्धांत  जारी  करनें  के  लिए  कृत्य वल  की  स्थापना

 2809,  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 fa  :

 क्या  केन्द्रीय  खान  विभाग  ने  राजस्थान  के  दो  चयनित  ब्लाकों  और  कपूर
 हेत  मार्गदर्शी f सिद्धांत  जारी  करने  के तथा  मेड़ता  रोड  में  प्रारम्भिक  जांच  ए

 लिए  जी०  एस०  कोयला  एम०  ई०  सी०  भर  योजना  आयोग  के  साथ  मिलकर

 एक  कृत्य वल  की  स्थापना  की  थी ;

 का  काम  पूरा  हो  गया  है  ;  यदि क्या  राजस्थान  के  खान  और  भू-विज्ञान  निदे
 शालय  क

 तो  मात्रा और  किस्म  के  बारे  में  उसके  क्या  परिणाम  रहे

 ACD सरकार
 (7)  क्या  राज्य  ने  केन्द्रीय  सरकार से  यह  अनुरोध  fat  था  कि  सेन्ट्रल  मिनिरल

 एक् सपोले रे शन  कार्पोरेशन  निन  योजनाएं  तैयार
 करे

 तथा  कोयला  विभाग  वांछित

 धनराशि  की  व्यवस्था  करें  ;  और _
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 y (=)  क्या  राज्य  के  खान  और  भू-विज्ञान  निदेशालय  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  कपूर  क्षेत्र

 में  सबसे  पहले  खोज  का  काम  शुरू  किया  जाना  क्योंकि  वहां  इसके  अच्छे
 आसार  हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी

 att  a,

 हां  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  मेड़ता  रोड  में  के  11.20  मि०  टन  तथा

 कपूर  में  17.7  1  fro  टन  भंडारों  की  पुष्टि  की  गई  है

 राजस्थान  सरकार  के  प्रतिनिधियों  ने  योजना  आयोग  are  गठित  विशेषज्ञ  दल  की

 एक  बैठक  में  खनिज  गंवेषण  निगम  की  सहायता  का  सुझाव  fi
 दिया  ari  किन्तु  इस  हेतु  अपेक्षित  राशि

 की  व्यवस्था  का  कोई  प्रस्ताव  कोयला  विभाग  को  राज्य  सरकार गर  से  नहीं  मिला  है  ।

 ह
 (a)  जी  हाँ  ।

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  इकाइयों  की  क्षमता  का  उपयोग  .
 ह

 2810.  श्री  भोगेन्द्र  का  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 इकाइयो ंके  लिए  जनरे बड़े
 मध्यम  कौर  छोटे  तापीय  पन  बिजली  भर  अन

 कंट्रोल  पैनलों  आदि  के  निर्माण  हमारी  हैवी  =  क्रीक  इकाइयों  की  इस  समय

 प्राप्य  विधिक  क्षमता  कितनी  है  और  इस  क्षमता  का  किस  हृद  तक  पूरा-पूरा  उपयोग  किया  जा

 रहा  है  ;  म

 क्या  ऐसे  जन  टरों  का  विदेशों  से  आयात  किया  ज  रहा  अथवा  किया  जाना है
 sent  ण  हमारी  अपनी  इकाइयों  द्वारा

 देश
 में  ही  किया  जा  सकता है  और  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  कारण  क्या  हैं

 कया  हमारी  आत्मनिर्भरता  की  नीति  को  पूरा  करने  के  लिए  हमारी  अपनी  इकाइयों
 *  को  आदेश  नहीं  मिल  रहे  हैं  ;  और  न

 यदि  तो  किस  हद  तक  ?

 उद्योग तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  यह  सन्दर्भ

 बत  ती ०  एच०  ई  एल०  की  से

 कर  ares

 ह
 ै  ।  1982-83  के  fara  हाइड्रो तथा

 बायलर
 उत्पादों  क

 प्राप्त  क  योग्य  क्षमता नीचे दी  गई  है
 ण  —

 क्रमांक  उत्पाद  प्राप्त  होने  योग्य  क्षमता

 न
 2  3

 स्टीम  टर्बाइन  2740  मे०  वा०

 टर्बो  जनरेटर  2920  मे०  वा० 2.
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 I  2  3

 3  हाइड्रो  टर्बाइन  1031  मे०  वा०

 4  823  मे०  वा० हाइड्रो  जनरेटर

 5  बायलर
 '

 126830  मे०  वा०

 6  683  नग

 आशा  की  जाती  है  कि  ये  प्राप्त  कर  ली  जाएंगी  ।

 उच्च  क्षमता  के  तापीय  सेटों  के  आयात  की  अनुमति  अन्य  बातों  ने  साथ-साथ  देश  में

 बिजली  जनित्रण  के  विकास को  तेज  करने की  जरूरत  तथा  देशी  क्षमता  के  उपयोग  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  दी  गई  है  ।

 नहीं
 ।

 प्रश्न
 दी

 नहीं
 उठता

 पर्यावरण  आर  तचर
 शामों  राद

 समिति  को  ase

 2811.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  :

 श्री  भरी  वो  देसाई

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 पर्यावरण  आयोजना  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  स
 मिति

 सी०  ई०  की  कुल  कितनी

 बैठकें हुई  ;  कौर

 बैठकों  में  किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  =

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  :  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  योजना

 समिति  द्वारा  अभी  तक  3  बैठकों  का  आयोजन  किया गया  है  -

 पर्यावरणीय  कार्यक्रमों  के  लिए  अग्रता  पर्यावरणीय  fart I  के  प्रोत्साहन  के  लिए

 संस्था नात्मक  पर्यावरणीय  रिपोर्ट  की  पर्यावरणीय  सुधार  के  लिए  मार्गदर्शी

 योजनाएं  और  वन  नीति  में  qa:  स्थिति  निर्धारण  जैसे  कुछ  विषयों  पर  इन  बैठकों  में

 विमश  किया  गया  था  ।

 योजना  के  असन्तुलन  दूर  के  लिए  को  गई  कार्यवाही

 2812.  श्री  हेमवती  नन्दन
 बहुगुणा  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  को  लागू  करने  में  ढिलाई  और  उसके  फलस्वरूप  योजना  खर्चों  में  वृद्ध

 होने  के  कारण  पूर्वे  निर्धारित  योजना  लक्ष्यों  के  लिए  नये  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी
 किए

 गए  हैं  ;
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 क्या  मूल्य  वृद्धि  के  लिए  व्यवस्था  करना  योजना  प्रक्रिया  का  अंग  नहीं  है  ;  और

 योजना  में  wrt  के  क्या  कारण  हैं  और  इसके  लिए  ear  उपचारात्मक  उपाय
 च करने  का  विचार

 योजना  मंत्री  एस०  ato  |  |  =

 हां  ह  वार्षिक  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  किया  जाता  है  ।

 असन्तुलन  होने  के  मुख्य  कारण  ये
 निवेश

 लागत  में  वृद्ध  (2)  व्यापार  की

 शर्तों  में  परिवर्तनों स  हित  विदेशी  स्थिति  में  परिवर्तन  (  }
 लिक  विपत्तियां  और  संसाधनों  के

 जुटाने  में  कमी  ।  वार्षिक  योजनाएं  आवश्यक  सुधा  नात्मक  कार्य  वाही  करने  के  लि  तैयार  की

 जाती  हैं
 |

 ज्  a
 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  अनुपात

 2813.  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत :  क्या  योजना  मंत्री  यह
 बताने

 की  छुपा  करेंगे  कि  :

 31  1982  को  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  अनुपात
 = कितना  था  ;  at  tk

 31  1981  कौर  31  अगस्त
 (a)

 31  1979,  31  1980,

 1982 को  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि ढ  हुई
 ae  ?

 =

 योजना  मंत्री  एस०  ato  :  31  1982  को  गरीबी  के  स्तर  से

 नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  अनुमानित  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उपभोक्ता  व्यय  का  अद्यतन

 उपलब्ध  सर्वेक्षण  वर्ष  1977-78  के  लिए  है  ।  जिस  पर  गरीबी  के  अनुमान  आध  रित त  छठी

 योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में  अर्थ-व्यवस्था  में  संवृद्धि  6  प्रतिशत  तथा  गरीबी  दूर

 करने के  कार्यक्रमों  के  विभिन्‍न  पुरर्घितरणात्मक  उपायों  को  ध्यान  में  रखते  वर्ष  1981-82  के

 मनत  में  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  2820  लाख  होने  का  अनुमान
 गया  है  जो  कुल  जनसंख्या  की  41.51  प्रतिशत  होती  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना में  यह  अनुमान  लगाया  गया है  कि  वर्ष  1979-80 में  गरीबी

 के  स्तर से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  3168.40  लाख  थी  ॥  qt  लें  1979-80  भोर

 1981-82 के  बीच  की  अवधि में  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  औसत  वार्षिक

 कमी  5.6  प्रतिशत  होती  है  ।  प्रश्न  में  उल्लिखित  तारीखों  के  सही  अनुमान  संभव  नहीं है  ।

 बंगलादेश  से  आये  इराक़ियों  द्वारा  बोस  विज्ञान  संस्थान
 को  कमी  पर  अवध  कब्जा  शू  प

 2814.  श्री  एम०  रामन्ना  राय  :  क  त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि

 क्या  सरकार  को  बोस  विज्ञान  संस्थान  के  अधिकारियों  से  कोई  शिकायतें  मिली  हैं
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 जिनमें  इस  बात  का  किया  गया  है  कि  संस्थान  के  स्वामित्व  की  और  विशेष  प्रयोजनों  के

 लिए  नियत  99  बीघा  भूमि  पर  मुख्य  रूप  से  बंगलादेश  से  आए  शरणार्थियों  द्वारा  ata  रूप  से

 कब्जा कर  लिया  war  है  ;

 ही  a  इन  सभी  वर्षों  में  भूमि  का  उपयोग  करने  में  बोस
 संस्थान

 के  अधिकारियों  की

 fi
 सफलता

 के  क्या  कारण  थे  ;  भर

 are  संस्थान  को (7)  अवैध  रूप  से  उन  कब्जा  करने  वालों  को  बेदखल  करने  में  सरकार बो
 किस  प्रकार  सहयोग  जिन्होंने  वहां  अपने  सभी  संसाधन  लगा  दिए  हैं  और त सदन दन

 cr
 तथा  अन्य  भवनों  का  निर्माण  कर  लिया  है  ?

 विज्ञान  और  महासागर  विकास  विभागों  में  और  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी०  पी०  yao  fag) :  सार

 सरकार  को  बोस  संस्थान  कलकत्ता  से  इस  रूप  में  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  fe  संस्थान  के

 स्वामित्व  की  भूमि  पर  बंगलादेश  से
 आये

 शरणार्थियों  ने  अवैध  रूप  से  कब्जा  कर  लिया  |  |

 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  संस्थान  संस्थान  के  अधीन  प्रायोगिक  क्षेत्र/क्षेत्रीय  भ

 केन्द्र की  स्थापना  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  भूमि  अधिग्रहण  सम्बन्धी

 वासियो ंके  अधीन  मध्यम ग्राम  में  प्राप्त  की  गई  भूमि  का  खाली  कब्जा  दिलाने  की  व्यवस्था
 कराने  के

 लिए  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  सरकार  को  कहा है  ।  24  सितम्बर  1982  को  संस्थान  को  17.63

 एकड़  भूमि  का  खाली  कब्जा  दे  दिया  गया  था  |  क  न

 कौर  उपर्युक्त  (*)  में  उल्लिखित  स्थिति  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  |

 अस्बुड्समेन  और  लोकपाल  की ही

 '
 2815.

 ्रो
 एम०  रामन्ना  राय :  क्या  गृह  मंत्री यह  ara  को  कपा  करेंगे  कि  :

 , (#)  क्या  सरकार  का  सारे  देश  में  बहुत  अधिक  भ्रष्टाचार और  भाई  भतीजावाद

 की  विद्यमान  भावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  की  लोकतांत्रिक  ae
 it  को  पतन

 से  बचाने
 bs

 अम्बुड्समेन या  लोकपाल  की  नियुक्ति  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं  ?

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकटसुब्बय्या  :

 तथा
 केम  लोकपाल  की

 संस्था  का  गठन  किए  जाने  की  व्यवस्था  करने  हेतु  संसद  में  विधान  वस्तुत तुत  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार

 घ्यान दे  रही  है  ।

 नौएडा में  औद्योगिक  संस्थाओं  की  समस्याएं

 2816.  श्री  भीकू  राम  जेन  :  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या
 नोएडा  क्षेत्र  में  युवा उच्च

 ं  द्वारा  अनेक  fas  संस्थानों  को  उनकी

 अनेक  समस्याओं  का  न  निकलने  के  क  |  ह  बन्द  करना  पडा वृ  |  |  |  <  अनियमित  ढंग  से

 चलाना  पड़  रहा  है  अथवा  वे  बन्द  करने  की  स्थिति  में  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  नोएडा  में  ओद्योगिक  यूनिटों  को  पिछड़े  क्षेत्र  के  प्रोत्साहन

 नहीं  दिए  गए  हैं  और  अनेक  आबंटित  प्लाट  ad  तक  अविकसित  और  इस  क्षेत्र  में  टेलीफोन

 हा
 सीवेज  आदि  की  सुचारु  सेवाओं  की  कमी

 (n)
 क्या  नोएडा  का  विचार  उद्यमियों  की  ऐसोसिएशन  के  साथ  बैठक  आयोजन  और

 समस्याओं  को  हल
 करने  का है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  =

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  श्री  नारायण  दत्त  :  से  सुचना

 राज्य  सरकार  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  भ  र  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 क  ड्
 औद्योगिक  विकास में  रुकावटें

 2817.  श्री  भीक  राम  जेन

 श्रीमती मा
 =
 ्र

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 Fat
 सरकार

 को  मा  ="  किं  विदेशियों  द्वारा  बाजार  में  अधिक  माल  लाए
 geek  क  उल ऋण  न  देने  और  मांग  में  आम  गिराव  आने  से  देश के  औद्योगिक  विकास  में  रुकावट  भा  रही

 है  ;  कौर  =

 पड सरकार  का  विचार  स्वदेशी  उद्योगों  नः  raf  चत
 rroazt

 om
 और  उत्पादन

 बढ़ाने
 औद्योगिक

 विकास  को  बढ़ावा  देने  हेतु  मांग  में  वृद्धि  करन  के  लिए  क्या  aida

 करने  का  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  (att  नारायण  दत्त  :  नहीं  ।  वास्तव
 198: औद्योगिक  उत्पादन  के  समग्र  quate  में  अप्रैल-ज  न  1981  की  अपेक्षा

 6.11  प्रतिशत  की  वृद्धि  दिखाई  दी  है  ।

 सरकार  ने  औद्योगिक उ  उत्पादन  में  तेजी  लाने  के  लिए  कुछ
 बत

 किए
 हैं  ।  इनमें  निम्नलिखित  अभ्युपेय  शामिल हैं  =

 1.  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  25  प्रतिशत  की a
 बिकता  दुद्धी  कां

 5  प्रतिशत  वारिक  की

 दर  से  विकास  की  व्यवस्था  करना ।
 e

 आधारभूत तथा  विशेष  महत्व के  उद्योगों  के  साथ  ही  निर्यात  की  संभाव्यता  वाले  उद्योगों

 में  लाइसेंसी  कृत/पंजीकत  क्षमता से  अधिक  क्षमता  को  मान्यता  देना  ॥
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 we 3.  100  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  के  लिए  योजना  तैयार  करना  t  ह

 4.  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  संरक्षण  देने  के  लिए  क्षमताओं  के  पृष्ठांकन  हेतु  उत्पादन  को  आधार

 मानना  t

 afaeaf 5.  रहित
 जिलों

 ओर  विशेष  ध्यान  देना

 पिछड़े हुए  क्षेत्रों में  seat
 के

 विकास  की

 शन

 6.  कर्जा के  वैकल्पिक  साधनों  का  प्रयोग  करने  की  योजनाओं  को  लाइसेंस  मूक ret
 ie

 7.  निर्यात के  उद्देश्य  से  किए  गए  उत्पादन  को  लाइसेंसी  Ha  क्षमता से  अलग  मानना  |

 8.  सरकार  ने  एक  ऐसी  योजना  तैयार  की  है  जिसके  ania  उत्पादकता  1982.  में

 AG प्रदान औद्योगिक  अर्थव्यवस्था  को  एक  निश्चयात्मक  उत्पादनोन्मुख  दिशा  करना  संभव  होगा  ।  इस

 योजना  के  एक  कों  द्वारा  लघु  क्षेत्र  को  काफी  संरक्षण  प्रदान  करते  हुए  किए  गए
 सर्वोत्तम

 उत्पादन  के  आधार  पर  क्षमताओं  आदि  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 ara  कार्यक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों

 को  हामिल  करना  ४

 28  18.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि

 क्या  सरकार  के  पास  अनुसूचित  जातियों  की  कुल  जनसंख्या  की 50  प्रतिशत

 संख्या  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  कुल  जनसंख्या  की  50  प्रतिशत  जनसंख्या  को  विभिन्‍न

 विकास  कार्यक्रमों  में  शामिल  करने  का  एक  प्रस्ताव  है  ;

 {.
 \  यदि  तो  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों के  कल्याण  के  लिए

 विभिन्‍न  राज्यों  में  शुरू  किए  गए  विभिन्न  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 विभिन्‍न  राज्यों  में  अब  तक  इन  कार्यक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  कुल  कितने  प्रतिशत  लोग  शामिल  किए  गए  हैं  कौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  से  छठी  योजना  ai

 अनुसूचित
 जातियों  का  विकास  महत्वपूर्ण  उद्देश्यों  में  से  एक  50  प्रतिशत  अनुसूचित  जाति  परिवारों

 को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाना  है  ।  1980  में  मुख्य  मंत्रियों  को  भेजे  गए  प्रधान  मंत्री  ने
 अपने  पत्र  में  इस  उद्देश्य  और  उसके  लिए  कार्यक्रमों  के  महत्व  पर  बल  दिया  इसी  प्रकार
 अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  भी  ag  विचार  है  कि  छठी  योजना  अवधि  में  50  प्रतिशत  परिवार
 गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाए  जाएं  ।  अ  नुसूचित  जातियों  के  लिए  विशेष  कम्पोनेंट  योजना  कौर

 नी  राज्य  योजनाओं  में  से  लाभ  मोर  पत्ती  य  परिव्यय  निर्धारित  करके  तैयार की गई  जनजातीय  उप-योजनाओं  में  अनू  सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए भिन्न  कार्यक्रम  शामिल  हैं  ।  प्रत्येक  राज्य  की  विशेष  कम्पोनेंट  योजना  और  जन
 जातीय

 उप-योजना
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 नन  ना एएए  सह

 दस्तावेज  में  काफी  योजन
 कोर

 gen  feu  गए  हं
 TTF  ब्यौरे  दस्तावेज  में  उपलब्ध  हैं  ।  इन

 विशेष  कम्पोनेंट  योजनाओं  और  Bil  तयार  न की  जन  जातीय  में  यह
 ४) अनुमान  लगाया  गया है  कि  तीन  वर्षों  1980-81,  198  1-8  4  982

 ae

 48-48  लाख _
 (28.2  अनुसूचित  जाति  परिवार  on  कार्यक्रमों  में  शार  लि  हो  aT

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  लगभग  30  लिलि  लाख  परिवार

 (50  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  शामिल  कर  लिए  जाएंगे  ।

 जगतपुर  भौद्योगिक  उड़ीसा  को  हुआ  नुकसान

 2819.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  जगतपुर  भौद्योगिक  बस्त  उड़ीसा  को
 जाद

 के
 PICT

 हुए  बहुत

 अधिक  नुकसान  के  बारे  में  जानकारी  है  ;

 ा
 यदि  तो  उस  भौद्योगिक  बस्ती  को  बाढ़  के  कारण  ्  न  में  मुआवजे के

 रूप  में  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ;  और  हि

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  a

 उद्योग  तथा  इस्पात  ale  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  ति
 :  :

 ot,  हां

 और  औद्योगिक  बस्ती  जगतपुर  में  हुई  बग  ale  मंत्रालय  द्वारा  भेजे  गये
 विशेषज्ञों के  केन्द्रीय  दल  को  राज्य  सरकार  की  परिसम्पत्तियों  की  हानि  के  संबंध में  दिये  गए  ज्ञापन
 में  सम्मिलित  कर  ली  गयी  है  ।  इस  दल  ने  सितम्बर  i |  उत्तराद्ध में  हानि  का  पता  लगाने

 के  लिए  राज्य  का  दौरा  किया  था  प्रिय  दल  की  टि  पर  सरकार  द्वारा  वित्त  मंत्रालय में

 विचार  किया  ज  रहा  है  ।
 fs

 विजयनगर  इस्पात  का  निर्माण

 2820  श्री  एन०  एच०  नब्ज  गौडा

 श्री  के०  लकप्पा

 श्री  एस०  टी०  कादरी  =

 कया
 इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विजय  नगर  इस्पात संयंत्र  के  निर्माण  के  लिए  अपनाई  जाने  वाली

 नीति
 al

 बारे  में  इस  बीच  अन्तिम  facia  ले  लिया  है  ;

 क्या  सी०  ई०  डी०  बी०  a  पा  ने  सरकार  को  कई  अवसरों  पर  विस्तृत

 ——  afar  पेश  किये  थे किर  रै

 यदि  तो ताो  विजय  इस्पात  संयंत्र  का  कब  तक  निर्माण  किये  जाने और  कार्य

 आरम्भ  (7) afe at, at fara aT Hey Ht aealaar & ; AX
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 केन्द्रीय  सरकार द्वारा  संयंत्र  के  लिए  राज्य  सरकार  को  दी  गई  सहायता
 के  ब्योरे  क्या

 था

 उद्योग
 तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  परियोजना  का  कार्य

 शुरू  करने  से  पहले  परियोजना  पर  तकनीकी  तथा  अन्य  दृष्टिकोणों  से  विचार  किया ज ा  रहा

 भौर  (  )  पाइप  लागत  धान-भट्टी  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  इस्पात  कारखाना  लगाने
 के  सम्बन्ध

 में  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  हो  गई  है  ओर  इसकी  जांच  भी  कर  ली  गई  है  ।

 रेल  इण्डिया  टेक्निकल  एण्ड  इकोनोमिक्स  सर्विस  द्वारा  एक  अनुपूरक  अध्ययन  भी  किया  गया  है  ।

 इसकी  रिपीट  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  है  कौर  इसका  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।  ्

 सीधी  अपचन  प्रक्रिया  पर  आधारित  कारखाना  लगाने  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिर्पोट

 तैयार  की  जा  रही  है  ।  आशा  है  यह  रिर्पोट  कुछ  ही  महीनों  में  प्राप्त  हो  जाएगी  ।

 इस  कारखाने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  चयन  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  रूप से  निर्णय  लेने  के

 पश्चात्‌  कारखाने  का  निर्माण  कार्य  निकट  भविष्य  में  शुरू  कर  दिया  जाएगा  ।...

 यह  परियोजना  भारत  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  राज्य  सरकार
 ६४ को  सहायता  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 कभ  थ
 उद्योगों  के  लिए  ऋण  सुविधा

 2821.  श्री  एच०  एन०  नसरें  गौडा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बता  ने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 (*)  क्या  उ area  के  हित  में  उद्योगों  को  ऋण  सुविधा  प्रधान  करने  के
 के  लिए  राज्य  सरकारों

 से  aqua किया  गया  है  ;  भर

 (3) ')  सरकार  ने  इस  बारे में  प्रक्रिया  को  संगत  बनाने  के  लिए  क्या  कौवा a  a

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  )  और  उद्योगों
 को  ऋण  सुविधाएं  बैंकों  और  सावधिक  उधार  देने  वाल  संस्थानों  द्वारा  दी  (4 aay  है ंजो  उधार  देने  से

 पहले  परियोजना  की  जांच  करते  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा सके  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए
 at योग विभिन्‍न  अभिकरणों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋणों  का  इष्टतम  उ  ना | ह ( या गया  राज्य  सरकारों

 को  इस  संबंध  में  अलग  से  कोई  निदेश  जारी  नहीं  किये  गये
 हैं  ।  न

 re
 it  ato  स०  द्वारा  जमना  में  प्रदान

 ब्
 2822.  श्री  नारायण  चौबे

 श्री  इन्द्रजोंत  गुप्त  ~

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि

 कया  सरकार  का  ध्यान  अतिरिकत  मुख्य  मेट्रोपोलिटन  दिल्ली  के  हाल  के
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 a  gle  की  अ  अ  EERE ड

 आदेशों  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया  है  जो  बाड़ा  हिन्दू राव  में  दिल्ली  क्लॉथ  मिल्स  की  यूनिट  द्वारा

 औद्योगिक  अपशिष्ट  को  जमुना नदी  के  पानी  में  बहाने
 से  होने  वाले  प्रदूषण  के  बारे  में

 है
 ;

 क्या

 ऐ
 ऐसा  अपशिष्ट  आदमियों और  जानवरों के  लिए  समान  रूप

 से  अत्यधिक

 देह  होता  है
 ;  कौर  -

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  डी०  सी०  एम०  अधिकारी थीं
 विरुद  सता

 te
 ् करने  का  Noe re?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्रो  दिग्विजय  :  तथा  हां  ।

 न्यायालय के  आदेश के  अन्तर्गत  उद्योग  को  30  1982  तक  औद्योगिक

 बिखराव  उपचार  संयंत्र  लगाने  का  निदेश  किया  गया  है  ।
 al

 मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  जिलों  का  ओद्योगिकोकरण

 -  हूं  ५

 2823,
 डा०  कुमार  पंडित :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  झपा  करेंगे

 य  क्या  हाल  विश्लेषण  से  पता  चला  है  कि  देश  में  मध्य  प्रदेश  राज्य  में

 जिलों  क  गी  संख्या  सबसे  अधिक  है  ;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  दूर  करते  और  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  का  औद्योगिकीकरण

 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 उन  बड़े  और  मध्यम  दर्जे  के  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  जो  मध्य  प्रदेश  के
 के

 शाजापुर  और  सागर  में  स्थित  ;  और

 उनमें  से  रजिस्टर्ड  ओद्योगिक  यूनिटें  कितनी  हैं  और  क्या  उप क युक्त उल्लिखित
 यूनिटों में  उत्पादन  हो  रहा  है  कौर  वह  काम  कर  रही  -

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  हां  ।  1

 1982  को  देश  कुल  क्ष  रहितਂ  ज़िलों  में  से  निम्नलिखित
 18  लिले  भाव

 प्रदेश  में

 स्थित  हैं

 ह  1.  बालाघाट  भिण्ड  3.  छत्तरपुर  4.  छिन्दवाड़ा  5.  ame  6  7.  धार

 8.  गुना  9.  बुआ  10.  मामला  11  नरसिंह  पुर  12.  पन्ना  123  रायगढ़  4.  सिवनी

 15.  शिवपुरी  16.  सिद्धि  17.  सरगुजा  18,  टीकमगढ़
 ध

 संबंधित  राज्य  द्वारा  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  के  अलावा  केन्द्रीय  सरकार

 भी  ये  सहायता  देती  हैं--केन्द्रीय  निवेश  रियायती  परिवहन  लघु  उद्योगों

 द्वारा  मशीनरी  की  किराया  तकनीकी  सेवाओं  के  लिए  ब्याज  कच्चे  माल

 के  आयात  के  लिए  विशेष  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जि
 t

 के  लिए  सीमान्त  ga  धनराशि
 .

 सहायता  भर  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  |

 जाਂ  रहती  हैऔर  TAT  पटल  पर  रख  दी  जाएगी । और  q)  सुचना  इकट्ठी
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 सारण  में  उद्योग  स्थापित  करना

 2824.  प्रो ०  सत्यदेव सत्यदेव  fag  :  क्या  उद्योग
 sa  vig  Nah  उसे  BaT wrer

 रेंगे  कि

 ()  ा  सरकार
 बि हार  के  सारण  )  जिले  जो  औद्योगिक  दृष्टि  से  अत्यन्त

 पिछड़ा  क्षेत्र कोई  उद्योग  स्थापित
 करने

 की  संभावना  का  पता  लगा  रही  है  ;

 यदि द  तो  बत  सम्भावनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ait  इस  दिशा  में  कितनी

 कौर  |  as प्रगति  हुई  ै
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं

 ?

 भ
 उद्योग  तथा  इस्पात  श्र  खाने  मंत्री  नारायण  दत्त  :  (=)  a

 7)  बिहार  के

 सारण  जिले  को  अखिल  भारतीय  सावधिक  ऋणदायी  वित्तीय  संस्थानों  की  रियायती  वित्तीय  सुविधाओं
 की  पात्रता  के  लिए  औद्योगिक  से  पिछड़ों  हुआ  मानों  गया  है  ।  राज्य  सरकार  दारा  दिए  जाने

 वाले  प्रोत्साहनों  और  सुविधाओं  के  अलावा  केन्द्र  सरकार  कर  सम्बन्धी  लघु  उद्योगों  द्वारा

 मशीनों  की  तकनीकी  सेवाओं  के  लिए  ब्याज  ae  माल  के

 आयात के  लिए  विशेष  सुविधाएं  ate  मूल  सामान्य  घंनराशिं  की  संकेतों  के  रूप  में

 हन  देती  है  ।

 दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  को  देन-दा  मियां
 i  ै  ध

 2825.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निर्गम  को  30
 1982

 को

 को  विभिन्‍न

 वित्तीय  संस्थानों  या  जनता  का  ऋण  अग्रिम  धनराशि  या  ओवर  ड्राफ्ट  के  रप
 में  हत  कितनी

 देनदारी  थी  ;

 त  देनदारी  का  उद्देश्य  क्यां  था  और  यह  कितनी  पार्टियों  कें  सारे है  और  निगम  के

 उद्देश्यों  भो भोर  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  धन  कब  खर्चे  किया  गया  या  आवंटित  क  गया  अथवा
 a

 mai
 लाया  गया ;

 ह

 ्

 क्या  1980-81  कौर  1981-82  कें  लेखों  को  अन्तिम  रूपं  दिया  जा
 '

 चुका  यदि
 ते

 विलम्ब  के  कण  कारण  है ं;  और

 क्या  पिछने  सात  वर्षों  &  निगम  की  वित्तीय  सक्षमता  को
 पंजी

 की  किस्तों की  वसूली  न

 होने  और  उसके  ब्याज  के  कारण  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  at,
 तो  निगम  की  सभी

 वसूल  योग्य भर  गैर  वसूली  की  बकाया  धनराशि  क  पार्टी
 कन  काड

 उद्योग तथा  इर स्वात  और  खान  मंत्री
 पान  सना

 (ait  नारायण  दत्त
 :  से

 छपना
 इकट्ठी  की  जा  रही  है

 बौर
 ame  पर  रख  a

 जायेंग े।
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 मध्यम  श्रेणी  के  कागज  निर्माताओं
 पर  कच्चे

 माल
 के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि  का  प्रभाव

 इटली :  qq 2826.  श्री  ज  TWAT  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  मध्य म  श्रेणी  की  कागज  निर्माता
 यूनिटों  को  कच्चे माल

 ae  रसायनों  के  मूल्यों  में  तीव्र  वृद्धि  होने  के  कारण  बन्द  होने  के  संकट  का  सामना  करना  पड़
 क् रहा  है  ;

 क्या  सरकार  इन  मध्यम  श्रे  णी  के  उद्योगों  को  भआाथिक
 सक्षमता

 पुनः  जुटाने  के  लिए

 पर्याप्त  वित्तीय  प्रोत्साहन  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 मध्यम  श्रेणी  के  यह  उद्योग  बन्द  न  यह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए

 aq  क्या

 योजनाएं  शुरू  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण क
 ian

 नहीं ।
 _

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥  a

 के
 लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए लघु

 और  मलझझौली  कागज  मिलों  को  प्रोत्साहन
 ्

 गए हैं

 (1)  लु गर्द  के  आयात  को  उदार  बना  दिया  गय  we
 *

 (11)  कागज
 बनाने  के  लिए  उपयोग  किए  जाने  वाले  रद्दी  कागज

 से  आयात  शुल्क  हुआ
 दिया  गया  है  |

 (111)  लघु  कागज  मिलों  को  उत्पादन  कर  से  we  देने  की  agate  za  गई

 नोएडा  में  उद्योगों  को  समस्या

 2827.  श्री  जगदीश  टाइटलर :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नौएडा  काम्पलेक्स  में  उद्योगों  के  सामने  आ  रही  समस्याओं  -  को  हल
 करने  के  लिए  तुरंत  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  यह  भी  सच हैं  कि  सरकार  की  उदासीनता  के  कारण  40 00  यूनिटों
 में  से  केवल

 40  यूनिटें  ऐसी  हैं  जिन्हें  घाटा  या  लाभ  नहीं  हुआ  है  अथवा  लाभ  कमा  सके  हैं  ;.

 क्या  सम्बन्धित  अधिकारियों  ने  उद्यमियों  की  समस्याओं  को  हल  करने
 भोर  उन्हें

 उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायता  करने  में  रुचि  नहीं  दिखाई  है  ;  और  ह

 नोएडा  के  विकास  के  लिए  अब  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  हुआ  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  ate  खान  मंत्री  (27  दत्त  :  से  सूचना

 राज्य  सरकार  से  इकट्ठी की  जा  रही  है  और  सभा पटल पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 स्कूटरों का  निर्माण  करने  वाले  एकक

 कया  उद्योग  अंग्री  यह  प्रतान
 की  कपा

 करेगे
 कि 2828.  श्री

 हुनर
 भारत  में  सरकारी क्षेत्र  की  कम्पनियों  को

 को  मिलाकर  स्कूटर  बनाते  वाली
 कौन-कौन  सी

 कम्पनियां हैं  ;

 नियों  ष  1979  से  1982  |  | इन  (a¥-az)  कितने  स्कूटर  बनाए हैं  ;
 भर

 (71)  कितने  स्कूल  रों
 रों  का  निर्यात  किया

 पया  गया  सै
 Te  आर  किस-किस

 be  faa  देश को  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और
 सान  मंत्री

 एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  ग
 क

 star  कि  प्रमुख  निर्माता ा  व  बताया  हिमत  किर  tee  की  संख्या  इस  प्रकार

 है  ह
 ि अ  अ  ल  क  क  स
 ऋ०  त्०  इकाई का  नाम  निर्यातित  मात्रा  नगों में

 ७  1979-80  1980-81  1981-82
 सुनो

 1.  बजाज  आरो  पुत्र  5214  5627  2745

 1606  278 2.  स्कूटर्स  इंडिया  लि०  लखन  1174

 ह 2,  आटोमोबाइल  प्रोडक्ट र्स  59  17 शुन्य
 ms  बम्बई

 frat  मुख्य
 रूप  से

 faarge, et OF
 थो

 मिश्र का  अरब  ग  इट  ली
 ग्रीक

 तथा

 अमरीका को  किया  गया  था  ।

 et  _

 1979,  1980,  1981  Est  1982  से

 के  कलेक्टर  व्  मैं  ERTT
 बनाने  वाले  एकक

 तथा  उसके  उत्पादन

 क०  इकाई  का  नाम  (Ho)  1979  1980  1981  1982
 स०

 1  2  3  4  5  6

 भाटों  मोबाइल  प्रोडक्ट्स  26,338  21,067 23,405  17,817
 साफ  इंडिया  लि०  बम्बई
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 क

 1  2  3  4  न् थ  6

 2.  बजाज  आटो  लि०  पूर्ण  61,548  109,982  107,050  104,568

 3.  स्टार्स  इंडिया  लि०  लखनऊ  33,010  35,895  31,200  26,198
 नथ

 4,
 आँध्र  प्रदेश  स्कूल  लि०

 हैदराबाद  9,450  10,564  10,580  6,937

 19,451  25,006  24,546  22,782 5:
 महाराष्ट्र  स्कूल्स

 लि०  सता

 6.
 TATA arac™  my

 उद्योग  निगम  740  3,836  5,953  3,279

 a

 1,374  954  460* 7  exter लब एक ब ध क. क स्क्टर्स रि  ०  बैंगलोर
 एएए

 2,913

 iS  3,490  210,062  201,350  182,041
 ——

 मैचों  और  1982  के  आंकड़े  छोड़कर

 *  छोटे  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  आवेदन  य

 2829.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 vy  दिनांक  31  1982  TH  राज्य  सरकारों ने  राज्यवार  केन्द्रीय  सरकार  को  देश

 में  छोटे
 शोरे

 संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  मंजूरी  हेतु  कितने  आवेदन  पत्र  |
 अग्रसारित

 किये  हैं  ;

 ह
 (a)  ऐसे  छोटे  सीमेंट  संयंत्रों  के  आवेदन-पत्रों  की  राज्यवार  संख्या  और  ब्यौरा  क्या  &

 जिन्हें
 carafe fa  प्रदान  दी  गई  है

 दिनांक  31  1982  तक  कितने  छोटे  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित हो  चुके  हैं  और

 उनमें  ी  होना  शुरू  हो  गया  है  तथा  उनका  वार्षिक  उत्पाद
 रन  कितना

 निर्माणाधीन  छोटे  सीमेंट  संयंत्रों  की  संख्या  कया  है  तथा  वे
 कहां  लगाए

 जा  रहें  हैं

 क्या  उनको  स्थापना  से  देश  की  सीमेंट  की  आवश्यकता  पुरी  हो
 जाएगी  ae

 य यदि  तो  सीमेंट  की  मांग  की  पूर्ति  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  उप उपाय  किये  जा
 =  शक

 _  रहे  भ्

 ~  उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  1-4-1981  से

 31-3-1982  के  दौरान  उद्यमियों  से  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  113  आवेदन-पत्र

 कौर  पंजीकरण  प्राप्त  हुए
 |  जसा  र  ed  त  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 1982  तक
 तक  pier  लगतार  लद  SEATS  मिनी  सीमेंट

 संयंत्रों  की  कुल  don
 संलग्न  विवरण  11  में  दिखाई  गई
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 1981  के  दौरान  लगभग  13,400  मी०  टन

 पहले  स्थापित  किए  जा  चुके  मिनी
 सीमेंट  संयंत्रों  के  अतिरिक्त

 अन्य  कार्यान्वयन  की

 विभिनन  अवस्थाओं  में  हैं  ।

 और  सीमेंट  की  स्थानीय  मांग  को  आंशिक  रूप  से  पूरा  करने ने  के  मिनी

 समेटे
 संयंत्रों  की  स्थापना  करने  को  दिया  गया  है  ।

 विद्यमान  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  करके  भर  अतिरिक्त  त  क्षमता  स्वीकृत  करके

 देश  में  सीमेंट  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  का  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रही  ।  इस  अलावा  मुल्य

 और  वितरण  नियंत्रण  से  मुक्त  गैर  लेवी  श्रेणी  की  सीमेंट  उपलब्ध  है  ।  आयात  निर्यात  नीति
 1982-

 83  के  अधीन  चयनात्मक  सामान्य  खुले  लाइसेंस  पर  सीमेंट  के  aaa  की
 अनुमति

 a

 1-4-1981 से  31-3-1982  के  दौरान  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना के  लिए

 उद्यमियों से  प्राप्त  आवेदन  पत्र  और  पंजी
 रण  के a

 राज्य  vies  alaea  पर्चों  को  en

 निजी  क्षेत्र सार्वजनिक  क्षेत्र |  कुल

 कप  एएए

 aga  पत्र  की  स्वीकृति  के  लिए

 भास्कर  प्रदेश

 बिहार

 12
 गुजरात  12

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 कर्नाटक  10  10

 मध्यप्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा

 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश  ह
 _

 52  56
 ——
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 तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीकरण  के
 लिए

 9 आन्ध्रप्रदेश

 23  23 गुजरात

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  तथा  काश्मीर

 कर्नाटक

 मध्यप्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश  5

 पश्चिमी  बंगाल  1

 57  51.0

 (56+57=113)

 विभिन्‍न  राज्यों  में  क्षेत्रवार  1982  तक  स्तोत्र  मिनी

 सीमेंट  संयंत्रों  की  कुल  संख्या

 राज्य  औद्योगिक  लाइसेंस  आशय पत्र

 सार्वजनिक
 ai

 निजी  क्षेत्र  कुल  सार्वजनिक  क्षेत्र  निजी  क्षेत्र  कुल

 ‘

 2  3  4  5  6  7

 भास्कर  प्रदेश

 गुजरात  14  14

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 10  10 कर्नाटक

 महा  राष्ट्र
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 2  3  4  ह

 मध्य  प्रदेश

 उड़ीसा

 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश
 ee

 11  41  52

 पंजीकरण

 राज्य  सार्वजनिक  क्षेत्र  निजी  क्षेत्र  कुल

 आन्ध्र  प्रदेश

 बिहार

 गुजरात  14  14

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू-कर्मी र

 कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश

 राजस्थान

 पांडिचेरी

 तमिल  नाडु

 उत्तर  प्रदेश

 30  30

 2830.  श्री  अरविन्द्र  नेताम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  197  1  की  जनगणना के  आधार  पर  राज्यों  ने  कौन-कौन  सी  आदिम  जनजातियों

 का  पता  लगया  है  और  उनकी  जनसंख्या  क्या-क्या  हैं  तथा  उनके  मंत्रालय  के  निदेशों  के  अनुसार
 अब  तक  कौन-कौन  सी  माइक्रो-परियोजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ;
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 वर्ष  1981-82  तक  उनके  मंत्रालय  द्वारा  राज्यवार  कितनी-कितनी  माइक्रो-परियोजना

 रिपोर्टे  प्राप्त  और  उन्हें  मंजूरी दी

 परता

 अभी  कौन-कौन  सी  और  कितनी  परियोजना
 कद प्राप्त  होनी  शेष  हैं  ;

 (7)  राज्यों  द्वारा  परियोजना  रिपोर्टे  बनाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं दै हैं  तथा  उनके  मंत्रालय

 ने  इन  रिपोर्टों
 को  उनसे  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  हैं  ;  और  क

 माइक्रो-परियोजनाओं  को  शुरू  होने  से  वर्ष  1981-82  राज्यवार  कितनी

 धनराशि  प्रदान
 की  गई  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  और  विवरण  संलग्न हैं  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी ०  5549/82]

 पिछड़े  और  दूरस्थ  तथा  अगम्य  क्षेत्रों  में  रहने  के  कारण  आदिम  जनजाति  वर्ग  जिनको
 थोड़े  साधन  उपलब्ध  हैं  और  जो  विभिन्‍न  प्राचीन  सामाजिक  संस्कृति  को  हुए ।

 क ेविकास  के  लिए  व्यवहार्य  परियोजना  रिपोर्ट  dare  करने  के  कायें  में  समय  लगता  है  ।  ऐसे

 कार्य को  शुरू  करने  के  लिए  आंकड़ों  तथा  सक्षम  कर्मचारियों  की  परियोजना  रिपोर्ट

 तैयार  करने में  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  रहे  हैं
 तथापि

 सभी  मान्यता  प्राप्त  आदिम  जनजाति  वर्गों

 के  लिए  प्रारम्भिक  लेखे  तैयार  कर  लिए  गए  हैं  ।  मामले  पर  राज्य  सरकारों  के  साथ  भरसक
 वाई  की  जा  रही है  1

 विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ato  5549/82]
 +

 धक  कर्नाटक  में  औद्योगिक  विकास

 2831.  श्री  Sto  सके  नायकर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 केरल  सरकार  ने  कर्नाटक  राज्य  को  वहां  औद्योगिक  विकास  के
 लिये  गत  दो  वर्षों  में

 कितनी  वित्तीय  तथा  गैर-वित्तीय  सहायता  दी  है

 क्या  सरकार  ने  यह  देखने  के  लिए  स्थिति  का  पुनरावलोकन  किया  है  कि  औद्योगिक

 दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  और  ऐसे  क्षेत्रों  में  अब  स्थापना  संबंधी  सुविधायें  प्रदान

 करने हेतु  उठाये  गये  कदम  पर्याप्त  है ं;  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  वर्ष  1980-81

 और  वर्ष  1  981-82  में  राज्य  के  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  जिलों  के  लिए केन्द्रीय  निवेश

 २1८  न्
 >  10.

 करोड़  रुपये  और  1.13 सहायता  रोज cera  के  अंतगर्त  कर्नाटक  राज्य  सरकार  को
 ै

 रुपये  राशि  की  प्रति तप्ती  की  गई  है  ।

 (4)  और

 agi (7)  कोकता

 आगत  an
 er  a

 ी  संवीक्षा करने  जैसे  मामलों

 ~  ह
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 सहित  पिछड़  नेतर गें  के  समग्र  प्रश्न  की  जांच  करने  पौर  rice  सगा  की  समर प्यारे  को  प्रभावशाली

 ढंग  से  हल  करने  के  लिए  एक  उपयुक्त  नीति  की  सिफारिश  करने  के  लिए  1978  में  पिछड़े
 क्षेत्रों के  विकास  सम्  अन्धी  एक  राष्ट्रीय  समिति  का  गठन  किया  था  ।  इस  समिति  ने  क  विकास

 से  सम्बन्धित  विशेष  रूप  से  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  सम्बन्धी

 औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  चुने  गए  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  प्रदान  किये

 जाने  वाले  प्रोत्साहनों  की  योजनाओं  पर  अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी  हैं  ।

 कतिपय  राज्यों  की  योजनाओं  का  पुनर्मूल्यांकन

 2832.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया यह  सच  है  कि  योजना  अयोग  ने  कतिपय
 र राज्यों  की परि हय

 पर  पुर्नविचार

 शुरू  कर
 दिया  है  ;  ,

 ref  र  < यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या हैं  और  ।  योजनाओं  की  लागत  का  राज्यवार  ब्योरा

 क्या है  ?  -

 योजना  मंत्री  एस०  ito

 (0

 नीद
 (7)  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होते

 असम  के  अल्पसंख्यक
 समुदाय  द्वारा  ज्ञापन

 2833.  ait  रामावतार  शास्त्री :  क्या  गृह  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा

 क्या  उ उनको  असम  यात्रा  के  दौरान  राज्य  के  अल्प
 were  समुदाय

 toe

 एक  ज्ञापन

 भेंट  किया  था  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और  ~

 a  च्
 (7)  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  ys  ब जी  श्रीमान  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐस्बेस्टोज  सीमेंट  लिमिटेड  काईमौर  का
 बन्द  किया

 जाना

 ,

 ae
 अहमद  क्य  उद्योग  मंत्री  ag  aaa  दी  Sa  HT  किः

 किं  क्या  Ueaeaia  सीमेंट TAL  नरदा ज  सामद  काईमोर  तहसील  जिला  जबलपुर
 मध्यप्रदेश  को  aad  eet  i  को  बाध्य  किया  गया है  जिसके  कारण  1000  से  अधिक  मजदूर
 बेकार  हो  गए  हैं  ;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ;

 जबरन  छुट्टी  की  अवधि  में  उत्पादन  की
 अनुमानित  हानि  हुई  ओर  सरकार

 को  सीमा

 al

 करों  अदि  के  रूप  में  कितनी  हानि
 हुई

 ;

 क्या  ऐस्वेस्टोज  सीमेंट  लिमिटेड  को  साधारण  qyeave
 सीमेंट  श  लेवी/गैर

 लेवी  कोटे

 की
 सप्ताई  क

 किया  जाना  इसको  बन्द  किये  जाने  का  एक  कारण है  |

 कारखाने  को  बन्द  करने  के  लिए  उत्तरदायी  अन्य  कारण  क्या  हैं  और

 जबरी  छुट्टी  को  खत्म  करने  के  लिए  .
 सरकार  द्वारा  कपा  कार्यवाही  करने  का

 विचार

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  Ee (a)
 ®)

 और  fe

 एसबेस्टस  सीमेंट  लि ०  सुचित  किया  है  कि  उन्होंने  अपने  काई मोर  स्थित  कारखाने  के  कुल  1028

 श्रमिकों  में  से  लगभग  200-425  कर्मचारियों  को  4-9-1982  से  कार्य  से  हटा  दिया  कायें से

 अलग  किए  गए  कर्मचारियों  के  नाम  हाजरी  रजिस्टर में  चलते  रहते  हैं  और  उन्हें  कार्य  से  हटाये

 art ne  endef  war  दिया  जाता  है  ।  क

 उत्पादन  में  अथवा  सरकारी  राजस्व  को  हुई  हानि  का  अनुमान  ठीक-ठीक  थीं  लगाया

 गया  है  ।
 +

 से  सीमेंट  के  आंशिक  विनियंत्रण  की  योजना  के  सीमेंट  को  कच्चे
 baal

 के  रूप  में  प्रयोग  करने  वाले  बड़े  और  मंझोले  उद्योगों  से  सीमेंट  खुले  बाजार  से  खरीद  ने  की  अपेक्षा

 की  जाती  दि  एसोसिएटेड  सीमेंट  कम्पनीज  fro  जो  कि  इस  कारखाने  को  साधारण  — ANG eds

 सीमेंट  angi  कर  रही  थी  सीमेंट  नियामक  द्वारा  जारी  किए  गए  रिलीज  आदेशों के

 अनुसार  लेवी  सीमेंट  देने  में  असमर्थ  रही  है  अतः  उन्हें  निदेश  दिया  गया  था  कि  नीति के
 अनसार  खले  बाजार  में

 x
 सिमेंट  बेचने  से  qd  अपनी  लेवी  सीमेंट  देने  की  जिम्मेदारी  पुरी  करें

 भत  अभी  म०  एसबेस्टस  सीमेंट  लि०  म७  एसोसिएटेड  सीमेंट  कम्पनी  लि०  से

 सीमेंट  प्राप्त  कर  पाने  की  स्थिति  में  नहीं
 हैं  ।  यद्यपि  यह  श्रमिकों  को  काम  से  अलग  करने

 के

 कारणों  में  से  एक  कारण  रहा है  तथापि  इसके  और  भी  कारण  हैं  जैसे  कि  बाजार  में  विपरीत

 परिस्थितियों  के  कारण  अनधिक  तैयार  माल  का  भारी  स्टॉक  जमा  हो  जाना  आयातित  जी०

 argo  शीटों  के  साथ  मलय  एसबेस्टस  सीमेंट  के  माल  पर  रेल-भाड़े  में  अधिभार  वद्धि

 भारी  म०  एसेबस्ट्स  सीमेंट  लि०  को  अन्य  निकटस्थ  सीमेंट  कारखानों  सीमेंट  प्राप्त  करने

 तथा  आवश्यक  होने  पर  आपात  करने  की  भी  सलाह  दो  गई  है  ।

 मणिपुर  में  का
 न

 2835.  डा० कृप  सन्ध  भोई  :  क्या  गृह  मंत्री  यह हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  मणिपुर

 र

 सरकार  ने  पीपल्स  रिवोल्यूशनरी  पार्टी  ars  कांगलीपाक

 a
 जो  एक  सशस्त्र  संगठन  सफाया  करने  का  दावा  किया  है  ;
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 यदि  तो  trees  ी  ब्यौरा क्या  है  ?

 क्या  के  कुछ  सदस्य  अभी  तक  नहीं  पकड़े  गये  हैं  ;  कौर

 पा  मणि af  तो  उन्हें  पकड़ने  शान्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए गए  हैं  ?
 ह

 मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  पी०  :  से  पीपल्स  रिवोल्यूशनरी

 पार्टी  कि  कांगलीपाक  (fe  कौर  इसके  सम्बद्ध  निकायों  का  कुछ  अन्य मंतिक़  उग्रवादी

 संगठनों  जैसे  पी०  एल०  एक  और  के ०  सी०  पी०  को  गैर  कानूनी  गतिविधियां  अधिनियम

 1967
 के  तहत  गैर  कानूनी  घोषित  फिया  जा  चुका है  ।  प्री पाक  को  क्षति हुई

 है
 योंकि  इसके  अनेक

 नेता  या  तो  इता इत गिरफ्तार  किए  जा  चके  > ed  मुठभेड़ों  में  मारे  गए
 >  ।  अभी  तक  फरार

 भूमिगत  लोगों  को  गैर  कानूनी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सुरक्षा  उपायों  को  कड़ा  कर  दिया

 गया है  ।
 a

 आनन्द  पचत  नई  दिल्‍ली  में  उद्योगों  के  कारण  अप दूषण  om

 2836.  श्री  राम  लाल  राही :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा क करेंगे कि

 क्या  आनन्द  श्वेत  नई  दिल्‍ली  की  गहन  जनसंख्या  वाली  गलियों में  अनेक  प्रकार  के

 कारखाने  स्थापित  हैं  जो  जिगोलो  गस  फला  आग  लगने की  भाशंका  बनी  हुई  है  कौर

 मशीनों
 के  चलने  की  आवाजों  ने  वहाँ  के  निवासियों  का  रहना  मुश्किल  कर

 दिया  है  ;

 iy  यदि  ai 1,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  कारखानों  को  रिहायशी  क्षेत्रों  से
 &  v

 शॉल
 करने  का  है  ;  ae

 (7)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग
 तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  तिवार  (#)  से  दिल्‍ली

 नगर  निगम  से  मिली  जानकारी  के  अनुसार  अनन्द  नई दिल  ली
 में

 विभिनन  किस्म  के  कारखाने

 काम  क
 हं

 दे हैं  किन्तु  ऐसे  कारखानों  को  जो  जहरीली  गैस  फैलाते हैं  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा

 लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  है  ।  बिना  लाइसेंस  चलने  वाले  अनधिकृत  का
 रखानों

 के  खिलाफ  दिल्‍ली

 नगर  निगम  द्वारा  दण्डनीय  कार्रवाई  की  जाती है  ।

 सीतापुर  में  उद्योगों  को  स्थापना

 2837.  श्री  राम  लाल  चाहो :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  प्पा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश वे कने  सीतापुर  जिले  को  औद्योगिकीकरण  के  लिए

 चुने  गए  जिलों
 की  सूची  में  शामिल  कर  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  क्षेत्र में में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  के

 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?
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 उद्योग तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  श्री
 नारायण  i दत्त  :  तथा

 प्रदेश  के  सीतातुर  रि  जले  को  अखिल  भारतीय  सावधि
 दफ

 मद  दायी  वित्तीय  सर  यानों  से  रियायती  वित्त

 सुविधाएं  पाने  वाले  औद्योगिक  रूप  से से  पिछड़े  हुए  जि ले  के  रूप  में  चुना  गया  ड्  1

 राज्य  सरकार  द्वारा  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  के  अतिरिक्त  केन्द्र  सरकार  भी  प्रोत्साहन

 देती  है  जैसे  कि  करों  में  लघु  उद्योगों  को  किराया  खरीद  के  आधार  पर  तकनीकी

 सेवाओं के  लिए  व्याज  कच्चे  माल  के  आयात  हेतु  विशेष  सुविधाएं  और

 सीमांत  तथा  बीज  धन  सहायता  |

 =  ि
 असम  के  औद्योगिकीकरण  के  लिए  सहायता

 2838. श्री  राम  लाल  क्या  उद्योग  मंत्री यह  pn  काम  Ea

 क्या
 अस

 म  के  AraIaaHie  नेताओं ने  राज्य TIS  के  औद्योगिकीकरण  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  से  700  करोड़ & रुपये  की  मांग  की  है  ;

 x
 राज्य  की  आवश्यकता  को  देखते  उनकी  मांग  मान

 यदि
 fe  तो  क्या  सरकार  ने

 ली  है  ;  गौर  |

 )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्योरा  क्या  है  ?

 कके  | उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  aa  (  से
 चि

 असम
 a आन्दोलन  नेताओ ंसे  असम  राज्य  के  औद्योगीकरण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 चों
 et

 किन्तु
 असम  सरकार  ने  योजना  आयोग  के  सदस्य  सचिव  को  पेपर  aia  दि

 fees
 वॉग

 wat
 स्ट्रयलाइजेशन  इन  आसाम  बेस्ट  भॉन

 ट्रीय
 प्रोडक्ट्स  ऑफ  बी०  भार०  पी०  एल०

 एण्ड  नैचरल  गस  आफ  अपर  असम  घायल  फील्ड्स  (ato  भार०  पी०  एल०  की  hat छोटी

 योजनाओं  कौर  ऊपरी  aaa  तेल  क्षेत्रों  की  प्राकर्तिक  गस  पर  आधारित  असम  के  औद्योगीकरण

 की  संभावनाओं  पर  एक  प्रस्ताव  दिया  इस  एप्रोच  पेपर  में  मिलों

 बुनाई  परिष्करण  विस्फोट  कार्बन  प्रतीक

 मेटिक  पॉलिएस्टर  पॉलिएस्टर  फिलामेंट  धागा  संयंत्र  आदि  जसी  के
 ड

 लिए  प्रस्ताव  किए  गए  हैं  ।  जिनमें  लगभग  700  करोड़  रुपये  का  निवेश  निहित  छ  परि

 योजनाएं  जेसे  कुछ  कताई  मिले  प्रेमिका  एन्हाइड्राइड  परिष्करण  कौर  बुनाई  परिसर

 भारी  की  परियोजनाएं  असम  सरकार  की  1982-83  की  राज्य  यो  जना  में  पहले  ही  सम्मिलित कर

 ली  गई  हैं  कौर  समझा  जाता  है  कि  असम  सरकार  ने  इसी  व्य  कताई  मिल  स्थापित कਂ करने के  लिए

 कार्यवाही  शुरू  कर  दी  है  ।  प्रस्ताव-पत्र  में  दिए  गए  कुछ  प्रस्तावों  के  समान  में
 विस्तृत  सम्भाव्यता

 भमध्ययन  लगाने  की  आवश्यकता  पड़ेगी  |

 जिला  उद्योग  *  को  cur
 ल्

 2839.  श्री  राम  लाल  राही  :
 व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 १६  1904  लिखित  उत्तर

 चालू  वर्ष  के  दौरान  सरकार  का  कितने  जिला  उद्योग  केन्द्र  खोलने  का  विचार  है  |

 नने  जिला  उद्योग  केन्द्र  उत्तर  प्रदेश
 में

 छने  लाएँगे
 दशा

 सीतापुर में  कोई इनमें से
 केन्द्र  स्थापित  किया  जाएगा  ;  कौर  द ल  र

 ह  1)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?
 शि

 उद्योग  तथा  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  f जिला  उद्योग

 केन्द्र  योजना  का  महानगर  क्षेत्रों  को  छोड़  कर  सभी  क्षेत्रों  पर  लागू  होना  अपेक्षित है  बंगलौर  गौर

 लक्षद्वीप के  अतिरिक्त  सभी  जिलों  के  लिए  जिला  उद्योग  केन्द्र  पहले  ही  &  afar  किये  जा  चुके  हैं  ।

 बंगलौर के  संबंध  में  प्रस्ताव  मिल  गया  है  और  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  1

 तथा  (  )  उत्तर  प्रदेश  के  सभी  जिलों  के  लिए
 जिला

 उद्योग  केन्द्र  पहले  ही  स्थापित

 किए  जा  चुके  हैं  ।  vee  के  जिला  उद्योग  केन्द्र  को
 1979

 में
 ब चय ढ ह्रीं  wart

 की
 गई

 थी  ओर

 यह  1  1979  से  कार्यरत  है  ।
 ४  पके he

 परमाणु  रिएक्टरों  हेतु  इंधन  के  रूप  में  माकर  का
 निकास

 2840.  श्री  विजय  कुमार  यादव  at  |
 डा०  कृपा  सिन्धु  भोई :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी

 हमारे  परमाणु  रिएक्टरों  हेतु  देशी  ईंधन  मॉल्स
 मिश्रित

 आक्साइड
 के  विकास

 पर  अब
 द्

 कितनी  धनराशि  ad  की  गई  है  ;

 क्या  इस  प्रक्रिया  के  भागे  विकास  से  समृद्ध यु यूक्रेन
 अम

 के  विदेशी
 सोतों

 पर  हमारी
 io

 निर्भरता  कम  होगी ;  कौर  समाप्त  भी  हो  जायेगी  ;  और

 ES  यदि  at,  तो  तारापुर  के  लिए  फ्रांस  से  ईंधन  की  सप्लाई  द्वारा  मिक्स  माध्यम  से

 आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करने  का  परित्याग  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?  के

 प्रधान  मंत्री  इन्दिरा  तथा  न्यूक्लियर  रिएक्टरों के  लिए

 इंधन  का  विकास  करना  अनुसंधान  और  विकास  संबंधी  हमारे  समग्र  प्रयास  का  ही  एक

 चुका  है  कि मंग  इस  पर  किए  गए  खरच  को  अलग  करना  संभव  नहीं  है  ।  यह  सिद्ध  किया ज

 हल्के  पानी  को  काम  में  लाने  वाले  रिएक्टरों  में  ईंधन  को  काम  में  लाया  जा  सकता

 is  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  लिए  ईंधन  की  सप्लाई  के  में  फ्रांस  साथ

 हमारी  बातचीत  सन्‌  1963  में  हुए  सहकार  करार  और  Fa  करार  के  आधार  पर  सन्‌  1971  में

 फ्रांस  किसी हुए  axe  पाय  सम्बन्धी  करार  की  सीमा  में  रहते  हुए  चल  रही  है  ।  यदि  भारत  औ

 ऐसे  हल पर  पहुंच  जाते हैं  जो  दोनों  देशों  के  लिए  स्वीकार्य  हो  तो  भारतः  को  तारापुर  परमाणु

 बिजलीघर के  लिए  आवश्यक  ईंधन  उन्हीं  बाध्यताओं
 के  अलमास  मिलता  रहेगा  जिनकी  परिकल्पना

 उक्त  करार  में  की  गई  थी  त  1  यता  शामिल  नहीं  की

 man
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 हरिजन
 कल्याण  निदेशालय  की  स्थापना

 2841.  श्री  जी०  वाई  कृष्णन्

 श्री  हिलाल  आर०  परमार :

 क्या  गृह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  सरकार  ने  हरिजनों और  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों

 की  दशा  सुधारने  हेतु  हरिजन  कल्याण  निदेशालय  की  स्थापना  करने
 का

 निर्णय  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०
 :

 गृह  मंत्रालय में  हरिजन

 कल्याण के  लिए  कोई  निदेशालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  तह  थीं  है  चूंकि  अनुसूचित  जातियों  के

 विकास के  लिए  योजनाएं  राज्य  सरकारों  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  कार्यान्वित

 की  जा  रही  हैं  और  सीधे  इस  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 व्यापारिक  हों  द्वारा  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  भाग  लेना

 2842.  श्री  गुलाम  मुहम्मद  खां  :  क्या  उद्योग  मंत्री  बढ़  बहार  की  इवा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  व्यापारिक  गृहों  ने  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  अपनी  पर्याप्त  रुचि  नहीं

 दर्शायी है  ;

 व्यापारिक  गृहों  के  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  उत्साह

 सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  करने  का  विचार  किया  गया  है  ;

 को

 हट
 करने  के  लिए

 =

 (7)
 क्या  इससे  सम्बन्धित  कठिनाइयों  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  i  बौर

 व्यापारिक  गृहों  को  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  ओर  प्रोत्साहित  करने के  लिए  az

 कार का  कया  उपाय  करने  का  विचार  है  ?  क

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्रो  नारायण  दत्त  तिवारी  )  :  से  आयकर

 1961  की  घारा  35  सी०  सी ०  के  अन्तर्गत  कम्पनियों  और  सहकारी  समितियों को  उस

 व्यय  को  अपने  कर  योग्य  लाभ  में  से  घटाने  की  अनुमति  दी  जाती  है  जो  व्यय  निर्धारित  प्राधिकरण

 द्वारा  अनुमोदित  ग्रामीण  विकास  के  किसी  भी  कार्यक्रम  पर  किया  जाता  है  ।  भास्कर  अधिनियम

 की  घारा  35  ato  ato  Yo  के  अन्तर्गत  कटौती  को  अनुमति  उस  व्यय  पर  दी  जाती  है  जो  किसी

 राशि  के  ऐसे  भुगतान  द्वारा  किया  गया  है  जो  भुगतान  उन  स्वीकृत  संघों  ओर  संस्थानों  को  किया

 गया  हो  जिन्होंने  इसका  प्रयोग  निर्धारित  प्राधिकरण  द्वारा  अनुमोदित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में

 राज्य  स्तरीय  समिति  के  रूप  में  है  जिसमें  आयकर  के
 किया है  ।  इस  समय  ag  प्राधिकरण  एक

 अधिसूचित  आयुक्त  शामिल  हैं  जो
 2
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 लिखित  उत्तर 38  1904

 उस  राज्य/संघ  शासित
 परेश  े

 कक  हैं  जहां  ग्रामीण  विकास  area  किया  जाना  है  गौर  इस

 समिति  राज्य  सरकार  वे  सचिव  र  का एक  अधिकारी  सदस्य के  रूप  में  होता  है  ।  मंत्रालय

 स्तर  वैयक्तिक  क  मां  दलों  में  रियायतों  ante  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  । अभी  तक  इस

 योजना  के
 का गये  का  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया है  ।  थ

 थी

 एशियाई  खेलों  के  लिए  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  के  aca  में  afi

 2843.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगी कि  :

 (*)
 क

 क्या  इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  को  एशियाई  खेलों  के  लिए रंगीन
 टेलीविजन

 सेटों  के  मुल्य

 में  सम्भावित वृद्धि दू  की  आशंका  है  ;  और

 पर
 बेचने  के

 लिए aft  तो  क्या  रंगीन  सेटों  के  उत्पादक  सेट  के  निर्धारित  मूल्य

 कानूनी रूप
 से  बाध्य  हैं  ?

 .  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  उप-मंत्री  एम०  एस०  संजीवी  १0  नहा  । थ

 हां  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के  विनिर्माता  ete  वाले  तथा
 इलेक्ट्रानिक  ट्यूनर  वाले

 रंगीन  दूरदर्शन  सेट  और  के  निर्धारित  कारखानागत  मूल्यों  पर

 बेचने  के  लिए  कानूनी  दृष्टि  से  बाध्य  हैं  और  उनसे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  शर्तनामे  के  अनुसार

 आयात  लाइसेंस  ज  नारी  किए  जाने  की  एक  शर्त  के  रूप  उपर्युक्त  आशय  की  वचन  बताता  लेकर  इस
 पर  ana  किया  जा  रहा  है  ।  उपर्युक्त  कारखानागत  मूल्य  के  फलस्वरूप  दिल्ली  में  उपभोक्ताओं  को

 उपर्युक्त  सेट  और  8,000  रुपये  में  प्राप्त  ।
 ्र लि

 ri  विवरण

 दो  रुपये  के  गैर-अदालती  स्टाम्प-पेपर  पर  समाविष्ट  की  जाने

 eo
 वाली  वचनबद्धता

 भ्  प

 द्वारा  बनाई  गई  योजना  के  अंतर्गत  मैंने  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  के

 विनिर्माण के  लिए  आवश्यक  संघटक-पुरज़ों  और  कल-पुर्जों  के  आयात  के  लाइसेंस  के

 लए  आवेदन  प्रस्तुत  किया है  ।  मैं/हम  यह  वचन  देते  हैं  कि  टरेट  समस्वरित्र

 वाले  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  का  कारखाना गत  मूल्य  5200  रुपये  से  अधिक
 होगा  और  इलेक्ट्रानिक  समस्वरित्र  वाले  रंगीन  दूरदर्शन-सेटों  का

 कारखाना गत  मूल्य  5600  रुपये  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  इन  मूल्यों  के  आधार  पर

 मैं/हम  रंगीन  दूरदर्शन  के  बिक्रेताओं  से  इस  आशय  का  वचन  लूंगा/लेंगे  कि

 हमारे  द्वार  विनियमित  ग्रेट  समस्वरित्र  वाले  दूरदर्शन  सेटों  के  लिए  वे

 अंतिम  उपभोक्ता  से  7500  रुपये  से  अधिक  मूल्य  वसूल  नहीं  करेंगे  और  इलेक्ट्रा

 निक  समस्वरित्र  के  दूरदर्शन  सेटों  के  लिए  वे  8000  रुपये  से  अधिक  मूल्य
 Yr

 नहीं  वसूल  करेंगे ।  इस  RAT  में  दिल्‍ली  में  की  जाने
 वाली

 बिक्री  के  लिए  अदा
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 किए  जाने  वाले  गारण्टी/समा
 iHl-HL earata  मिन  है

 जहां  तक  दिल्‍ली

 से  बाहर  की  जाने  वाली  बिक्री  का  प्रश्न  सथ  z  के ह
 agers

 बिक्री-कर

 की  राशि  तदानुसार  समायोजित  की  जाएगी  ।  मैं/हम  वादा  करते  हैं  कि

 कर्त्ता  द्वारा  इस  वचनबद्धता  का  किसी  भी  प्रकार  उल्लंघन  किए  जाने  पर  वह  दण्ड

 का '  |  |  पी  जिसमें  आयात  नियंत्रण  के  विनियमों  के  अंतर्गत  किया  जाने  वाला
 दण्ड  शा शामिल है

 '  कम्पनी  की  सील  सहित  कम्पनी  के  प्रबन्ध-निदेशक/मालिक  के  हस्ताक्षर ।

 जनसंख्या  बद्ध  के  कारण  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  की  उपलब्धियों  का

 ह क  निष्प्रभावी  होना

 रेंगे कि  : 2844.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  ६

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  पहली  से  प्रथम  पंचवर्षीय  योजनाओं  a  लोग ग  लाभ  प्राप्त

 नहीं  हुए  क्योंकि  देश  की  जनसंख्या  में  भारी  वृद्धि  से  सारी  उपलब्धियां  fass
 मादी  a

 गई  हैं  ;

 ना
 _

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  जनसंख्या  में  वृद्धि  को
 रोकते

 क
 iy fats  कदम  उठाने  का  है  ताकि  लोगों  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  पुरे  लाभ  प्राप्त ह दी  सकें और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरे  कया  हैं  ?
 ह

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  पहली  पांच  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  जनसंख्या

 की  संवृद्धि  सम्बन्ध  में  अनुमानों  के  आधार  पर  वर्ष  1978-79  में  कुल  जनसंख्या  लगभग  5980

 लाख  होनी  चाहिए  ।  परन्तु  1981  की  जनगणना  के  आधार  पर  उस  वर्ष  में  वास्तविक  जनसंख्या
 के  6570  लाख  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  इस  सीमा  तक  योजना  लाभों  को  उपलब्धता

 को  प्रभावित  हुमा  माना  जाना  चाहिए  ।  ध्

 छठी  योजना  में  देश  की  जनसंख्या  को  स्थिर  बनाए  रखने  के  दीर्घावधि  लक्ष्य  की

 कल्पना  की  गई  है  ।  के  लिए  वर्ष  1995  तक  निवल  प्रजनन  दर  की  इकाई  तक  कम  कर
 का  उद्देश्य है  जिसका  ag  यह  है  कि  प्रति  1000  जनसंख्या में  जन्म  दर  कम  करके  21  करदी

 जाएगी  भर  मृत्यु  दर  9  करदी  जाएगी  ।  दम्पत्ति  संरक्षण  को  भी  योजना  के  आरंभ  में
 22.5  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  वर्ष  1995  तक  60  प्रतिशत  कर  दिया  जाना  है  ।  इसके  अनुसार

 र
 छठी

 योजना  के  दस्तावेज  प्रजनन  नियंत्रण  के  लिए  प्रभावी  कार्यनीति  की  आवश्यकता  स्वीकार  की  गई

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  लिए  1078  करोड़  रु०  का  आवंटन  किया  गया  है  ग्रामीण

 स्वास्थ्य  स्कीम  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  शामिल  है  जो  परिवार  कल्याण  क्षेत्रक को

 अंतरित  कर  दी  गई  ।  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  शिक्षा  द्वारा  और  समर्थ  सम्पत्तियों  को

 रत  और  राजी sah  लिए  उपयुक्त  किसी  भी  पद्धति  को  स्वैच्छिक  रूप  से  स्वीकार  करने  के  लिए प्रे
 रि

 गतिशील  किया  जा  रहा  इन  पद्धतियों  के  लिए  उनको  सरकार  द्वारा  आवश्यक करके
 ग

 गरीबी  को  टर
 धाएं  at  जाएंगी  1  विशेष  रूप  से  महिलाओं के  रोज

 रना
 (2  मातृ  और
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 झमन

 शिशु  देखभाल  सेवा  और  स्वास्थ्य  की  जल  पूति  और  स्वच्छता  के  जरिए  बहु-अंगिया और
 एकीकृत  दृष्टिकोण  कौर  नीति  अपनाने  की  त्र  भिन्न  क  मों के  ब्यौरे  छठी

 योजना के  दस्तावेज  में  दिए  गए हैं  ।  जन  आंदोल  रूप  में  स  छक  गांधार  पर  परिवार

 नियोजन को  बढ़ावा  देने  का  विषय  नए  कार्यक्रम  में  सूत्रों  में  से  एक  सूत्र  है  और

 इसका  सावधानी  युवक  प्रबोधन  किया  जा  रहा  है  ।

 बड़े  व्यापारिक  हों  और  बहु-राष्ट्रिक  कम्पनियों  को  लाइसेंस  जारी

 किया  जाना

 2845.  श्री  एस०  रामगोपाल  रेड्डी

 ql  सुभाष  यादव

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 =

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बड़ ेव्यापारिक
 गृहों  और  बहु-राष्ट्रिक  कम्पनियों  को

 अनेक
 आशय-पत्र  और  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  और  यदि  तो  किस  प्रयोजन  से  ;

 इस  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  बड़े  व्यापारिक-गृहों  भौर
 बहु-राष्ट्रिक

 कम्पनियों  को

 कितने-कीश  तने  आशय-पत्र  और  लाइसेंस  जारी  लिए  गए  है ं;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  आरक्षित  म rat  का  निर्माण  के

 लिए भी  उन्हें  लाइसेंस  प्रदान  किए  गए  हैं  और  यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  है  ;
 ऐसे  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 परि  ef

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त
 भोर

 कंपनी  कार्य  विभाग  द्वारा  दिनांक  31-12-1978  को  20  बड़े  औद्योगिक  गृहों  क ेब
 रस्में परे में  निर्धारित

 श्रेणी  के  आधार  पर  वह  1979  से  1981  की  अवधि  में  उद्योग  तथा

 1951  के  उपबन्धों
 के  said  निम्नलिखित  आशय-पत्र/औद्योगिक

 लाइसेंस  स्वीकृति
 किए

 गए  थे  :--
 द  ——~

 T  ala  1979 से  1981  की  1978  से  1981  की  अवधि
 arsrfer औद्योगिक  गह  कूर  ह  de  में  जारी  किए  में  किए गए  आशय-पत्रों

 क  कुल
 की  कल  संख्या गए  औद्योगिक  ro  .  ...

 सेंसों  की  कुल  संख्या

 1  2

 1.  बिरला  19  30

 2.  दादा  17

 3.  मफ्तलाल  14
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 1

 4.  जे०  के०  सिंहानिया  14

 5.  थापर  20

 ई०  do  argo

 7.  ब्रांगुर

 8  श्री  राम  13

 9.  आयल  इंडिया

 10.  सिंधिया

 11.  ला रसन  एण्ड  ट्वेरो

 12.  ए०  सी०  सी ०

 13.  भिवाण्डीवाला

 14.  किलॉस्कर  12

 15.  हिन्दुस्तान  लीवर

 16.  चौगुने

 12 17.  Gen

 18.  कस्तूर भाई  लाल  भाई  |  12

 ह
 19.  महिन्द्रा  एण्ड  2

 20.  ब  खर  ्

 ष  1978  से  1981  के  दौरान  विदेशी  कंपनियों  की  भार  al fla
 सहायक

 कंपनियों  को  58

 भाग्य-पत्र  औैर  37  ऑद्योगिक  लाइसेंस  स्वीकृत  किए  गए  थे  ।  भारतीय  नि नवेश  केन्द्र  द्वारा  अपने

 न्यूज  लीटर  में  सभी  आशय-पत्रों  और  औद्योगिक  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  प्रकाशित  किया

 जाता है
 ।  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 इन  20  बड़े  औद्योगिक  गृहों  से  सम्बन्धित  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  के  भंतगंत  किसी  भी  उपक्रम  को  तथा  पंजीकृत  विदेशी  कंपनियों  की  भारतीय

 सहायक  कंपनियों  को  केवल  सावंजनिक  क्षेत्र  में  विकास  हेतु  आरक्षित  वस ्तुओं at  उत्पादन  करने

 के  लिए  कोई  भी  भाग्य-पत्र  अथवा  औद्योगिक  लाइसेंस  ज हारी  नहीं  किया  गया

 he  नापी प्रश्न
 ae
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 गेर-सरकारी
 हारो

 लौकिक
 संस्थान

 को  दी  गई  खेतड़ी  कापर  प्रोजेक्ट  को  id

 /  2846.  sit  भीम  fag  क्या  इस्पात  और ख  मंत्री  यह  ताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या ag  सच  है  कि  खेतड़ी  कापर  प्रोजेक्ट ने  कुछ  रूमी  एक  गैर-सरकारी  शैक्षिक

 संस्थान
 को  दे  दी  है  ;  और

 यदि  तो  दी  गई  भूमि  का  क्षेत्रफल  कितना  है  और  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी
 जी ate

 अंग्रेजी  माध्यम  के  सोफिया  स्कूल  की  इमारत  बनाने  के  लिए  2.4  एकड़  भूमि  दी  गई

 यह  स्कूल  इस  समय  खेतड़ी  टाउनशिप  में  अजमेर  के  मिठास  सिस्टर  हाउस  द्वारा  चलाया  जा

 रहा है
 तथा  इसे  1975  में  कमेंवारियों  के  बच्चों  के  लिए  पढ़ाई  सुविधाओं  की  जरूरत  को पूरा

 करन ेके  लिए  शुरू  किया  गया  चूंकि  उक्त  स्कूलं  के  लिए  कंपनी  द्वारा  शुरू  में  निमित  भवन
 बाद  में  केन्द्रीय  विद्यालय  को  सौंप  दिया  गया  था  और  सोफिया  स्कूल  खेतड़ी  कम्पलैक्स

 शिप से  8  किलोमीटर  दूर  खेतड़ी  शहर  में  चला  गया  था  ।  इसलिए  खेतड़ी  कम्पलैक्स  के
 चोरियों  के  लगभग  400  बच्चों  BY  रोजाना  खेतड़ी  शहर  स्थित  सोफिया  स्कूल  जाने  में  कठिनाई

 होती थी  और  इसलिए  मिशन  को  अपने  स्कूल  की  निजी  इमारत  बनाने  के  लिए  जमीन
 दी

 गई
 ड

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  बकाया

 धनराशि  का  भूगतान  न  किया  जाना  2
 ae  -

 2847.  डा०  ए०  य०  आजमी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  की  ओर  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  बकाया  धनराशि  का

 ब्यौरा  क्या  यह  धनराशि  किस-किस  मद  से  सम्बन्धित  है  और  कब-कब  से  बकाया हैं
 ;  और

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  बकाया  धनराशि
 का  भुगतान

 न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  दिल्‍ली  नग  t fama  ने  सूचित

 किया है  कि  नई  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  भर  देयताओं  की  निम्नलिखित
 aye  बकाया

 ai
 =

 1.  विद्युत  को  771.93  लाख

 2.  1982-83  तक  अग्निशमन  सेवाओं
 ्

 को
 कट

 े  सम्बन्ध
 a  कम

 का

 546.48  लाख  रू०

 3.  1980  तक मलेरिया
 विरोधी  कर्मचारी

 रखने  से  सम्बन्धित  ad  की

 962.80  रु०

 ्  165
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 4.  1978-79  से  1980-81  तक  की  अवधि  के  लिए  चंगी  लाख  रु०

 5

 जोद
 त

 ति

 क

 tied

 31-3-82  लाख  रु०

 6.  जल  मल  निकाल rat  की  लाख  रु०

 (a)  ड  नगर  पालिका  ने  इन  दावों  पर  तकनीकी  और  प्रशासनिक  आधारों

 पर  वाद-विवाद  किया  है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  इन  मामलों  की  छटनी  रहा  है  ।

 असम  में  केन्द्र  हारा  प्रायोजित  योजना

 2848.  श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1980,  1981,  1982  से  असम में  क्रिट  वत  की  जा  रही  केन्द्र

 द्वारा  प्रत्योजित  योजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  ;

 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  का  नियतन  गया
 और

 —  प्रत्येक

 योजना  के  लिए  कितनी  राशि  वास्तव  में  दी  गई ;  च

 (7)  इन  योजनाओं  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना है  ;

 क्या  अभी  तक  किसी  योजना  का  विचार  छोड़
 दिया

 गया है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या

 योजना  मंत्र  एस०  बी०
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 ता  रही  है
 और

 सभा  पटल  पर
 अ्रस्वुत

 की  जाएगी  |

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  लोहे  और  पात का  कम  आवंटन

 2849,  श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  इस्पात  और  मंत्रीं  यह  बताने  को  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  लोहे  कौर  इस्पात के  सामान  के  कम  आवंटन
 तथा  गोहाटी में

 स्थित  स्टील  अथारिटी  डिपो  में  ऐसे  सामान  की
 की

 कम
 उपलब्धता

 के  वहां  के

 विकास  कार्य  में  अत्यधिक  बाघा  पड़  रही  है  ;

 क्या  गोहाटी  डिपो  में  अधिक  भंडार  बनाए  रखने  के के  लिए  पूर्वोत्तर
 क

 क्षेत्र  में  और  अधिक

 डिपो  खोलने  की  काफी  लम्बे  समय  से  मांग  हो  र रही  है  ्

 यदि
 ह

 तो  कितने  भौर  डिपो  खोले  जाएंगे  तथा  कब ;  और

 (=)  तद गर  क्षत्र  के  लिए  इस्पात  और  जी०  ato  argo  स्टील  की  कितनी-कितनी  मात्रा

 ofa-forarat  आवंटित  की  जाएगी ?
 च
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 क्

 19

 अनट  हिट  a

 थ
 उद्योग  तथा  गौर  खान दि

 ो
 (ot  sick  दत्त  है  अजूह :  (*) )  उत्तरपूर्वी  क्षेत्र  कों

 इस्पात
 को

 सप्लाई
 में

 उल्लेखनीय  सुधार  हुआ  है
 ।  वर्ष  1981-82  में  इंत  क्षेत्र  को  1.83  लाख  टन

 इस्पात  सप्लाई  किया  गया  जबकि  वर्ष  19४0-81  में  इस  क्षेत्र  को  1.04  लाख  टन  इस्पात
 ष सप्लाई  किया  गया  इसकें  47a  वर्ष  1981-82  इंत  क्षेत्र॑  कों  आयातित

 त  भी  सप्लाई  किया  गया  था  ।  अपील  से  21  1982  के  बीच  इस  क्षेत्र  को  42,934

 ठन  इस्पात
 सप्लाई  किया  गया  |

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  को  1705  टन  कच्चा  लोहू  सप्लाई  किया  गया  जबकि  fret  651

 टन  कच्चा  लोहा  सप्लाई  किया  गया  ari  इस  वर्ष  21  1982  तक  इस  क्षेत्र  को  107
 दन  माल  सप्लाई  किया  गया है  ।  ~

 द्र

 और  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  को  लोहे  और  इस्पात  सप्लाई  मुख्य  बप  स  गोदा  टी

 कौर  न्यू  बोंगाईगांव  के  स्टाकथार्डों  से  की  जातीं  है  ।  नागालैण्ड  में  दीमापुर  में  तथा
 त्रिपुरा  में

 धर्म नगर  में  दो  और  स्टाक यार्ड ों  का  विकास  किया  जा  tara  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा

 सम्पूर्ण  अवस्थापना  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  पश्चात्‌  ही  इन  स्टाक यार्ड ों  को  खोला  जा  सकेगा ।

 सेलਂ  भी  गोहाटी  और  न्यू  बोंगाईगांव  में  सु  विंधाओं  के  विस्तार  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 है ।  तिनसुखिया  के  स्टाक या डे  की  ga:  खोलने  के  बारे  में  भी  कुछ  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 लोहे  भौर  इस्पात  का  आवंटन  राज्य-वार  नहीं  बल्कि  प्राथमिकता  प्राप्त  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  फिर  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  को  भाम  बिक्री  के  लिए  जाती  नालीदार

 चादर रों  का  विशेष  वार्षिक  आवंटन  किया  जाता  है  ।  वर्ष  1981-82  में  3,000  टन  जाती

 दार  चादरों  का  आवंटन  किया  गया  था  ।  इस  at  के  आवंटन  में  वृद्धि  करके  इसे  4,500 टन  कर

 दिया  गया  है  ।  अभी  हाल  ही  में  नागालैण्ड  कों  अपनी  ग्रामीण  आवास  योजना  के  लि  ए  4044  टन
 > . जाती  नाल

 refer
 चादरों  का  विशेष  आवंटन  किया  गया  है  ।

 ज

 असर  आन्दोलन  में  भाग  लेने  के  लिए  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के

 कर्मचारियों  को  निलम्बित  किया  जाना

 2850.  श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ह

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  के  भादेशों  की  परवाह  न  करते हुए  वर्तमान  असम

 आन्दोलन  में  सक्रिय  भाग  लेने  के  लिए  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  कुल  कितने  कर्मचारियों  को

 निलम्बित  किया  गया  है  ;

 (a)  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  ऐसे  कर्मचारियों  की  कुल  क्या  जिनके  वेतन

 ने  ए०  ए०  एस० यू०
 और  ए०  ए०  जी०  Wao  पी०  द्वारा  कराये  गए

 ह

 |

 लीं  आदि
 के

 द्वारा

 कार्यालय  में  उपस्थित  न  होने  के  कारण  कटौती
 की  गई  है  भोर

 ॥ ऐसे  करें  Att  रया  का  कुल  १६  कया  जिन्हें  आन्दोलन में  भा  ग  at  के  कारण  पहले

 निलम्बित  कर  दिया  गया  था  और  बाद में  बहाल  कर  लिया  गया
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 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ait

 निहार
 रंजन  से  सुचना  एकत्र  झा

 जाएगी  ॥

 दही  देशों
 सभा  पटल  पर  रख  दी  it  |  od

 टीचर  और  फुटवियर  कार्पोरे  शन  आं  इण्डिया
 टेड

 की  हानि

 2851.  श्री  मल  चन्द  डागा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  टैनरी  एण्ड  फुटवियर  कार्पोरेशन  ats  इण्डिया  लिमिटेड  की  वर्ष  1979-80  की

 वार्षिक  रिपोर्ट  के  अनुसार  उक्त  कार्पोरेशन  को  1584.34  लाख  रुपये  की  हानि  हुई  है  ओर  यदि

 तो
 ila

 ह  हानि  के  कया  कारण  हैं

 इसमें  कितनी  पूंजी  लगी  हुई  है  ;  ओर
 x

 टैनरी  एण्ड  फुटवियर  कार्पोरेशन  ऑफ  इण्डिया  विवि
 कों  वर्ष  1980-81  और

 1981-82  में  लाभ/हानि  हुई  थी  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री
 ree

 बल

 ः  से  टैनरी  एण्ड

 फुटवियर  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  लि  ०,  कानपुर  की  aq  1979-80  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में

 सट

 रुपये  की  संचित  हानि  दिखाई  गयी  है  ।  we  हानि  के  कुछ  कारण  निम्नलिखित  हैं  :

 .1.  पुरानी  और  अनुत्पादक  मशीन  |

 2.
 आयातित  पुरानी  मशीनों  का  लगतार  बन्द  होते  रहना

 तथा  बदलने  वाले  हिस्से

 पुर्जों
 की  अनुपलब्धता  |

 3.  an शासन  हीनता  और  यूनियनों नों  को  परदार  प्रतिस्पर्धा  ।

 4  कामगारों
 की  कम  उत्पादकता

 5.  बिजली की  कमी  और  उसका  अनियमित  संभरण ।

 6.
 भारी  ऊपरी  खर्चे  ।

 -
 ः

 कम्पनी  में  निवेशित  ' पूंजी  निम् एन
 रकार  है

 अंशपूंजी
 — =  1151.42  लाख  रुपये

 |
 पंजीगत  ऋण  ब  142.09  लाख  रुपये

 वर्ष  1980-81  भर  1981-82  की  लाभ/हानि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 1980-81  की  हानि  =  360.33  लाख  रुपये

 1981-82  की  हानि  436.90  लाख  रुपये
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 हिमाचल  प्रदेश  में  भारी  उद्योगों  को  स्थापना

 2852.  प्रो ०  नारायण  चन्द  शार  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  स्वास्थ्यप्रद  जलवायु  कच्चे  माल  की  बहुतायत  बिजली  और  भाधघारभूत
 ढांचे  की  मदों की  उपलब्धता  देखते  हुए  हिमाचल  प्रदेश  में  उदय  के  अधीन  कोई  एकक

 स्थापित  करने  की  कोई  योजना है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  और  कब  a4  |  |  कहां पर  एकक  स्थापित
 किया उ जायेगा  ;  भौर

 a
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ह

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  र
 तारायण दा उद्योग की  दिवाली

 से  हिमाचल

 प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  भारी  इंजीनियरी  उद्योग  का  इस  समय  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  परियोजनाओं  के  स्थापन  स्थल  के  बारे  में  तकनीकी-अ थिक
 बातों  के  आधार  पर  निर्णय  किया  जाता  है  ।

 राज्यों  द्वारा  योजनाओं  के  लिए  संसाधन  जुटाना

 2853.  Mo  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे कि

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  है ंजो  योजना  परिव्यय  के  वित्त  पोषण
 pli

 आंतरिक

 संसाधन  जुदा ने में में  असफल  रहे  हैं  जसा  कि  छठी  योजना  के  लिए  योजना  अयोग योग  द्वारा  निर्धारित

 किया गया  था  ;  कि

 इस  क्षेत्र  में  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  farat  गया  था  भर  इस

 बर tara में  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  वास्तव  में  कितना  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया ;

 योजना  लक्ष्यों  के  क्रियान्वयन  और  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  योजना  में
 स्वीकृत  परि

 योजनाओं  को  पूरा  करने  कौर  निष्पादन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  योजना  आयोग

 ae  केन्द्र  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ?

 योजना  मंत्री  एस०  बी  :  और  राज्यों  की  छठी  पंचवर्षीय

 नाओं  के  वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  आंतरिक  संसाधनों  सहित  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  मध्यावधि

 मूल्यांकन  का  कार्य  इस  समय  चल  रहा  है  ।  इस  अभ्यास  के  पूरे  होने  के  बाद  ही  अलग-अलग  राज्यों

 की  छठी  पंचवर्षीय  योजनाओं  की  वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  उनके  संसाधनों  में  सम्भावित  कमी

 के  सम्बन्ध  में  स्थिति  मालूम  होगी  ।  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  जाती  रहेगी कि  वे  छठी

 योजना  की  शेष  अवधि में  अपने  अंशदान  में  कमियां  न  होने  देने  के  लिए
 उपयुक्त

 उपाय  करें  जिससे
 hae

 कि  संसाधनों की  कमी के  कारण  योजना  के  लक्ष्यों और  परियोजनाओं .  कार्यान्वयन  में  रुकावट

 नहीं
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 ह  छ

 1983-84  की  वार्षिक  योजना  को  अन्तिम  रूप  देनें  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा

 बनाए  गए  कार्यकारी  दलों  द्वारा  सभी  में  राज्यों  द्वारा
 म  safe TmT

 की
 समीक्षा  की  जाएगी

 भर  योजना  के  प्राथमिकता  यों  की  TFG  ||  ्  a.
 रने  की  दुष्टि  से  उपलब्ध

 संसाधनों  का  आवंटन  a7  f

 राजभाषा  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट

 285%.  So  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्यो  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 राजभाषा  समिति  अपने  गठन  के  समय  से  wa  तंक  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 की  है  ;
 ह

 ्

 यदि  तो  ऐसी f रिपोर्टों  की
 संख्या  क्या है  तथा ये  किस-किस  तारीख

 को
 प्रस्तुत  की

 यदि
 गई  हैं  और  उनकी  सिफारिशें  rar हैं

 इन  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ;  और

 यदि
 तो  उसके  कया  कारण  हैं  समिति  से  अपनी  sities  रिपोर्टे  कब  तक

 प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ?  क्

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार
 रंजन  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं
 उठत  ऐ

 संसदीय  समिति  राजा  1963  की  धारा  4  के  अधीन

 गठित  की  गई  है  ।  समिति  के  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित

 नहीं की  गई  है  ।  थ  ‘

 स्वर्ण  भंडारों  के  लिए  क्षण

 MUN  साल  सना  नहू  SOIT 2855,  श्री  नवीन
 रवाणी  कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 में  स्व वर्ण  भंडारों  का  पता  लगाने  के  लिए  f  7  we ले  पांच  वर्षों  में  किए  गए  सर्वेक्षण

 का  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 क  ar  परिणाम  निकला  और  कितना  सोना  प्राप्त  हआ  तथ  ए  गए स्वर्ण  की  कोटि

 क
 कया

 ust q  नत्रा उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  श्रीमती मती  रामदुलारी  ave  (a)

 स्वर्ण  की  खोज भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  का  एक
 क  सामान्य ब  sey  eer  परन्तु गत  5  वर्षों

 के  दौरान  आन्ध्र
 माम

 परेश  मोर

 उडीसा  के  भागों  मेंसे
 के

 क्षण  पर  विशेष  ध्यान  fear  गया we  ह

 (a)  स्वर्ण  निजीकरण  आधार  प्रदेश  के  मालप्पकोंडा  तथा  निगार  Yret  में  कर्नाटक  कें
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 साएए  लिपना  एएए
 1  धप  प्रदेश  के  रायगढ़ जिले

 धारवाड़  जिले  में
 म  दागे  और

 र गुलबर्गा  जिले  मंगलू  fe
 द में  तथा  केरल में  न्नापुझा  और लीमन  में  पाया  गया  है  भव  तके  अनुमानित  स्वर्ण  अयस्क

 भंडार  F—(i  ।  लाख  टन  जहां  प्रति  टन  aye  क  में  4  ग्राम

 _(ii)  चिगारगुन्टा  और  लाख  जहां  प्रति  टन  अयस्क  में  अलग-अलग  ग्रेडों  में  7

 ग्राम  स्वर्ण  है  ;  और  (iii)  में  8.5  fao  घन  मीटर  बजरी  में प्रति  घन  मीटरें में में  0.7
 ग्राम  स्वर्ण  और  चेलियारपुझा  में  प्रति  घन  मीटर  में  0.5  ग्राम  स्वर्ण  होनें  का  अनुमाने  है  ।

 मिजो  नेशनल  फ़िट  का  सत्ताधारी  पीपत्स  कान्फ्रेंस  को  नोटिस  थ

 _  2856,  श्री  तारिक  अनवर :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्

 (%)  क्या  यह  सच  है  कि  गैर-कानन  मिजो  नेशनल  फ्रन्ट  ने  मिजोरम  विधान  संभा  तथा

 ग्रामीण परि
 द  में  सत्ताधारी  der  कान्फ्रेंस  के  सदस्यों  को  वर्तमान  मंत्रालय  शीघ्र  बर्खास्त  करने

 lanl

 faq  जारी  किया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मिजो  नेशनल फ्रन्ट  ने  विधान  सभा  सदस्यों का  तथा  ग्रामीण

 ही
 के  सदस्यों  का  अपहरण  करने  के  लिए  लोगों  को  आहा वाहन  किया है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मिजो नेशनल  फ्रंट  ने  मिजोरम  में  रहने  वाले  गैर-मरीजों

 वासियों  को  एक  महीने  के  भीतर-भीतर  मिजोरम  छोड़ने  का  नोटिस  दिया  है  ;
 और

 विधायकों  भर  गर-मिजोवासियों  के  जीवन  की  रक्षा  के  लिए  सरकार  का  क्या

 ही  करने  का  विचार

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  से
 रिपो

 ही
 a  संकेत

 मिलती है  कि  मिजो  राष्ट्रीय  जिसे  अवैध  गतिविधि  (  (*) faarta)  196 57  के  अधीन

 गेर  कानूनी  घोषित  किया  जा  चुका  तथा  कथित  छोड़ो  आन्दोलनਂ  को  a  करने  की

 योजनाएं  बनाई  थी  ।  उन्होंने  मिजोरम  में  सत्ताधारी  दल  के  विधायकों  और  ग्राम  परिषद  के  सदस्यों

 को  भी  धमकी  दी  है  जिसमें  उनके  त्याग  पत्र  की  मांग  की  गई  है  ।  लि

 मिजोरम  प्राधिकारियों  ने  अवैध  afer  विधियों  को  रोकने  के  लिए  सभी  सम्भव

 लियाती  किये  हैं  ।  1982  से  206  गिरफ्तारियां  की  जा  चुकी  है  और  462

 गत  लोगों  आत्मसमपंण  कर  दिया  है  ।  काफी  मात्रा  में  हथियार  व  गोला  बा रुद्ध  भी  बरामद  किया

 \
 गया  है  ।

 स्टील  ट्यूब  निर्माताओं  के  सामने  कम्पनी
 गन्  करने  को  संकट

 2857.  श्री  तारिक अनवर  .  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किं

 क्या  देश  में  लगभग  30  प्रतिशत  स्टील  ट्यूब  निर्माताओं  को  कम्पनी  बन्द  होने  के

 संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 ५.
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 कया  इसका  कारण  घरेलू  इस्पात  की  ऊंची  लागत  और  उदार  लाइसेंसिंग  नीति  तथा

 ऋण  पर  लगाए  गए  प्रतिबंध  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  के
 पा  समस्या का  हल  करने  के  fae  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री |  नारायण  दत्त  किसी  भी  एकक

 से  इस  प्रकार की  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 ह गौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सास  जिला  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  की  ain

 2858.  श्री  तारिक  अनवर
 :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की आ  क  ना  झपा  चेंग  किः

 अमरीका  की  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  sae  अपनी  उस  मांग से  300  प्रतिशत  विदेशी  मुद्रा

 की  मांग  कर  रही  जिसके  लिए  उसने  ब्लेडों  के  निर्माण के  लि  ए  शुरू  में  अनुरोध  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  उसके  इस  अनुरोध  को  अस्वीकार  क्यों  नहीं  कर  दिया

 जबकि  विदेशी
 मु
 मुद्रा  की  स्थिति  अत्याधिक  गम्भीर  तथा  स्वदेशी  क्षमता  का 1

 केवल
 50.  प्रतिशत

 उपयोग हो  रहा  है

 (7)
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  फर्म  भारत  में  अपनी  वर्तमान  कौर  पुरानी  ata  आयात

 भोर करने  का  प्र  पास  कर  रही  है  ;

 (7)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  हाल  ही  में  मिश्र  की
 चर्का  रे  दह

 फर्मे

 को  उस  देश  में  पुरानी  मशीनों  को  भायात  करने  का  प्रयास  करते  हुए  पकड़ा  था  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  मैं म०

 जिले  qo  एस०  To  के  वित्तीय  और  तकनीकी  सहयोग  से  सेफ्टी  रेजर  ब्लेडों  आदि  का  उत्पादन

 करने  के  लिए  पृ०  ह हाउस  आफ  पोहार  एंटरप्राइजेज  को  एक  आशय  पत्
 स्वीकृत के डि

 किया  गया  है  ||

 Ho  हाउस  गाफ़  पोद्दार  एण्टरप्राइजेज  ने  पूंजीगत  माल  का  आयात  करन े-  के  लिए  एक  आवेदन

 प्रस्तुत  किया है  जिस  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाएगा  ।
 क्

 नहीं ।

 सागर  जिले  में  धो  जात

 2859.  श्री
 खरीद  कु कुमार  गंगवार :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  मध्य  ate  में  दोनों  जाति  को  अनुसूचित  जातियों  में  शामिल  किया  गया  है  और
 क्या  सागर  जिले  की  धोनी  जाति  को  भी  इसमें  शामिल  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  विस्तृत  कारण  क्या  हैं
 ?
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 श्री  पी०  :  अद्यतन गृह  मंत्रालय  सें  राज्य
 मैत्री

 !  faa  संविधान
 1950  के के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  के  भोपालਂ  रायसन  भी ra  सेहोर  जिलों  में

 समुदाय  को  जाति  विनिर्दिष्ट  क्रिया  गया  है  ।  सागर  जिले  को  मिलाकर  राज्य के
 अन्य हिस्सों  में  धोबी  समुदाय  अनुसूचित  जातियों  की  सची  i  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 किसी  समुदाय  को  अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  विनिर्दिष्ट  करने  के  लिए  अपनाये  गये
 जो  अस्पृश्यता  की  परम्परागत  प्रथा  से  उत्पन्न  अत्याधिक  शैक्षिक  तथा  आर्थिक

 पिछड़ापन  है  ;  को  ध्यान  में  रखत ेहुए  राज्यों  अथवा  राज्यों  के  भागों  के  सम्बन्ध  में  समुदाओं  को

 भचर्चित  जातियों  की  सदियों  में  शामिल  किया  गया है  ।  किसी  समुदाय  को  दशा  मसलन-अलग

 राज्य  अथवा  अलग-अलग  क्षेत्र  में  मानदण्ड  के  संदर्भ  में  अलग-अलग  हो  सकती  है  ।  मध्य  प्रदेश  के

 अन्य  जिलों  में  धोबियों  को  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  पर  अन्य  ऐसे  सिफारिशों

 सुझावों  और  अभ्यावेदनों  के  साथ  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनूसूचित  जनजातियों  की  सूचि

 प्रस्तावित व्यापक  संशोधन  करने  के  संदर्भ  में  कौर  इस  सम्बन्ध  में  अपनाये  गये  सम्बद्ध  मानदण्ड के

 अनुसार  संबंधित  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  और  भारत  के  महा पंजीयक  से  cunt  करके  विधिवत  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  से  टिप्पणियां  अभी  प्रत्याशित हैं  और  उन्हें  नियमित
 से

 अनुस्मारक
 भेजे  जा  रहे  हैं  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  341  (2)  और  342  (2)  को  ध्यान में

 कर  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  की  विद्यमान  सूचियों  में  कोई  संशोधन  संसद  के

 किसी  अधिनियम  के  जरिये  ही  किया  जा  सकता  है  ।  के  }

 लघू  कुटीर  और  बड़े  उद्योगों  के  लिए  आरक्षित  वस्तुयें
 क

 ..,
 2860  Sto  मधु  दण्डवते  :  क्या  उद्योग  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किं

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  चरणबद्ध  रूप  में  इस  सिद्धांत  को
 ‘arent SS sos

 कं  का  है
 कि  fia  वस्तु  it  का  उत्पादन  कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  में  किया  जा  सकता  है  उनको  लघु  उद्योग  में

 दन  करने की  अनुमति  दी  जाए  और  जिन  वस्तुओं  का  उत्पादन  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  किया जा  सकता  है

 उनका  अवांछनीय  प्रतिस्पर्द्धा  से  कुटीर  एवं  लघू  उद्योग  क्षेत्र  की  रक्षा  करने  की  दृष्टि  बड़े  उद्योग

 क्षेत्र में  उनका  उत्पादन  करने  की  अनुमति  न  दी  जाए  ;  और  भ  लि

 ही
 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  (=)  1980

 में  घोषित  औद्योगिक  नीति  विवरण में  सरकार  ने  इस  बात  को  दोहराया  है  कि
 लघु

 उद्योगों  के

 विकास के  fea  में  उनके  लिए  वस्तुओं  के  आरक्षण  के  संबंधित  नीति  पूर्ववत्  चलती  1

 क्षण  के  लिए  वस्तुओं  का  चुनाव  जिन  आध  ray  पर  किया  जाता है  उनमें  अन्य  बातों  के  अलावा  लघु

 उद्योग  क्षेत्र में  उस  वस्तु  के  उत्पादन  की  अ  दिव्यता  और
 ह
 तकनीकी

 am  ता ब्य ताओं
 पर  भी

 विचार  किया  जाता
 1

 तो
 लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  उत्पादन  eg  वस्तुओं

 के  arte  से  संबधित  स्थायी  समिति  का
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 दर्जा  बढ़ा  कर  ् लस धि ् सचिवों को २  fife  के  शराब  या  गया  a  और  यह  समिति  निरन्तर ਂ  उन
 वस्तुओं  पर  विचार  करती  करती है  जि प्रश  आर ।  io  पची  में  सम्मिलित  किया  जा  सकता  है  ।  प्रगति
 की  निरंतर  समीक्षा की  जाती  है  जिससे  कि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के

 लिए
 किया  गया  आरक्षण  सुप्रभा वी  एवं  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर र  area

 झ भट  सीमा  सुरक्षा  बल  के  अधिकारियों  की  एस०  एस०  ato
 a

 श्रेणी  को  शामिल  किया  जानों

 2  861.  श्री t  भीखा  भाई :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर रेंगे  कि  :

 (%)  कया  एस०  एस०  सी ०  श्रेणी के  अधिकारी सीमा  सुरक्षा  बल  में  लिए  जाते  हैं  ;

 यदि  शो
 तो  क्या  रक्षा  सेवायों  में  उनकी  सेवाएं  गिनी

 ही  चाही  यि
 at  उसके

 कपा  कारण  है  ;

 क्या  सीमा  ता  बल  में  लिए
 गए  ई०  सी०  ओ०  को  सैन्य  बलों  में  सेवा से लाभ

 दिए  जाते  &  ी
 देके

 यदि  4 4 |
 तो  इस  भिन्न  स्तर  के  eT

 (=)
 इस  सम्बन्ध  में  एस०  एस०  ato

 ०  बचो  toe  हे  कोई  अभ्यावेदन
 प्राप्त

 हगा  &
 ate  eee  #

 (a)  यदि  at,  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 gan  |

 गृह मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन

 बग
 श्रीमान  ।

 से  इमरजैंसी  कमीशन 3  और  शार्ट  सर्विस  कमीशन  आफिसर
 ( fraaai  कड  नियम  1971  के  अनुसार ईं०  सी०  lo  और  एस०  एस०  सी०  भो०
 दोनों की  रक्षा  सेवाएं  T) faaa afessart  आदि  के  लिए  गिनी गई  थी

 यह  नियम  29  1974  को
 और  उसके बाद  समाप्त  हो  गये  ।  इसके  बाद  दोनों  वर्गों  q  कारियों  की  रक्षा

 सेवाओं
 को

 वरिष्ठता  इत  द  के  लिए  नहीं  गिना  गया है  ड  ol

 re (=)  जी  श्रीमान  ।

 उपर्युक्त (  ओर  के  उत्तर  को  देखते  हुए
 ai गए  ्  वेदन

 नामंजूर
 कर  दिए

 न  लत  +
 =

 अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  अति
 कत  पदों  को  भरना

 2862. श्री  वा  भाई :  क्या  गह  मंत्री  य  xr  बत ताने  की  ट  कपा करेंगे  कि  :
 क्या  अनुच्छे  16  (4)  और  335  के  अंतगर्त  आरक्षण  की  अल्पावधि  को  ध्यान में

 रखते  हुए  क्या  सरकार  का  आरक्षण  की  अवधि  सम समाप्त  होने  तक  भारक्षण  को  समाप्त  करने गोर  आरक्षित  पदों को
 अनारक्षित  पदों  में  बदलने  की  नीति को  बहाल  न  करने  की  है  ओर
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 लिखित  उत्तर de  1904  (a)

 क्या  लगभग  सभी  मंत्रालयों में  कमी  को  समाप्त  करने  की  दृष्टि  से  आरक्षित  रिक्त

 लि  पदों  को  भरने  के  लिए  अनुसूचित  जाति  ों  a  जनजातियों के  लिए  विशेष  भर्ती  अभियान
 ट्

 कार्यक्रम  शुरू  करने  ह ेहेतु  सरकार  का  विचार  क
 सेवा  भा

 een

 को  स्वयं  लेने  का  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  at  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  की  विद्यमान  नीति  की  कोई द  है  ।

 जी  नहीं  ।

 a

 अनुसूचित  क्षेत्रों  तथा  अनुचित  जनजातियों  के  कल्याणार्थ  आयोग

 2863.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  संविधान के  अनुच्छेद  340  के  अंतर्गत  दो  बार  पिछड़ा

 पर्रे
 आयोग

 नियुक्त
 किया  है  ;

 हि

 क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  क्षेत्रों  तथा
 agar Pea  जनजातियों  के

 संविधान
 hs

 ग्छ्द  339  के  अधीन  एक  आयोग  नि  वत  कर  का  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?  me  at

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन
 :

 जी  श्रीमान ।

 1960  में  एक  आयोग  नियुक्त  किया  गया  था  ।  सरकार  का  दूसरा  आयोग  स्थापित
 करने का  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 थ s
 { Gi )  संविधान  के  अनुच्छेद  338  के  उपलब्ध  के  अनुसार  नियुक्त  किये  गये  arrat efter  जाति

 और  अनुसूचित  जनजाति  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 अनुसूचित  अनुसूचित  ज़नजातियों  और  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  संबंध  में  उच्च  शक्ति  प्राप्त
 a  अनुसूचित  क्षेत्रों  के  प्रशासन  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  उपायों

 के  संबंध  में  रिपॉट  देने  के  लिए  अनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण  के  बारे  में  संसदीय  समिति  पहले

 बिद्या  पान  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  भावश्यफतानुसार  समय-समय  पर  सम्बद्ध  |  aoa  के
 बारे  में  कार्यबल  आदि  नियुक्त  करती  रही  है  ।  अतः  वर्तमान  संदर्भ  में  संविधान के  अनु
 339  के  अधीन  आयोग  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  महसूस  नहीं  की  गई  है  ।

 मथ
 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  परिस्तार

 2865.  श्री  एस०  खान मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 करि

 क्या  यह  सच  है  कि  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  ने  कभी  थोड़ा  सा  लाभ  नहीं  दिखाया  है

 भोर
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 यदि  at,  तो  1200  करोड़
 र

 की  इतनी  भारी  लागत  से  क्षमता  के  इतनी  कम

 वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री
 नारायण

 दत्त  ति  चा
 नहीं

 ।
 स्टील

 aft  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  परीक्षित  वार्षिक  an  वर्ष  1981-82  में

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  को  न  केवल  सकल  लाभ  हुआ  है  afew  70  लाख ख
 रुपये  का

 शुद्ध
 लाभ  भी

 है
 हुआ है

 कारखाने  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  कारखाने  विस्तार/आधुनिकीकरण

 करना  आवश्यक  है  ।  कारखाने  का  विस्तार/आधुनिकीकरण  करने  की  यो  ™ ना  तैयार  की
 जा  रही

 है  और  इसकी  लागत  अभी  भांति  जानी  है  ।

 pa च _  केरल  में  मेल  के  एक  वाल्व  डि  विजन की  स्थापना

 2866.  श्री ए
 ए०  नीलालोहिथादसन  नाडार :  क्या  उद्योग  मंत्री  महू

 बढ़ाने
 की  कृपा  करेंगे

 |  ि  । कि
 an

 क्या  केरल  सरकार  ने  केरल  में  भारत  हैवी  ट्रक  fafade
 को

 एक  वाल्व

 डिवीजन  की  स्थापना  हेतु  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ;  और

 दि  तो  किए  गए  अनुरोध  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  भारत  सरकार  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?  १
 a  &

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  aa  भोर  केरल

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  पत्र  लिखा  था  जिसमें  उन्होंने  केरल  में  बी ०  ud  ईं  Ueto  द्वारा

 वाल्व  निर्माण  एकक  की  स्थापना  करने  का  सुझाव  दिया  था  ।  उन  सूचित  किया  गया  था  कि  वाल्वों

 निर्माण  के  लिए  सुविधाएं  स्थापित  करने  हेतु  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  और  यह  कि  बी०  एच०  ई०

 एल० से  कहा  गया  है  कि  वे  इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पहले  केरल  सरकार के  सुझाव  को

 ध्यान  में  रखें  थ

 सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  बाद  बी०  एच०  ई०  Tao  ने  तिरूचि  में  अपनी  वाल्व

 निर्माण  सूची  atait  का  विस्तार  करने  के  लिए  और  गोइंदवाल  में  एक  पूरक
 ह  थापित

 करने

 के
 लिए

 एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।  2

 a  उत्तर  प्रदेश  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  को
 र  पवन

 i

 2867.  श्री  जेनुल  :  कया गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  [|

 उत्तर
 प्रदेश  उन  imal  सेनानियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  राजनीतिक

 पेंशन  हेतु  आवेदन  अभी  fe

 ये  आवेदन  पत्र  कितने  समय  से  विचाराधीन हैं
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 काक

 इस  तरह  के  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  प्रकार  के
 आवेदन  पत्रों  का  निपटान  शीघ्र

 करी  के  लिट  का  कार्यवाही
 की  जा

 रही  है
 ?  ष्

 रं
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकट  :  5639  ।

 -.

 से  में  दी  गई  संख्या  में  से  अधिकांश  आवेदकों  ने  1-8-1980 में  लागू

 पेंशन  योजना  के  उदार  बनाये  गये  उपबन्धों  के  अधीन  पेंशन  का  दावा  किया  इन  आवेदनों
 पर  राज्य  सत्यापन  रिपीट  भोर  अथवा  आवेदकों  से  आवश्यक  सूचना/दस्तावेज  प्राप्त  न  होने  के

 कारण  अंतिम  निर्णय  जाना  है  ।  गृह  मंत्रालय  के  अनुरोध  पर  राज्य  सरकार  ने  केवल
 e

 स्वतन्त्रता  सेनानियों के  सम्मान  पेंशन  दावों  पर  कार्यवाही  करने  के  लिये  विशेष  कक्ष  गठित

 किया  है  आवेदकों  द्वारा  काठी  गई  वास्तविक  सजा  के  सत्यापन  में  कुछ  जिनमें

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पुराने  अभिलेखों  आदि  की  जांच  करना  भी  शामिल  के  होते  हुए

 राज्य
 सरकार  ने  न्यूनतम  संभव  समय  में  अपनी  रिपोर्ट  भेजने  का  आश्वासन  दिया  है  ।

 न्  ्

 ही  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतगंत  राज्यों  को  दी  गई  केन्द्रीय  धनराशि

 aes
 श्री  जैनुल  बार  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  wat  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतर्गत  aa  तक  विभिन्‍न
 राज्यों

 को
 ल

 कितनी  धनराशि
 दी  है  ;  भौर

 इसके  फलस्वरूप  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  ह्  ?

 योजना  मंत्री  एस०  ato  लोक  सभा  में  दि०  13-10-1982  को

 मानिंद  शादो
 1583  के  लिए  दिए  गए  उत्तर  की  ओर  ध्यान अ mess  किया

 जाता है  ।

 (a)  1981 1-82  और  1982-83  की  वार्षिक  योजना  के
 प्रकाशित  दस्तावेजों  की  ओर

 ध्यान  आकृष्ट  किया  जाता है  जो  संसद  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किये  गये  थे  और
 जिनमें  विभिन्न  क्ष क्षेत्रकों

 में  योजना  की  प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  है  ।

 ह  ज  ew  irs  )

 t  ar  लघु  उद्योगों  को  बंक  ऋण  few  are

 2869.  att  हरिकेश  बहादुर :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कावा  बां  किए :

 (a) a क्य  सरकार  ने  लघुं  उद्योगों  के  लिए  बैंक  ऋण
 ॉ

 क्र tag  ब्यवस्थायें  की  i

 ओर
 =

 tra
 ह  तो  इस

 प्रकार  के
 तर  |  श्रेणी  के

 व्यक्ति  पात्र  हैं  और  विस्तृत ८  .  मग

 शर्तें  ब्या

 बचा  तथा  इस्पात  ate  art  मा  द  :  जी  लघु

 औद्योगिक  एककों  को  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  ऋण  स्वीकृत  भर  वितरित  किए  जाते हैं  ।  लघु

 17
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 nn  iia = a  यय  यय

 उद्योगों  को  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा
 अग्रिम  ऋण  देने  सम्बन्धी  क्षेत्रोंਂ  की

 सूची
 में  शामिल

 कर  लिया गया  है  ।  ्  =
 र

 जीव  प्रिय योजनाओं  वाले  लघु  औद्योगिक
 फक  एकक

 afin fea afrom oy
 aq  क  ऋण  पाने के  पात्र

 हैं  वाणिज्यिक बैंकों
 द्वारा  aq  एककों  को  दिए  जाने  वाले  अग्रिम  रणों  की  शर्तें  तथा  उपबंध

 भारतीय  रिजर्व  बै  क  द्वारा  बैंकों  को
 समय-समय

 पर  जारी  किए  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  आधार

 पर  निर्धारित  किए
 जाते  हैं  ।

 a  उत्तर  प्रदेश  में  नयी  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  निधि

 2870.  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  मंत्री  यह  बत  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  नयी  योजनाएं
 चलाने

 के  लिए  उत्तर

 प्रदेश  के  लिए  निधियों  का  प्रावधान  कर  दिया  है  ;  और

 (=)
 यदि  तो  राज्य  को  कितनी  राशि  प्रदान  की  गई  और  किन-किन

 योजनाओं
 के  लिए

 ag  राशि  व्यय  की  जाएगी  तथा  तत्संबंधी  पूर्ण  ब्यौरा  कया  है  ?  a

 योजना  मंत्री  एस०  बी०  :  कौर  राज्य  की  1982-83  की  वार्षिक

 योजना  के  लिए  429.84  करोड़  रु०  की  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ।  चालू  वर्ष  की  योजना

 में  य  अनुमोदन  की  आवश्यकता  वाली  कोई  नई  परियोजनाएं  या  स्की में  शामिल  नहीं  की  गई  हैं  ।

 बिहार  में  कोहना  नदी  का  प्रदूषण

 28'
 71.  इन्द्रजीत  गुप्त :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया
 बोलानी  धोंवनशाला  संयंत्र  और  किरीभूम  खानों  होने  ala  fasacat  के

 कारण  बिहार के
 Tange

 जिले  में  कोहना  नदी  के  भारी  प्रदूषण  की  ओर
 परक  का

 ध्यान

 प्रदूषित  किया  a या  गया  दै  क
 ग

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बड़ी  संख्या  में  आदिवासी  बाहुल्य  वाले  इस  क्षेत्र  में  इस
 षित जल  को  पीने  या  कपड़े  धोने  के  अथवा  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग  में  नहीं  लाया

 थों
 सकती  गौर  ली

 यदि  तो  क्या  सरकार  का
 विचार  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदूषण  faze

 धो  at  1982  के
 अनुरूप  क कोई  उपचार  रांत्मक  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 पर्यावरण  विभाग  में  उप  मंत्री  दिग्विजय  :
 (=) a fier fF

 (  बोलना  hee
 AS), की  ——  1  प्रबोधन  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  के  बिहार  राज्य  बोर्ड  द्वारा  नहीं

 किया  गया  शै  ।  तथापि
 इस  बात  को स्विस  गार

 दि
 जाता है  ता  व्यापारियों  से  भर  कोयला

 खानों
 से

 किये
 गये  निस्सार  ण  तरल

 मिति  ae  पक विन  ty  डिक द  Be  यं  ले  मा  और  अक्सर  अमलीय  ae
 छोटी
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 शाए  एएएएए्छआफजणणणण
 नदियों  ओर  जल  स्रोतों  में  इस  प्रकार  का  निस्सारण  इनके  पानी  को  जुलाई  करने  ओर  सिंचाई
 के  प्रयोजनों  के  लिए  '

 बना  सकता है  ।

 जल
 ले  लिए

 बिहार  राज्य
 बोर्ड

 शीघ्र  नदी  के  जल  का

 प्रबोधन
 करने

 रे
 में में

 सोच

 fmnatat  स्थित  मेसर्स  ए  >  सी  सर  ie  संकाय  इससे  fanaa  यालों
 a

 x
 सीमेंट  को  घूल

 te

 2872.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त

 श्री नारायण चौबे  :  oe

 घान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ग

 क्या
 सरकार  को  बिहार  के  सिंहभूम  जिले  में  झिकपानी  स्थिति  मसस  go  सी०  सी०

 के  सीमेंट  संयन्त्र  से  नि निकलने  वाली  सीमेंट  की  धूल  से  पैदा  हुई  पर्यावरण  सम्बन्धी  समस्याओं  के

 सम्बन्ध में  शिकायतें  मिली

 क्या  इसके  आसपास  की  फसलों  और  आसपास  की  आदिवासी  जनसंख्या  के  स्वास्थ्य
 ~

 को  होने  वाली  कथित  क्षति  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है  ;  ओर   ्a

 _..  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?  डग

 .  पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  दिग्विजय  fag  ह

 आदिवासी  जनसंख्या  की  फसलों  और  स्वास्थ्य  को  तथाकथित  हानि  की तथा

 सीमा
 का  अनुमान  ह  लगाया  गया है  ।  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  के  लिए  बिहार  राज्य

 कर  रहा है  । बोड़े
 viii

 का  अध्ययन  ms  के  लिए  कार्य वा  ही
 म

 ई

 प्
 ह  Pager.  मिजोरम  सीमा  को  क्षेत्र गਂ

 फक  घोषित

 काकों  इन्द्रजीत  गुप्त :
 ह  ह  rat  जंक रद  नय

 ध्
 re

 a  पीयूष  तरीको  वारे

 pe
 i

 क्या  गृह  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ~

 क्या  gz-fastta  को  '  क्षेत्र”: 1  घोषित  कर  हैं  az  वहां

 हगा  हे तैनात  की  जा  रही

 यदि
 तो  क्या  यह  सच  है  कि  fagat  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  परामर्श  किए

 बिना  केन्द्र  द्वारा  की  जा  रही  पर
 आपत्ति  की  है

 ;  बीर

 (7)  zat  मुख्य  मंत्री  ने  कहा  है  कि  के  का  kr
 rarer  और

 अनुचित  है
 ?
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 ca ee

 a
 में  राज्य  मंत्री  पी०  कात  से  (7)  सरकार  के  पास

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  त्रिपुरा-मिजोरम  सीमा  से  लगे  त्रिपुरा  के  जामपुई  पहाड़ी  क्षे क्षेत्र  का

 धत  मिजो  राष्ट्रीय  मोर्चे  के  उग्रवादियों  द्वारा  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।  विद्रोही  इस  क्षेत्र  का

 sae  छिपने  के  स्थान  के  रूप  मिजोरम में  उपद्रव  करने  तथा  बंगलादेश  को  बचकर  भाग  निकलने

 के  लिए  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  यह  विचार  किया  गया  कि  इस  क्षेत्र  को  दंगा ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित

 किया  जाय  ताकि  सुरक्षा  बल  विद्रोहियों  से  प्रभावशाली  ढंग  से  निपट  सके  और  मिजो  राष्ट्रीय  मोर्चे
 के  उग्रवादियों  की  घसपैठ/बचकर  भाग  निकलने  को  रोका  जा  सके  ॥  त्रिपुरा  जिनसे

 ae  किया  गया  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  नहीं  थी  ।  भारत  सरकार  ने  सावधानी  से  मामले  की

 जांच  की  और  मामले  के  गुण  दोष  पर  विचार  करके  त्रिपुरा-मिजोरम  सीसा  पर  त्रिपुरा में  एक

 छोटे  क्षेत्र  को  दंगा ग्रस्त  घोषित  करना  आवश्यक  समझा  |  तदनुसार  17-9-1982 को  सशस्त्र  बल
 1958  के  अधीन  एक  अधिसूचना  जारी  की  गई  ।

 जैसे
 ही  स्थिति

 सामान्य  होगी  अधिसूचना  वापस  ले  ली  जाएगी  |

 >
 भारत  में  अरब  धन  का  निरन्तर  आगमन  |

 2874.  tt  चित्त बसु  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अरब  देशों  का  धन  निरन्तर  आ  रहा  है  ;

 यदि  तो  ag  घन  किन्हें  प्राप्त  होता  है  और  उसका  क्या  उपयोग  होता  है  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  का  ब्यौरा  कया  है  ?  न  यम

 द =  हु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  (*)  सरकार  को  उपलब्ध

 सूचना  से  संकेत  मिलता  है  कि  ara  देशों  से  भारत  में  धन  विदेशी  अभिदान  के  रूप  में  कौर  अन्य

 प्रकार से  भी  भा  रहा  है  ।  क  ह

 कौर  (7)  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1979,  1980  और  1981  के  दौरान  विदेशी

 अभिदान  प्राप्त कर्ताओं  तथा  किस  तरीके  से  यह  धन  प्रयोग  किया  जाता  से  सम्बन्धित  विस्तृत

 सूचना इन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  किए  गए  विदेशी  धन  की  विवरणियां  के  संगणीकरण  किए  जाने के

 बाद ही  उपलब्ध  होगी  ।  1979  में  प्राप्त  विदेशी  धन  के  संगणीकरण  से  सम्बन्धित  कार्य  किया  जा

 रहा  वर्ष  1980  एवं  1981  से  सम्बन्धित  कार्य  बाद  में  शुरू  किया  जाएगा  ।
 फ

 |  द्  महाराष्ट्र  जल  निरोध  एवं  बोड़े  में  }

 -
 2875.

 श्री  भार०  एन०  राकेश
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  ह कृपा करेंगी  किः

 कन्या न  नने  1)  घोडे  के  व्यावसायिक  कामना  रियों
 क्या

 महाराष्ट्र  जल  निरोध  और  नयी
 10290  के

 +

 आफ  इंडियाਂ  में
 प्रकाशित  समाचार  की

 में  असंतोष  के  बारे  में
 12  1982  के  इन्न

 कर्षित किया  गया  है  गर
 '  '

 भोर  सरकार  का  ध्यान
 भा
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 नाका (ख) कया १ sal
 चिर  प्रगति

 कवि
 दी  करने भौर  देश  को  प्रगति

 पथ  पर  ले  जाने  तथा  म महा 1.0  sr  सरकार
 inlaid

 ह  जिससे
 प्रतिष्ठा  पलायन

 भी  सकेगा ?  =

 पर्यावरण  विभाग  में  उप  मंत्री  दिग्विजय  तथ  PE,  महा  cise
 सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  महाराष्ट्र  जल  निवारण  तथा  बोर्ड  के

 सादिक  कर्मचारियों  में  कोई  असन्तुष्टि  नहीं  है  कौर  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  आधा  रहीन

 तथा  भ्रामक है

 लि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्य  सरकार  पहले  ही  बोर्ड  ay  अग्रवर्ती

 कामिक  नी  तयों  का  अनुसरण  कर  रही है  और  राज्य  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसा 1 एक  भी  मामला

 नहीं  भाया  है  जहां  बोर्ड  के  किसी  अधिकारी  ने  बोड़  की  सेवाएं  बोझ  में  बताई  गई  असन्तुष्टि  के

 = कारण छोड़  दी  हों  ।
 न

 सतकंता  एवं  silo  एण्ड  एम०  एककों  को  समाप्त  करन
 क  .

 ह

 2876.  श्री  आर०  एन०  राकेश  :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  Hor  करेंगे  कि  क्या
 कार  का  विचार  सकता  और  भो०  एण्ड  एम०  एककों  को  समाप्त  कर

 को  हैं
 जोड़ा  हो  गए

 हैं
 तथा  जिनसे  सरकारी  धन  ate  शक्ति  की  बर्बादी  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  क  बाद  कीप
 भ

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 tee  सिर  भेज  में  केबल  संयंत्र  की  स्थापना

 2877.  श्री  मनमोहन  पड  कया  उद्योग  मंत्री  य  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  के  मयूरभंज  जिले  में  बोरीपाड़ा  में  भार  सहयोग  से  एक

 कोरी  गर
 को  भाकुनी  क  केबल  संयंत्र  स्थापित  किया  जा  रहा है

 y ( \ q)  यदि  हां 11५  &  i,  तो  उस  केबल  संयंत्र  में  किस  प्रकार  के  केबलों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ;

 भोर  न  ~

 )  इसकी  परियोजना  क्षमता  का  ब्यौरा  क्या है  ओर  इसमें
 वाणिज्यिक

 उत्पादन

 कब तक  शुरू  होने  की  भाषा है  ?  प्त  |

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  ख
 मंत्री  नारायण  दत्त

 :  (*)  नहीं  ।  फिर

 भी  to  निकलो  उड़ीसा  fro  नामक  एक  संयुक्त  क्षेत्र  की  कम्पनी  में  एक  संयंत्र  स्थापित  किया  जा

 रहा  है  जिसमें  उड़ीसा  औद्योगिक  विकास
 निगम

 ने  म०  नेशनल  इन् सुले टेड  क०  आफ  इण्डिया
 कलकत्ता  को  भागीदार  बनाया  है  ।

 18]



 लिखित  उत्तर  20  1982 ५

 म०  निकोल  उड़ीस  लि०  का मै ं०  टेलको  एस०
 ie

 इटली
 *

 साथ  तकनीकी  सहयोग

 है  किलों

 दढ  पी  i  भी  10  प्रतिशत  की  सौदा

 म०  निकलो  उड़ीसा  लि०  द्वारा  66  किलोवाट  तक  के  पी०  ae  सी ०/एक्स ०  एल०
 क  डेव  य वज़ीर  केबलों  का  निर्माण  किया  जाएगा  |

 (7)  म०  निकलो  उड़ीसा  लि०  ने  इस  परियोजना  को  683  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  से

 कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  किया है  ।  वारिक  क्षमता  1,000  के०
 एम

 ०  (3  कोर  at)  केबल  की

 उनसे  भौद्योगिक  लाइसंस  जारी  होने  की  तारीख  से  दो  वर्षों  के  भीतर
 तर  अर्थात्‌

 1984  तक

 वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 ल
 उडीसा  में  उद्योगों  को  स्थापना

 2878.  श्री  मनमोहन  ख ७  क्या  उद्योग  मंत्रीं  यह  बता  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों

 रारीतदिमवातित दी  os

 यदि  at,  तो  उन  बड़े  और  मझोले  उद्योगों  की  कुल  संख्या  कितनी  जो  गत at  वर्षों

 में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गए  हैं  ;  भर  ह

 वे  उद्योग  कौन  से  हैं  तथा  उन्हें  उड़ीसा  में  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया  गया

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण
 दत्त

 : द  हां  ।

 और
 )  उड़ीसा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  जारी  किए  गए  आशय-पत्रों  और  औद्योगिक

 ना

 an  विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीकृत  योजनाओं  के ब्यौरे  संलग्न  विवरण

 lau  दए  गए  हैं  ।

 a  ध

 उड़ीसा  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों के  लिए
 वर्ष  1980 से  1982  82)  के

 दौरान  जारी  किये
 गये

 भाशय/पत्रों  औद्योग्  क  लाइसेंसों  तथा  तकनीकी  विकास  के

 महानिदेशालय में  पं  योजनाओं  को  तथा  उनके  स्थापना-स्थलों  को  दर्शाने
 =

 बाला  विवरण

 क्रम  संख्या  स्थापना-स्थल  अर्थात्‌  उद्योग  आशय-पत्र

 aq  1980

 1.  सेमी  कोक घनकानाल
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 1  3

 2.
 हिना  जोड़े  के  इस्पात  के

 QTE,  बॉन्डिंग  बैंक्स  आदि ।  3

 3.  सल्फूरिक  एसिड  ओलीया

 को  रूट  1.  लिखाई
 और  छपाई  और  लपेटने

 का  कालेज  ह

 कुझर  1.  कार्बन  एवं  मिश्र  धातु  इस्पात  ढली

 वस्तुएं  तथा  मिश्र  arg  लोह  की  ढली

 .  बस्तुएं

 2.  स्टील  मिलों/पेपर  मिलों  के  लिए  कूलर

 टेक  गि

 3.  र  पाइन  लाइनिंग

 मयूरभंज  1.  अंको  वाली  इलैक्ट्रोनिक  घड़ियां

 घेनकानाल  1.  एस्टेट  सीमेंट  प्रेशर  पाइप्स

 2.  हाई  care  स्टील

 शीट्स  आदि
 3.  एस्वेस्टस सीर

 बालासोर  1.
 लिखाई

 भर  छपाई  का
 कागज

 मयूरभंज  1.  इण्डस्ट्रियल  क्राफ्ट  और  tft  पेपर

 को रूट  1.  सभी  प्रकार  के  TET  और
 कागज

 उत्पाद

 ब

 3.  साल सीड  वसा और  सालसीड  fsarl-

 क्योड़क  1.  स्पंज  आयरन
 2.  कोल्ड  गोल्ड  स्क्रिप्ट

 कालाहाण्डी  1.  पेपर

 वर्ष  1982

 मयूरभंज  1.  पी०  वी०  सी०  और  एक्स  एल०  पी०

 ई०  पावर  केबिन
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 1  3  4

 2.  हैवी  ड्यूटी  पोस्ट  इन्संलेटर  3

 क्योंकर  3.  मीडियम  डेन्सिटी  फाइनल  बोर्डे  1

 1.
 कोल्ड

 कोल्ड  माइल्ड  स्टील

 बिना  उद्योग  वाले  frat  को  जारी  किए  गए
 sae

 (ara  नहीं  गया

 क्रम  संख्या  उद्योग  भाग्य-पत्र

 1  सिंथेटिक  डिटर्जेन्ट

 2  अल्यूमिनियम  एक्स टर डेड  पार्टस

 3
 डेकोरेटिव

 वेनी  रस

 .
 जारी किए  गढ  लाइसेंस

 क्रम  संख्या  स्थान  जिला/क्षेत्र  उद्योग  औद्योगिक  लाइसेंस

 aq  1980

 क्योंकर  1 1.  इलेक्ट्रो लाई टिक  मेगनीज  डाइऑक्साइड

 1.  फेरो  सिलिकोन को  रापुट

 2.  कोर  वनीर  बोड़

 मयूरभंज  1.  सामरिक  एसिड  कौर  ओलियम

 घेनकानाल  1.  अल्यूमिनियम  इन गो टस

 वर्ष  1981

 मय  राज a  1.  केस

 बालासोर  1.  लाज  क्रोम

 वर्ष  1982

 मयूरभंज  1.  पी०  वी०  सी ०  भौर  एक्स  एल०  पी०  Fo

 कुल्लू
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 उड़ीसा  राज्य के  पिछड़े  जिलों से  सम्बन्धित  उन
 योजनाओं

 की  संख्या
 जो

 1980 से  1982  82)  के  दौरान
 तकनीकी  विकास  के

 निदेशालय  में  पंजीकृत  हुई  हैं  ।

 टक ऋ  —~—

 क्रम  स्थान  उद्योग  पंजीकृत  स्कीमों

 सं०  जिला/तहसील  .  की  सं०

 1  2  4

 aq  1980

 पेपर मयूरभंज

 बोलंगी र

 बालासोर  पेपर

 को  रूट

 aq  1981

 बालासोर  1.  पेपर

 2.  तेल

 3.  प्लास्टिक  और  पो  लिनक्स

 को रापुट  भौद्योगिक  गस

 मयूरभंज  1.  विविध  रसायन

 2.  पेपर

 3.  मेटलारृजिकल

 इंजीनियरिंग  वस्तुएं

 4.  घेनकनाल  1.  मेटलारजिकल

 इन्जीनिर्यारंग  वस्तुएं

 2.  औद्योगिक  गस

 aq  1982

 मयूरभंज  1.  चमड़ा
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 1  2  3

 2.  मल्लिका

 3.  एसिड  गौर  लवण

 धन कनाल  एसिड  भौर  लवण

 बालासोर  1.  पेपर

 2.  प्लास्टिक  और  पोलीस

 3.  औद्योगिक  मशीनरी

 को रापुट  1.  औद्योगिक  मशीनरी

 2.  सीमेन्ट

 -5  बालनगिर  तेल

 बिहार  स्वतंत्र  सेनानियों  को  पेंशन

 2879.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह

 att  राम  विलास  पासवान  :

 कया  गृह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ae

 में  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  कुल
 न संख्या

 कितनी  है  और  उनमें  से  ककनों  को

 पेंशन  मिल  रही

 उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  संख्या  कितनी जिन्होंने  पेंशन  के  लिए  आवेदन  किया

 था  गर  उनमें  से  कितनों  की  पेंशन  मंजूर  की  गई  है  ;  और

 शेष  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिये  पेंशन  मंजूर  न  हरने  के  क्या  कारण  हैं  और  उनके

 लिए  पेंशन  कब  तक  मंजूर  की  जायेगी  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वेंकटसुब्बय्या  तथा  बिहार  के  स्वतंत्रता

 लि सेना  नि  |  के  आवेदनों  की  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 लम्बित  मामलों  की  संख्या
 39439

 है  जसा  कि  संलग्न  में  दिया  गया है  ।  उन

 पर  राज्यों  की  पुनः  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त
 न

 होने  के  कारण और  /  अथवा  आवेदक  से  अपेक्षित

 दस्तावेज  प्राप्त  न  होने  pein
 तिम  1 @l fara

 एवं  नहीं
 लिया  ना  सका  इन

 a a i aTaayt
 में  राज्य की

 प्राप्त
 रिपोर्ट/अपेक्षित  सूचना  माज  हर हते  ही

 निभ
 से

 हि
 लिया  जाएगा  ।

 86
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 राज्यों  को  कच्चे  माल  का  बटवारा

 2880.  श्री  चित्त  प
 क्या

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प  कच्च  माल  सभी  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों  को  वितरित  करने  का

 विचार कर  रही  है  ;

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ;  और यदि

 यदि  तो  उसके  कया  कारण हैं  ?

 योजना  मंत्री  Uqo  का  :  जी  नहीं  ।

 उपस्थित  नहीं  होता

 (1)  सरकार  प्रमुख  कच्चे  माल  के  वितरण  लिए  वर्तमान  प्रबन्धों  में  परिवर्तन  करना

 मगावश्यक नहीं  समझती
 क्

 दूर  संकेत  उपग्रह का  छोड़ा  जाना

 2881.  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  क्या  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि :

 (*)
 निकट  भविष्य  में

 भार  त  द्वारा  दूर  संकेत  उपग्रह  छोड़े
 जाने  की  वर्तमान  योजनायें

 हैं  ;

 क्या  उपग्रह
 देश  में  बना  होगा

 >
 a

 जो  उपग्रह  कक्ष  में  पहले  से  उपलब्ध  वे  सूचना  प्रतारण  में
 ना

 तक  उपयोगी  है

 (a) 3a उस
 प्रकार  प्राप्त  की  गई  सूचनाओं  का  कया  उपयोग  किया  जाता है

 ?

 विज्ञान  तथा  महासागर  विकास  विभागों  में  एवं  ऊर्जा  मंत्रालय  के

 गर  पारंपरिक  ऊर्जा  त्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी०  पी०  एन०  fag):  1985-86  में

 एक  भारतीय  सुदूर  संवेदन  उपग्रह  छोड़े  जाने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 इस  उपग्रह  का  संविधान  तथा  अहंता  संबंधी  काय  देश  में  ही  किए
 ay  ।  जिन  कुछ  जर ूरी  उपकरणों  का  निर्माण  भारत  में  नहीं  होता  उन्हें  आयात  किया

 जायेगा  |

 और  )  भास्कर-प  और  | है |  नामक  दो  प्रायोगिक  भू-प्रेक्षण  उपग्रह हों  को

 979  ate  1981  के  दौरान  छोड़ा  गया  था
 ।  उपग्रह  ait  भी  कक्षा  में

 नर क्र मा कर  रहा  है
 |  माइक्रोवेव  रेडियो-मीटर  के  माध्यम  से  तथा दो  बैण्ड  की  ao  वी०  कैमरा

 योगी  सूचना  प्रदान  की  है  ।  इसने  लगभग  4000  परिक्रमाएं  पूरी बाली के  माध्यम से
 इसने

 द  WIETa FT FAT ST 550 qWe qa aTat 5  wea  बैण्ड  sfafacai atx और  लगभग  1300  भारत  चित्रों  को

 के
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 —=

 भेजा  है  ।  370  परिक्रमाओं  के
 साइकिलिंग  रेडियो व्ाल्लागा क  zr 2 Fires

 थ
 we  «1

 किए  गए  हैं  ।  भारत

 में  विविध  केन्द्रीय  मंत्रालयों  और  राज्य  के  30  से  अधिक  aa  ने

 भास्कर के  आंकड़ों  का  उपयोग  किया  तना  चित्र  rf |  ढ़-मान  चित्रण  आदि  पर

 विविध  अध्यय  किए  गए  |  वाय मंडली  य/मौसम  विभागीय  परिवेदनाओं  के  सम्बन्ध  में  जल-वाष्प

 सम्बन्धी  मापन तथा  कुछ  अन्य  अध्ययनों  के  लिए  माइक्रोवेव  रेडियो मीटर  आंकड़ों का  उपयोग  किया

 ल गया  भ

 विशाखापत्तनम
 इस्पात  संयंत्र  के  लिए  सोवियत  रूप  से  आधुनिक

 उपकरण

 2882.  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री
 बह  बतान

 कृपा

 करेंगे  कि  :  =

 a
 था  यह  सच  है  कि  सोवियत  रूस  ने  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  अत्यधिक

 agra  उपकरण  भौर  तकनीकी  जानकारी  का  आश्वासन  दिया  है  ;

 (a)  ब  परा  प्रधान  मंत्री  की  हाल  की  यात्रा  के  दौरान  उपरोक्त  मामले  पर  बिचार  किया

 गया  था  भौर  यदि  तो  सोवियत  रूस  से  मिलने  वा  नी  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  भर

 कया  सोवियत  विशेषज्ञ  इस  इस्पात  संयंत्र  में  पहले  से  ही  कार्यरत  हैं  और  यदि  तो
 ्  pe उनको  किस  प्रकार  का  कार्य  सौंपा  गया  है  और  किये  गये  कार्य  की  प्रगति  क्या  है  ?

 थ  उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  att

 विशाखापत्तनम  इस्पात  कारखाने  के  बारे  में  दिनांक  12-6-1979  के  तकनीकी-आथिक

 सहयोग  सम्बन्धित  करार  के  अस्तगत  सोवियत  संघ  कारखाने  के  लोहा  भौर  इस्पात  बनाने  वाले

 क्षेत्रों  में  तकनीकी  भौर  वित्तीय  सहयता  देगा  ।  सोवियत  संघ  यह  सहायता  उपस्करों  की  सप्लाई

 विस्तृत  इंजीनियरी  कार्य  और  ऋण  के  रूप  में  देगा  ।  कारखने  के  प्रथम  च  रण  के  लिए  250

 यन  रूबल  का  ऋण  पहले  ही  दे  दिया  गया  है  और  भारत-सोवियत  संयुक्त  आयोग  की  बैठक  भर

 प्रधानमंत्री  के  दौरे  के  बाद  दूसरे  चरण  के  लिए  अन्य  ऋण  के
 लिए

 बातचीत  चल  रही  *

 (1)  26  सोवियत-विशेषज्ञ  पहले  से  ही  कारखाने  के  कार्य-स्थल  पर
 रूपांकन

 और

 ee  घी  कार्य  के  पर्यवेक्षण  में  सहायता  दे  रहे  हैं  ।  ा  ि  ः

 S
 ड

 faatf
 रित  समय  से  पीछे  चल  रहे  कोटा  और  तलचर  स्थित  भारी  जल

 mia  sito  नरसिम्हा  रेड्डी  :  कया  प्रधान  मंत्री यह
 oar oe  oe

 कृपा  करेंगे कि  :

 (*)
 क्या  क

 पेठा
 कौर  तलचर  स्थित  भारी  ।  जल  सं

 तर  निर्धारित  कार्यक  से  बहुत  पीछे  चल ह  a  ~  श 1]

 यदि  an  इन  दौनों  संयंत्रों  के  पूरे  हो  जाने  के  लिए  कया  लक्ष्य  निश्चित  किया  गया
 था  ate  बिलम्ब  के  कारण  कया  हैं  ;  और

 189
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 वर्तमान  आकलन  क्या  हैं  जब  तक  थे
 ड

 nay  ais  qR  हो ae,
 इं

 उत्पादन
 कब  से  शुरू  होगा  और  उत्पादन  की  दर  ब्या  सोची  गई  है  ?

 fa विज्ञान  तथा  महासागर  विकास  विभागों  तथा

 al

 मंत्रालय  के

 गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी०  पी०  एन०  :
 कोटा

 तथा

 डा  और  तलचर  की  भारी  पानी  परियोजनाओं  के  पुरा होने  का  समय  आरम्भ  में  क्रमशः aera
 nena  और  1976  रखा  गया  था  ।  दोनों  परियोजनाएं  यांत्रिक  दृष्टि  से  तैयार  हो  चुकी  हैं
 गोर  अब  उनमें  वे  परीक्षण  किए  जा  रहे  हैं  जिन्हें  उनको  चालू  करने  से  पहले  करना  जरूरी

 परियोजनाओं
 के  पुरा  होने  में  जो  विलम्ब  हुआ  है  उनके  कारण  e—  सिविल  निर्माण-कार्यों  के  लिए

 भाशा  के  अनुरूप  संविदाएं  न  स्वदेशी  और  भारतीय  उपस्करों  तथा  मशीनों  का  विलम्ब से
 श्रमिकों  से  सम्बन्धित  बिजली  में  उपस्करों  आदि  के  निर्माताओं  द्वारा

 काम  का  विलम्ब  से  किया  बाहर  से  लाए  जाने  वाले  दो  टावर  समुद्र  में  गिर  गए थे  उनकी

 जगह  नए  टावर  प्राप्त  ऐसे  महत्वपूर्ण  उपस्करों  के  लिए  फिर  से  arse  देना
 जिनके  निर्यात

 फर  बर
 देशों  ने  पाबन्दी  लगा दी  है  ।

 श

 _  आशा  है  कि  यदि  उपयोगी  वस्तुएं  और  संयंत्रों  में  डाली  जाने  वाली  सामग्री  उपलब्ध
 हो  गई  तो  ये  दोनों  भारी  पानी  संयंत्र  चालू  वित्त  वर्ष  के  अन्त  तक  उत्पादन  आ  रम्  भ  कर  देंगे ।  यह
 भी  भाषा की  जा  सकती  है  कि  ये  संयंत्र  लगभग  तीन  वर्ष  में  अपनी  अधिकतम  क्षमता  से  उत्पादन
 करने  लगेंगे ।

 कलपाक्कम  परियोजना  को  शरू  किया  जाना

 2884.  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि  कलपाक्कम  परियोजना  का  पहला  एकक  लगभग  पुरा  हो
 गया  लेकिन  अभी  सरकार  के  लिए  कुछ  समय  तक  इसे  चाल  करना  संभव  नहीं  होगा  ;

 संयंत्र  को  शुरू  करने  से  भारी  जल  की  कितनी  मात्रा  की  आवश्यकता  होगी  भीर  इसे
 ane ह  | फिर  चालू  रखने  के  लिए  कितनी  मात्रा  की  आवश्यकता  होगी ;  और

 क्या  सरकार  उसके  लिए  व्यवस्था  कर  सकी  है  ale  कलपाक्कम  का  पहला  एकक  कब

 तक  शुरू  हो  जाएगा  ?  इ

 विज्ञान  तथा  महासागर  विकास  विभागों  में  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  गर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सी ०  पी०  एन०  fag)  :  से  मद्रास

 rare  विद्युत  परियोजना  के  पहले  यूनिट  को  चालू  करने  के  लिए  शुरू  में  लगभग  250  टन  भारी

 की  जरूरत  होगी  और  बाद  में  हर  साल  इसमें  आई  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  लगभग  15

 न  भारी  पानी  की  जरूरत  पड़ेगी  ।  इस  यूनिट  को  जल्दी  से  जल्दी  चालू  करने
 क

 ही  कोशिश  की  जा

 wil
 भारी

 पती
 को  जरूरी

 ने
 है  और  प्रकार  इसके  लिए  जो  जरूरी  कदम  उठा  रही है

 AS  nal ms  tar  करने  की  वृद्धि  करना  भी एक  तैयार  करने  के  लिए  मारी  पानी  का
 a  aP  eee में  व  धि  aie

 मल  है  ।
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 ee

 और  मेर-सरकारी  क्षेत्र  उद्यम  उत्पादन  में  गिरावट

 (2885,  श्री कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 :.  देश  की  कितनी  फैक्टरियों  में  उत्पादन  गिर  रहा  है  ;

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  और  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  फैक्टरियों में  far  गए
 और  }

 उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  भर  उसमें  गिरावट  आने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इन  फैक्टरियों  में  कितनी  बार  हड़ताल  हुई  और  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है

 योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  और  वर्ष

 1977-78  गौर  1978-79  की  कारखानों  की  संख्या  का  वर्गीकरण  तथा  उनके

 स्वामित्व  का  प्रकार  और  उनके  उत्पादन  के  सकल  मलय  की  जानकारी  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन

 के  उद्योगों  का  वार्षिक  सर्वेक्षण  में  उपलब्ध  है  ।  इन  वर्षों  में  कारखाना  क्षेत्र के  सारांश  परिणाम

 संलग्न  विवरण में  दिए  गए  हैं  ।

 देश  में  वर्ष  1980-81  और  1982  के

 और  971  हड़तालें होने  की  जानकारी  मिली  है
 ।

 हरान  केश

 क

 2265

 |  तरणि  ~~

 स्वामित्व के  प्रकार  के  अनुसार  प्रमुख  बातें
 —

 |  1987-78  1978-79

 क्रम  स्वामित्व  का  प्रकार  का  उत्पादन  कारखानों  उत्पादन  का

 स०
 संख्या  सकल  मुल्य

 संख्या  सकल  मूल्य
 .

 (Bo  लाखों  =  रु०  में  )
 Pa  —_—__———  ont  विजन  किक  म

 1.  सरकारी  क्षेत्र  3865
 Q59790 eee  2  5418  ea  1057396

 2
 ais  सब

 1558  246418  1385  334230

 3.  गैर  सरकारी  उद्यम  71436
 oa  27  85624  70!

 9971  3042514
 WU,

 . afafesz  @  80  |  i  10353  239
 mn  नन

 कुल  84924  3886033  88077  4434379
 ——  समाना

 स्रोत  :
 उद्योगों  के  वार्षिक  सर्वेक्षण  की  सारणी  Fo  7,  कारखाना  क्षेत्र  के  सारांश

 ह परिणाम  1977-78  गौर  1978-79

 रुपया  अवसर और क्षेत्र  के  लि  ए  1978-7)  के  कारखाना  क्षेत्र  के  ए०

 एस०  ago  सारांश  परिणाम के  dum रा ग्राफ  1.2,  धारणाओं  ate  परिभाषाओं  के

 लिए पैरा  ग्राफ  1.4,  परिसीमाओं  के  लिए  पैराग्राफ  1.7,  देखें  ।
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 ato  सी  आई०  सीमेंट  नया  मध्य  प्रदेश  में  उत्पादन

 2886.  श्री  सत्यनारायण  जटिया :  कया  उद्योग  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ७  गांव  मध्य  प्रदेश  स्थिति  सी०  सी०  argo  सीमेंट  फैक्टरी  की  उत्पादक  क्षमता

 कितन  और  इस  समय  कितने  प्रतिशत  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा
 द

 और  प्रति

 बोरी  उत्पादन  लागत  कितनी  है  ;  क

 क्या  उक्त  फैक्टरी  का  विस्तार  जाएगा  ate  यदि  तो  ऐसे  विस्तार  के  बाद

 इसकी  क्षमता  हो  जाएगी  और  विस्तार  काय  को  पुरा  करने  में  कितना  समय  लग  जाने  की

 संभावना है  अं  र  विस्तार  पर  कितनी  लागत  आएगी ;
 ny रया  की  र

 (7)  इस  फैक्टरी  में  इस  समय  काम  कर  रहे  करें
 चा  संख्या  कितनी  ट  और

 विस्तार के  नाप हाट  बढ़ी  हुई  संख्या  कितनी  इस  समय  उसमें f  गय  व्यक्ति काम  कर  रहे

 और
 5

 (77)  तमंचा  रियों  को  उपलब्ध  की  गई  शैक्षिक  और  मनो रंज जन
 की  सुविधाओं

 का
 न  न

 ब्यौरा  क्या  a

 उद्योग त्  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  (a
 ATRIA

 ग  दत्त  :  (1)  वार्षिक

 अधिष्ठापित  लाख  मी ०  टन  ।

 (11)  1982  की  तिमाही  के  दौरान  क्षमता  प्रतिशत  ।

 (n
 ATH) 11)  प्रति  बोरी  सीमेंट  की  उत्पादन  लागत  बताना  जनहित  में  उपयुक्त  नहीं  समझा

 जाता
 ।  ह

 (a)  10  लाख  मी०  टन  प्रति  वर्ष  अतिरिक्त  उत्पादन  करके  क्लिंटन के  उत्पादन

 की  अधिष्ठापित  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  भाटिया  और  दिल्‍ली  स्थित  पिसाई  एककों

 के  साथ  ही
 ड्

 विस्तार  के  लिए  स्वीकृत  लागत  का  अनुमान  92.58  करोड़  1980 के  geal

 प्र  areata  )  लगाया  गया है  ।  विस्तार  कार्य  1985-86  तक  पूरा  हो  जाने  की
 आशा  है  ।

 बका
 समय  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  572  है  जिनमें  से  384

 मध्य
 प्रदेश  के  ।

 विस्तार  के  बाद  क्षमता  में  244  कर्मचारियों  की
 वृद्ध

 हो  जाने  की  संभावना  है  ।
 ि  i

 (9)  401  मकानों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  शिक्षा  और  rar  संतों
 सता

 gfeent

 भी  कर्मचारियों  को  दी  जा  रही  हैं  ।
 र  ी

 हे hee .
 ७  <  सीमेंट

 उत्पादन  की

 2887.  श्री  सत्यनारायण  जटिया
 :  वापर  aaa a HIT Bri faz

 50
 फिलॉप्रमम

 सीमेंट  के  बोरे
 पर

 सभी  करों  तथा  शुल्कों  को
 छोड़कर  औसत  उत्पादन

 लागत क्या  है  ’
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 सभी  करों  तथा
 की

 को  छोड़कर  किन-किन  कारखानों  की  सीमेंट  उत्पादन  लागत

 न्यूनतम
 एवं  अधिकतम है  ;

 50  कि
 कला ग्राम  सीमेंट  के  बोरे  पर  लगने  वाले  करों  एवं  शुल्कों  के  ब्योरे  क्या  हैं

 और  उपभोक्ताओं  को  नियंत्रित  तथा  ‘Bes
 ”

 का
 सीमेंट  किस  कीमत  पर

 उपलब्ध
 किया

 चम
 देश में  1982-83  के  दौरान  सीमेंट  की  खपत  तथा  उत्पादन  का

 अनुमान
 न  क्या  है  और

 मात्रा  का  आयात  कियां  जायेगा ;  और

 सीमेंट  का  विभिनन  देशों  से  किस  कीमत  पर  आयात  किया  जाता
 और  देश  में

 + उसका  विक्रय  मलय  क्या  होगा  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और
 2 अलग  किस्म  के  सीमेंट  की  उत्पादन  लागत  एक  एकक  से  दूसरे  एकक  में  भिन्न-भिन्न  ती  है  तथा

 1980/1981-82  की  अवधि  में  अलग  सीमेंट  राज-सहायता  को  की  प्रति  मीट्रिक

 टन  (20  की  लागत  165.37  मी०  टन  से  लेकर  313.44  तक  तथा  साधारण  पोर्टलैंड

 _  सीमेंट  (  राज  सहायता  की  प्रति  मी०  टन  लागत  225.90  रु०  से  लेकर 358.16
 (Ro  तक  तथा  Meds  पोजोलाना  सीमेंट  राज-सहायता  को  की  प्रति  मी०  टन

 उत्पादन  लागत  166.58  रु०  से  लेकर  286.81  रु०  तक  के  आसपास  रही  है  ।  श  |

 <  1982  से  प्रभावी  उत्पादन  कर  और  पैकिंग  प्रभारों  सहित
 सीमेंट  का भाड़ा

 ऋणमुक्त
 मुल्य  निम्नलिखित

 है  :
 लाा

 .  ee  पोर्टलैंड
 पो जो लाना

 सीमेंट  ae  be

 रु०  440.00  स०  425.00 कारखाने  से  चलते  समय  का  बिक्री  मूल्य

 उत्पादन  शुल्क  !  रु०  135.00  क  रु०  135.00

 पैकिंग  प्रभार  रु०  76.48  Ro  76.48
 nS es  ee  os  Om

 रु०  651.48  रु०  636.48
 कलिल
 अथवा  अथवा

 रु०
 32.57

 लगभग
 रु०  31.82

 प्रति  भग  afer  बोरी

 इन  gait  में  parte  कर  ay  Boe  कर  afeafara  नहीं  खुले  बाजार  में  बेचे
 जाने

 वाला  सीमेंट  मूल्य  भर  वितरण  नियंत्रण  से  मुक्त  किन्तु  सीमेंट  उत्पादक  संघ  ने
 खुले  बाजार  में  सीमेंट  का  अधिकतम  बिक्री  मूल्य  निम्न  प्रकार  बताया  है  :
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 स्थानीय  करों  कौर  बिक्री  कर

 को  छोड़कर  सीमेंट  की  50  राज्यों  के  नाम

 कि०  ग्राम  प्रति  बोरी  का  मूल्य
 ह

 60/-  रु०  केरल  जम्मू

 weer  3  yy  काश्मीर  तथा  उत्तर

 =  es  पूर्वी  राज्य  ।

 ~
 ह

 59/-  रु०  अन्य  सभी  राज्य

 और  बिजली  at  उपलब्धता  में  लगातार  आ  रही  रुकावटों  को  ध्यान में  रखते

 है हुए  इस
 ge

 aq  सीमेंट  का  उत्पादन  लगभग  250  मी ०  टन  होने  की  आशा  hed  28-2-

 1982 से r  सीमेंट  की  आंशिक  विनियंत्रण  योजना  लागू  करके  सरकारी  लेखे  पर  सीमेंट  आयात
 रन  बढ

 +
 रोक  लगा  दी  गई  है  ।  वर्ष  1982-83  की  आयात  और  निर्यात  नीति  के  अनुसार  राज्य

 व्यापार  निगम  तथ  प्रत्येक  राज्य  सरकार/संघ  शासित  प्रशासन  द्वारा  नामित  सरकारी  क्षेत्र के  एक

 अभिकरण  के  माध्यम  से  सीमेंट  आयात  करने  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  इन  अभिकरणों  द्वारा
 तीन  किया  जाने  वाला  सीमेंट  मुल्य  और  वितरण  नियंत्रण  से  मुक्त  होता है  ।  इस  प्रकार  आयात

 किये  जाने  सीमेंट  का  मूल्य  और  उसके  बिक्री  मूल्य  बता  सकना  कठिन  है  ।  देश
 में  उत्पादित

 सीमेंट
 जींद  ही

 विदेशों  से  भायातित  सीमेंट  की  खपत  देश  में  ही  की  जाएगी  ।
 ~ mm

 हिन्दी  के  प्रयोग  के  लिए  संस्थानों  को  पुरस्कार  ह  के  -  दू

 2888,  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजभाषा  के  प्रयोग  में  संस्थानों  को  प्रोत्साहन  देने
 के  लिए  पुरस्कार  देने  का  कोई

 व  है  ;  कू  ्

 यदि
 तो  उन  संस्थाओं  के  नाम  कया  जिन्हें  थे  पुरस्कार  मिले  हैं  ;

 परीक्षाओं
 क
 कया  हिन्दी  को  भारतीय  प्रशसन  सेवा  तथा  बैंकिंग  सेवाओं  की

 mf
 में  के  माध्यम  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त हैं  ;  और

 किन-किन  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  हिन्दी  की  परीक्षा  माध्यम  के  रूप  में  मान्यता  नहीं

 गई  है
 ?

 | अ
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  निहार  रंजन  :  इस  विभाग  द्वारा  प्रति  वर्ष

 हिन्दी
 का  सर्वाधिक  प्रयोग  करने  वाले  मंत्रालय/विभाग  को  एक  शील्ड  दी  जाती है  भर  दूसरा  तथा

 तीसरा स्थान  प्राप्त  करने  वाले  मंत्रालयों-विभागों  को  पुरस्कार  के  रूप  में  ट्राफी  दी  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों/विभागों  तथा  कम  से  कम  500  कर्मचारियों  वाले  अन्य  कार्यालयों

 में  टिप्पणी  भीर  भा
 ae

 हिन्दी  का  सबसे  अधिक  प्रयोग  कर  व्यक्तियों  को  प्रति वर्ष

 मंत्रालय/विभाग  में  पहला  इनाम 2 नगद  पुरस्कार  दिये  जाते  दूसरा इनाम  150  रुपये
 ह
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 कौर  तीसरा  इनाम  75.0  रुपये है  ।  अन्य mee  कार्यालयों  में  पहला  इनाम  200  दूसरा  इनाम  100

 रुपये  और  तीसरा
 इनाम  75

 75  रुपये है  ह थ

 /  अब  तक  निम्नलिखित  मैं ce  Pert  म  ares  gr  WE

 1.  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  विधायी  1979-80

 नि
 पूति  तथा  पुर्नवास  1  ह

 थे  प्रधान  मंत्री  ar  79-80,  4.  स्वास्थ
 बौर  परिवार

 कल्याण
 .

 5.  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  विभाजन-ट्री
 1980-81

 है
 6.  मंत्रिमंडल  सचिवालय-ट्री  80-81

 इसके  अतिरिक्त  निम्नलिखित  मंत्रालयों/विभागों  को  प्रोत्साहन
 पुरस्कार

 ait  fag  गए  ह

 1.  पूति  विभाग  2.  रेल  मंत्रालय  3.  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  का

 ०.
 रक्षा  मंत्रालय  5,  समाज  Hea  मंत्रालय  6.  faa  मंत्रालय  (a  far

 ,  ...  सुचना  भर  प्रसारण  मंत्रालय  8.  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण

 9,  वित्त  मंत्रालय  ।  थ
 (a)
 (7)  संघ-लोकसेवा  आयोग  द्वारा  आयोजित  सिविल-सेवा  परीक्षा  पहले  भारतीय

 सात्तिक  सेवा  आदि  परीक्षा  कहलाती  में  हिन्दी  को  माध्यम  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  बैंकिंग

 सेवाओं  में  भर्ती  के  लिए  ली  जाने  वाली  परिवारों  के  बारे  में  विभिन्‍न  बेकिंग  सर्विस  भर्ती  बातों  से

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही
 rt

 कर्मचारी  चयन  आयोग  द्वारा  ली  जाने  वाली  सभी  परीक्षाओं  के  माध्यम  के  रूप  में

 हिन्दी  को  मान्यता  दी  गई  है  ।  इन  सभी  परीक्षाओं  के  प्रश्न  पत्र  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  में  तैयार  कराए
 ते  हैं  गौर  अपराधियों  को  हिन्दी  या  अंग्रेजी  में  उत्तर  देने  की  छूट  दी  जाती  वस्तुपरक  प्रश्नपत्र

 भी  हिन्दी  तथा  भंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  तैयार  कराए  जाते  हैं  ।  इन  प्रश्नों  का  उत्तर देने  के  लिए

 केवल
 ल  निशान  लगाना  होता  है  और  भाषा  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  ।  अंग्रेजी  भाषा  का

 प्रश्नपत्र  केवल  अंग्रेजी  में  तैयार  किया  जाता  है  और  इस  प्रश्न  पत्र  का  उत्तर  भी  केवल  अंग्रेजी  में

 दिया  जाना  अपेक्षित  निम्नलिखित  परीक्षाओं  को  छोड़कर  संघ-लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ली  जाने

 बाली  सभी  परिणामों  में  हिन्दी  को  माध्यम  के  रूप  में  मान्यता  दे  दी  गई  gi—
 wi

 si 1.  भू-विज्ञानियों  की  परीक्षा  ।

 ?
 4  2.  सहायक  इंजीनियर  ato  नि०  fao)  सीमित  विभागीय  प्रतियोगिता  परीक्षा

 3.  भारती
 रतीय प्रथ  सेवा/भारतीय  सांख्यिकी  शेवा  परीक्षा

 ।

 ri  4.
 स्पेशल  क्लास  रेलवे  अप्रेटिसिज  5.  भारतीय  वन  सेवा  परीक्षा  ।

 6.  इंजीनियरी  सेवा  परीक्षा  ।
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 ल  के  नये  |  दि  be aa  निर्माता  एकक  ह

 2889.  श्री
 राम  प्रसाद  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  प्पा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  तथा  पांच  वर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 द्वारा  कौन  से  नये  निर्माता  एकक  आरम्भ  किये  अथवा  किये  जा  रहे  हैं  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  ये  एकक  किन-किन  खानों  में  आरम्भ  किए

 गए  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  एकक  में  कितना  उत्पादन  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  विदेशी

 मुद्रा  पर  कितनी  राशि  व्यय  रुपयों  के  रूप  में  कितना  वार्षिक  उत्पादन  हुआ  कितना

 हानि  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :
 (*)

 तथा  एक

 विवरण
 संलग्न

 है
 है  ।

 श  विवरण

 द्  गत  तीन  वर्षों  में  और  पांचवीं  योजना  की  अवधि  में

 बी०  एच०  Fo  एल०  द्वारा  प्रारम्भ  किए  गए  नए  निर्माण
 एकक
 ं  योजना  अवधि कुल

 न
 मिलाकर  बी०  एच०  Fo  एल०  गत  तीन  वर्षों  में  और  पांचवीं

 में  5  नये  निर्माण  एकक  प्रारम्भ  किए  गए  हैं  ।  इन  पांच  परियोजना  aah  में  से  तीन

 पहले  ही
 चा  नू  कर  दी  गई  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  निम्नलिखित हैं

 '  रु०
 1110

 क्रमांक  as  एकक  निमित  किए  कुल  विदेशी  टिप्पण
 /scatea/

 नाम  भर  स्थापना  जा  रहे/निमित  लागत  मुद्रा  अंश  लाभ  भारी

 स्थल  किए  जाने  वाले
 be  उतन उत्पाद  aa

 as

 1  3  4
 0.0

 1.  सेन्ट्रल  फा उन् ड़ी _  हेवी  3420.00 '  योजना  1977  में

 फो  भर  फौजी  tag  थी  ।  उ उप  कौर

 हरिद्वार  bah Mike LL ara /etfa  निम्न  प्रकार  हुई

 |  वर्ष
 उत्
 उत्पादन  :

 लाभ/हानि

 शप =  &  )  a

 1979-80  1424

 1980-81  1452

 1981-82  2107

 1982-83  3029  +  Oss
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 6
 ee

 2.  सीम लेस  स्टील  सीमलेस  स्टील  5820.00  1760.00  यह  परियोजना  1979

 ट्यूब  ट्यूब  में  चालू की  गई  थी  ।  उत्पादन

 तिरी  ar  लाभ/हानि  निम्न  प्रकार

 हुई  है

 उत्पादन  लाभ/हानि

 ae)  ना

 aA
 197  570

 1980  976

 1981-8  2193

 1982-83  2750  -+743

 पावर  2098.70  152.00 ट्रांसफामंर  यह  परियोजना  1981  में

 फैक्टरी  चालू की  गई  थी  ।  उत्पादन  तथा
 झांसी  स्पेशल

 ai  ata

 नाथ

 फोन  लाभ/हानि
 —-_——

 (+)

 रु०
 1979-80  702  O77

 1  980-81
 -

 1981-82  1982  i  262

 1982-83  2851  z  42

 थ

 जिन  दो  परियोजनाओं
 को

 अभी  चालू  विना
 शाला  है  खरिक  निम्नलिखित

 हैंः

 1  2  3  4  5  >  6

 1  बायलर  भाजिलरी  फन  3280-00.  120.00
 1983  में  चालू  करने

 रानीखेत  एयर  प्रो हीटर
 का  कार्यक्रम  है

 ।

 इलक्ट्रोस्टेटिक

 प्रेसिपिटेटर

 बायलर  सहायक

 सामान
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 2  हाई  टेन्शन  सिरेमिक  सालिड  कोर  149.20  325.00  1984  में  चालू
 इन्सुलेशन  बुशिग्स  डिस्क  का  कार्यक्रम  है .
 जगदीशपुर

 ae
 पोल a  ab  ar  और  -

 a  पि  सुले

 क *  :  मध्य  प्रदेश  पदा-पक्षी  af  को  स्वीकृति

 2890.
 श्री  वृद्ध  चन्द्र  जन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (a)  पय  प्रदेश  पशु-पक्षी  बलि  प्रतिषेध  विधेयक  को
 को  राष्ट्रपति

 की  स्वीकृति  प्रदान  करने  में

 विलम्ब  के क्या  कारण  हैं  ;  भौर

 किस  तारीख  को  इसे  स्वीकृति  दी  जाएगी  ?

 '  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  और  विधेयक  के  कुछ

 उपबंधों में  नीति  सम्बन्धी  मसले  अन्तग्रंस्त  हैं  ौर  मध्य  प्रदेश  जिनको  समय-समय  पर

 लिखा  गया  से  परामर्श  करके  जांच  की  जा  रही  है  राज्य  सरकार  के  विचार  18

 1982 को  ही
 प्राप्त  co > ५६ ५४  और  विचारधीन हैं  ।  यह  ae  कहा  जा  सकता  कि  किस  तारीख  तक

 निर्णय  किया  जाएगा  ॥  क्

 a
 =

 ह  राजस्थान  के  जैसलमेर  जिले  में  सीमेंट  संपन्न  की  स्थापना

 2891,  श्री  वृद्धि  च  जेन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 पा  यह  सच  है  कि  राजस्थान के  जैसलमेर  जिले  में १  गरी
 माना  में  दत्त  किस्म

 का

 चूना  जिप्सम  भर  रोक  फास्फेट  उपलब्ध  है

 क्या  तेल  गौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  खोज  किए  जाने त
 पर  वहां  चूना पत्थर

 क्षेत्र

 के  पास  प्राकृतिक
 गेस  होने  का  पता  चला  है  ;

 |
 (at  an  राजस्थान  नहर  निर्माण  के  लिए  भारी

 माना
 में  सीमेंट  की  आवश्यकता  है

 जिससे  आधार  के  रूप  में  चूना  पत्थर  भर  बिजली  के  रूप  प्राकृतिक  गत  का
 श
 उपयोग  करके

 उत्पादित
 किया  जा  सकता  है  ;  भर  my  बकाए

 न  ४  प्रे  =

 (a)  यदि  तो  क्या  जैसलमेर  जिले  में  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित त
 करने  को  कोई

 योजना  है  ?  ह

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान
 मंत्री  दत्त  :  भारतीय  सीमेंट

 अनुसंधान  संस्थान  के  पास  उपलब्ध सूचना  के  शुत्र  राजस्थान  क ेलम  म  जिले  में  800

 यन  टन  चूना-पत्थर  (
 सीमेंट

 मोर  रसायन  के  भण्डार  होने  की  सूचना  मिली  है  ।  वहां  जिप्सस
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 autem,

 1904  x
 लिखित

 उत्तर

 उपलब्ध  होने  की  सूचना
 नहीं  मिली  है  और

 रोक-फास्फेट  की
 उपलब्धता  के  वारे  में  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  है
 ।

 x फ्ल

 सू  वना  arent  की  जा  रही  है  और  सभा पटल  पर
 रख  दी

 जाएगी
 ।.

 (7)  सीमेंट  अनुसंधान  संस्थान  तु
 चूना-प

 थ

 को  आर
 (aa)  क  र

 कंक प्राकृतिक  गैस  को  ऊर्जा  के  स्रोत  के  रूप  में  लेकर  सीमेंट  का  उत्पादन  करना
 सरना

 बष्टि  से

 सम्भव
 नहीं

 लागत  gaa  बर  कयास  ठ  ATE  मोन  हन राजस्थान  के  जैस  तमेर
 की  वार्षिक  क्षमता  वाला  एक  डपट  aaa

 +

 स्थापित  करने  हेतु  प्राप्त  एक  भावेदन पर  कार्यवाही  की

 जा  रही है  1

 उत्तर प्रदेश  और  बिहार  के  मक  दृष्टि  से  पिछड़े  fact  का

 औद्योगीकरण  ज

 2892.  sit  कृष्ण  मी ताप  सिंह :  क्या  _  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  कौन-कौन  से  जिले  आधिक
 दृष्टि  से  पिछड़ें  हुए  हैं

 ;

 इन
 जिलों  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  शुरू  किए  गए

 विभिन्न  कार्य करों
 का  ब्यौरा .

 | है  ;

 (7w)  आधिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  he  असन्तुलन  को  समाप्त  करने
 सें  ..

 गौर  tet  थ

 संगत
 सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 (a)  क्या
 असंतुलन

 की  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  समय-समय  पर  कोई  पुनरीक्षण  ‘neat  जा

 रहा  है  और  यदि  हां  ,  तो  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  भीर  बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  किए  गए

 रीक्षण  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यदि  कोई  पुनरीक्षण  नहीं  किया  गया  तो  सुधार  सम्
 year

 किस
 प्रकार

 किया  जाता  है  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  (x)  —

 वित्त और  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  पाने  के  पात्र  औद्योगिक  रूप  से-पिछड़े  हुए  जिलों/क्षेत्रों की

 सूची
 जिसमें  उत्तर  प्रदेश  भर  ब्रिहमार  के  जिले/क्षेत्र  भी  सम्मिलित  हैं  संसद  भवन  पुस्तकालय  में  रख

 दी
 सह

 है  ।  .

 fad  क्षेत्रों  के विकास  और  क्षेत्रीय  असमानता यें  दूर  करने  के  लिए  राज्य  स  सरकारों  और

 संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों  द्वारा  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  और  प्रोत्साहनों  के  अतिरिक्त  केन्द्र

 सरकार भी  केन्द्रीय  निवेश  परिवहन  रियायती  करों में

 लघु  उद्योगों  को  कि  राया-ख  द  आधार पर  मशीनें  तकनी की  सेवाओं के  लिए

 ब्याज

 ्  he

 आदि
 देने

 जैसे  कुछ  प्रोत्साहन

 देती -
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 1982

 गए
 रत  मान  प्रोत्साहन  योजना  की  संवीक्षा  करने  के  साथ-साथ  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  की

 लगाने के समग्र  समस्या  पर  विचार  करने  और  पिछड़े  क्षेत्रों  की  समस्याओं  को  सुप्रभावी  रूप  से

 लिए उप  a  नीति  की  सिफारिश  करने  हेतु  योजना  आयोग  ने  नवम्बर  1978  में  :  क्षेत्रों  के

 विकास  ः  लिए  एक  राष्ट्रीय  समिति  का  गठन  किया  था  ।  इस  समिति  ने  औद्योगिक  प्रसार  सम्बन्धी

 अपनी  रिपोर्ट  में  औद्योगिक  विकास  से  सम्बन्धित  मुद्दों  पर  खासतौर  से  भौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े
 क्षेत्रों

 के  चयन  हेतु  मानदण्ड  अपनाने  के  बारे  में  '  और  चुने  हुए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  विकास  के

 लिए  दिए  जाने  प्रोत्साहनों  की  योजना  भादि  के  सम्बन्ध  में  अपनी

 शिवं  ee
 oer  ह ड

 इन्द्रप्रस्थ  इनडोर  स्टेडियम  में  आग

 2893.  श्री  रामजी  भाई  वाणी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  ननि  की  कपा  करेंगे  कि

 zs¥22 क्या  दिल्‍ली  की  दरियागंज  पुलिस  उस  दु  टना  के  कारणों की  जांच  कर  रही  है  जिसमें
 25  1982  को  इन्द्रयव  इनडोर  स्टेडियम

 |
 में  एक  ट्रांसफार्मर  की  मरम्मत  करते  समय

 पांच  व्यक्ति  जलने  त
 जख्मी

 हुए  ;

 ..
 य  fe  तो  जांच  की  रिपोर्टे  क्या है  ;  ह

 क्ति उपरोक्त  दुर्घटना  के  लिए  कौन  हड

 '  जिम्मेदार  अधिकारियों  और  इसमें  शामिल
 डिस्  द

 विरुद्ध  क्या
 कर्मवादी

 की  गई  |

 (=)  घायल  हुए  व्यक्तियों  और  उनके  परिवार  के  लोगों  को  क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति
 और  सहायता

 कया दी गई दी  गई  ;  और  भ

 इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  2

 a  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  (*)  थाना  दरियागंज में

 26-9-82  को  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  336  के  तहत  एक  मामला  दर्ज
 क्र

 गया  है  ।

 मामले  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  और  जांच  पुरी  हो  जाने  पर  ही  घटना कनी
 amet

 निर्धारित  करना  भौर  जिम्मेवार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करना  संभव  होगा  |

 जो  व्यक्ति  जलने  से  जरूरी  हुए  उन्हें  लोकनायक  जय  प्रकाश  नारायण  अस्पताल  में

 भर्ती  किया  गया  है  ।  उसमें  से  दो  व्यक्तियों  को  छुट्टी  दे  दी  गई  है  ।  प्राधिकरण  अपने  कमंचारियों

 के  चिकित्सा  उपचार  और  aad  अंतिया  इलैक्ट्रिकल  अपनी  फर्म  के  प्रभावित  करें चा  रियों
 <

 का
 व्य

 वहन  करेगा  |  i

 सभी  सम्बन्धितों  को  यह  सुनिश्चित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  कि  किसी  भी  स्विच

 saab  wat  को  ठीक
 करने से  पहले  बिजली  की  सप्लाई को t  आवश्य

 रूप
 से

 रोक  दिया
 प्रकार  की  दुर्घटना

 ro  greg  को
 रोका  ना  सके

 ।

 <
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 विज्ञान और  प्रोद्योगिकी के  क्षेत्र  में  अमेरि का शिक  a  faa
 साय  anlar

 ste

 (£2894.  श्री  भोगे भा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  on  “

 प्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  fata  और  सोवियत  रूस  के  साथ  हुए  खासतौर

 प्रधान  मंत्री  की  अमेरिका  और  सोवियत  संघ  की  हाल  की  यात्राओं  के  दोरान  किए  गए

 और  उन्हें  पूरे  किए  जाने  का  विशेष  ब्यौरा  कया  है  ?
 उसक

 विज्ञान  और  महासागर  विकास  विभागों  में  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  गर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  एन०  सयुक्त  राज्य
 च्  अमरीका  :  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  उपायोग  उच्च-प्राथमिकता  प्रप्त  क्षेत्रों  में

 सहयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भारत-अमरीका  संयुक्त  आयोग  के  तत्वावधान  में  गठित  किया  गया

 था  ।  इनके  अन्तर्गत  भाषाविज्ञान  और  स्वास्थ्य  आधुनिक  मालिकी

 और  भ  वायुमण्डलीय  और  सागरीय  पर्यावरण  और  पारिस्थिति  तथा  सूचना

 विज्ञान  आते  हैं  ।  दोनों  देशों  के  संस्थानों/वैज्ञा नाकों  के  संख्या  अभिनिर्धारित  क्षेत्रों  में

 कार्यशालाओं  के  माध्यम  से  और  संयुक्त  प्रस्ताव  तैयार  करके  अन्योन्य क्ति पा

 तीय  पक्ष  ओर  अमरीकी  पक्ष  को  अब  तक  22  भिजवाई  गई  हैं  जिनमें  से
 5

 परियोजनाओं  का  हाल  में  ही  निधीयन  किया  जा  रहा  है  ।  कई  अन्य  परियोजनाएं
 ?-  फिल  | ह

 ay
 हैं

 Raid
 मंत्री  की  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  यात्रा  के  यह  तय  पाया  था  कि  दोनों

 पक्षों  की  ओर
 ह  ते  एक  रिबन

 पैनल  गठित  किया अस या  जाएंगी  जौ  कसम ४  क्षेत्रों  मं
 सहयोग की  संभावना  पर  विचार  करेगा :  -s ं  a  पकड  te  ड  x  हैं

 *
 Pegs

 करके  जार  |
 सेव  भार  उत्पादन  कौर  रूपांतरण

 भू-विज्ञान  और  सामग्री  अनुसंधान  ।  ४ seme  oo  a

 इस  प्रकार  के  पैनल  के  गठन  और  सहयोग  की  विधियों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 '
 सोवियत  संघ  :  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  भारत-सोवियत  सहयोग  का  कार्यान्वयन  दोनों

 देशों  के
 बीच  afaa  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  के  संयुक्त  आयोग  की  छत्र-छाया

 में  किया

 जा  रहा  है  ।  पारस्परिक  प्राथमिक  रुचि  के  क्षेत्रों  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  और

 ania सौर
 ऊर्जा  का  कोयले  पर  आधारित  एम०  एच्‌०  डी०  विद्युत  चूर्ण  धातु

 मौसम  विशाल  पैमाने  पर  आवास  निर्माण  निम्न  तापमान
 भौतिकी 1,  ऊष्मा

 ज  गो  मोस्को भोर  द्रव्यमान  उत्प्रेरण  भा  जाते हैं  ।  संयुक्त  आयोग  की  हाल  ही  की  बैठक
 मे

 में  प्रधान  मंत्री की  यात्रा  की  पूर्व-संध्या  पर  आयोजित  की  गई  दोनों  पक्षों  में  यह  ‘eenfir  हुई
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 को--लेस कि  सहयोग के  विचार  arte  य  अयाद  विश्लेषण  उच्च  तापमान

 कौर  दाबों  पर  सामग्रियों  सहित
 सामग्री  अनुसंधान

 और  तन्तु  प्रकाशिकी  को  शामिल करके  विस्तृत

 बिंध  जा
 दफा  दे

 ्

 Ty  यूनाइटिड  fare  वनि  और  प्रौद्योगिकी  में  अनुसंधान

 योग  के
 सम्बन्ध

 में  समझौता  ज्ञापन  के  अधीन  देश  में  4 194 fafae  न  शिक्षा  और  अनुसंधान  संस्थाओं  में

 स्वास्थ्य  आदि  के  क्षेत्रों  में  कई  परियोजनाएं
 ,  कवितਂ

 की  जा

 em क  §  के  ४  प्ली  बन  ee

 स भ  ड ि  छोटे  सीमेंट  संयंत्र

 2895.
 श्री  ए०  Ho  राय :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ae  छठी  पंच  ata  योजना  के  शेष  Ss qq  के  दो दारान  देश  में  लघु  सीमेंट  संयंत्रों  की

 के  क़ौम  का  | a4 Sater  या
 है  पुनन  ी  न

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सीमेंट  dear  ने  लघु  सीमेंट  संयन्त्र  को  देश

 Fat  कद  संयंत्रों  की  अपेक्षा  अधिक  कुशल  भोर  उपयुक्त  समझा  है  ;  और

 यदि  gi,  तो  ब्यौरेवार  तथ्य  क्या  दोनों  के  तुलनात्मक  a
 ह

 कौर  हानियां

 हैं  ?

 i  तथा  इस्पात  सनौर  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  चार  मिनी  सीमेंट

 संयंत्रों अतिरिक्त  जिनमें  उत्पादन  शुरू  हो  चुका  112  पार्टियों को  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने
 के  लिए आशय  औद्योगिक  लाइसेंस  स्वीकृत  किए  गए  हैं  और  तकनीकी  fara  के

 शालय  में  qs  करण  किया  गया  है  जिन्हें  अभी  स्थापित  किया  जाना  है  |  x

 (a  नहीं

 (Aq)

 =

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  जु

 aatira  यरेनियम  के  विकल्प  के  रूप  में  मिश्रित  भावसार  घन  ०  ओ०
 \

 fie  का  उत्पादन

 |  2896.  -
 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते

 :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  सरकार  ने  परमाणु  रिएक्टरों  में  मिश्रित  आक्साइड  धन  भो०

 का
 उत्पादन  और

 उपयोग  करने  के  जापान  सरकार  के  हाल  ही  के  निचेय  पर  ध्यान  दिया है  ;
 ्

 रेनियम भ  गौर  प्लूटोनियम
 (a)  क्या  सार  कार  को

 विचार
 एम०  एक्स

 रने  क  नो
 लाइट  बाहर

 Fae
 मे

 संबधित  यूरेनियम  के आक्साइड के  मिश्रण  का
 उ

 स्थान
 पर  काम  में

 लाया
 जा

 सकता  है  बौर

 |

 202



 ्  लिखित  उत्तर 28  1904

 «णा ए  vv  प

 यदि  तो  इस  बारे  में  कितनी  प्रगति हुई  है  ?

 प्रधान  मंत्री
 इंदिरा

 एको
 हा ं।

 तथा  ईंधन  बनाने  के के  लिए
 Paere-r  किया

 गया
 है

 और  उसे  बनाना

 विकि
 शठ ¥

 दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  र

 ७

 उद्योग  की
 स्थापना

 | 2897.  श्री  सज्जन  कुमार :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 1  करेंगे

 (=)  क्या  दिल्‍ली  के  प्रामीण  क्षेत्रों  में  कोई  भारी  उद्योग  स्थापित  नहीं  feat  सगा  हैं  wate

 यहां  मजदूर  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध
 हैं  ;

 ्

 aie
 तो  दिल्‍ली  में  गांवों  के  विकास  के  लिए  भर  यहां  सस्ती  दरों  पर  मजदूरों

 की  उपलब्धता  को  देखते  हुए  तथा  निर्धन  वर्गों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  क  रने  के  उद्देश्य  से

 सरकार का  विचार  वर्ष  1982-83  के
 दौरान

 दिल्ली  के  गांवों  में  एक  भारी  उद्योग  स्थापित  करने
 का  है  ;  और  +  lia  भद

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्रो  नारायण  दत्त  से
 facet

 के  ग्रामीण  इलाकों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  भारी  इंजीनियरी  उद्योग  को  अपक  क  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  स्थापना-स्थल  संबंधी  नीति  के  कारण  दिल्ली  में  भारी  उद्योगों
 की  स्थापना

 नहीं
 की

 जा  सकती
 है

 श
 ः  महासागर  में  खनन  के  अधिकार

 *2898  aft  कृष्ण  प्रताप  सिंह :
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृ  गा

 करेंगी
 कि

 क्या  भारत  ने  महासागर  में  खनन  के  विशिष्ट  अधि rarer  की  पात्रता  के  लिए  संयुक्त

 —  a
 समुद्र  कानून  संबंधी  तैयारी  समिति  के  समक्ष  अपना  दावा  पेश  किया है  ;

 यदि  तो  भारत  ने  अपने  विशिष्ट  खनन  अधिकारों  के  लिए ए  हिन्द  महासागर  तल

 में  कितने
 किलोमीटर  क्षेत्र  का  दावा  किया  है  ;  _

 saa  खनन  art  पर  लगभग  कितनी  राशि  खर्च  होगी ;  ..  ..

 (4)  हिन्द  महासागर तल  में  खनन का  ये  के  परिणाम  कब  तक  aa  होने  लगेंगे  ;  और

 क्या  भारत  ने  समुद्र  तल  में  खनन  लिए  कोई  चरण  बद्ध  कार्यक्रम  तैयार

 किया  है  ?
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 ——  eee eee

 विज्ञान  तथा rt sitert Firat,  इलेक्ट्रा
 महासागर

 विकास  विभागों  में  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  अपरम्परागत  ऊर्जा  ata  विभाग  में  राज्य  सी०  पी०  एन०  :  अभी  प्रारंभिक

 आयोग  की  स्थापना  aa
 हुई

 है
 ।

 (=)  के  संदर्भ  इसका  प्रश्न ही  नहीं  उठता

 अभी  इसका  i  नहीं  लगाया  गया  *

 उन्नीस
 सौ  नब्बे  से

 शुरू
 होने  वाले द =  a

 से
 क  चलन  किए

 at
 की  कोई

 संभावना
 2

 नहीं है  ।
 st

 » .
 समुद्र-तल

 खनन  के  fag  चरणों में  ह  कायें  क्रम
 अभी  तैयार  किया  जाना  फु

 बेहतर  अखबारी  कागज  कारखाना
 '

 केरल  में  तालाबंदी भ्  a
 act  ड  प

 2899.0
 ait  के०  ए०  राजन  :..

 _  श्री बी०  है०  नायर :  क
 नन्

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 द

 .

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  वेल्लूर  अखबारी  ast  कारखाने  में  पिछले  चार  महीनों

 से  तालाबन्दी  चल  र  क्  ै  फ  ह  ज  | &  जर

 a
 .  यदि  तो  उसके  ब्यौरे  और  कारण क्या हैं  ;  और

 lh
 (7)  तालाबन्दी  समाप्त  करने  और  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  हि लए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 ा»
 उद्योग  तथा  इस्पात  att  खान  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  काम

 करने से  कारखाने  में  अराजकता  और  कुछ  श्रमिक  संगठनों  are  त्र
 क्रमिक  हड़ताल  के

 स्वरूप  rarest  इ  रा  संयंत्र  चला  पाना  असंभव  हो  गया  था  ।  14-8-1982  को  अखबारी

 कागज  के  कारखाने  में  ताल बन्दी  की  घोषणा  की  गई  ।  यह  तालाबन्दी  9-10-  से  समाप्त  कर

 दी  गई
 द

 |  हूं  *
 सीमेन्ट  कारखानों  दारा  प्रदूषण  विरोधी  उपाय

 2900.  श्री  नारायण  चोबे  :  प्रधान  मंत्री  यह
 बतान  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 में क कासा  सीमेंट  संयंत्रों  के  प्रबन्धकों  से कया
 पर्यावरण  विभाग

 ने  विभिन्न
 र

 उनके  द्वारा  किये
 गये  का

 ब्योरा  प्राप्त  करने  हेतु  जोह  कॉर्प
 की

 और

 (a)  soy  ददा  कसता  सॉस  FaT  z?
 lee
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 28  भा  it 604  शिक 2४0०4  VRID  ॥
 -  लिंखिते  उत्तर

 Se  ण

 पर्यावरण  विभाग  में  उप-मंत्री  f  जय  :  तथा
 (=)

 जल  प्रदूषण  निवारण

 तथा  नियंत्रण  के  लिए  केन्द्रीय  तथा  राज्य  जिनकी  स्थापना  जल  (  प्रदूषण  निवारण  तथा

 अधीन  1974  के  उपबन्धो ंके  अंतरंग  की  गयी  वायु  —  स्रोतों की

 तैयार  करने  के  लिए  प्रारम्भिक  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  है  जिसमें  उनके  अपने-अपने  सीमा-क्षेत्र  में

 सीमेन्ट  संयंत्र  शामिल  हैं  ।  कुछ  राज्य  बोर्डों  ने  सीमेन्ट  के  कारखानों  के  लिए  ea  निस्सारण  मानक

 निर्धारित  करने  के  लिए  कार्यवाही  प्रारम्भ  की
 tr

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  को  ढलवां  लोहे  को
 ह  ब्  wt

 2901  श्री  एच०  एन०  नब्ज  गौडा
 नक

 श्री  डी०  एम०  पूछते  गौडा : |  के  इ  म

 way  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ज्  [.

 क्या  यह  सच है  कि  वर्ष  के  आरम्भ  में  ही  साराभाई manana  लिमिटेड ने  भारतीय

 easton  लि०  को  ी  ग्रेड  एल०  एम--  ढलवां  लोहे की
 Lae

 00  टन  सप्लाई

 ल  =  सहमति  दी  थी  ;  t bad

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  साराभाई  इन्टरनेशनल  लि०
 भारतीय  इस्पात

 करण  लिमिटेड  को  अपेक्षित  सप्लाई  नहीं  कर  सका ;

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  साराभाई  इन्टरनेशनल  के  मस फल  हो  जाने के

 कारण  अपनी  बढ़ती  हुई  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  भारतीय  इस्पात
 प्राधिकरण  लिमिटेड

 को

 कसते  लोहे  का  भायात  किया ;  और

 क्या  सरकार  ने  साराभाई  इन्टरनेशनल  लिमिटेड  के  विरुद्ध  अपना  मावा  पूरा न
 करने  के  लिए  कोई  कानूनी  कार्यवाही  की  थ  र

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  नारायण  दत्त
 :  भर  हा ं।

 मेससें  साराभाई  इन्टरनेशनल  प्राइवेट  लिमिटेड  की  यह  पेशकश  सेल  द्वारा  कच्चे  लोहे

 के  लिए  विश्व  आधार  पर  आमन्त्रित  की  गई  निविदा  के  जवाब  में  प्राप्त  हुई  थी  । मेससे  साराभाई

 इन्टरनेशनल  द्वारा  करार  के  अनुसार  सप्लाई  न  करने  के  कारण  सेल  को
 उतनी

 मात्रा  की  प्राप्ति

 के  लिए  एक  अन्य  निविदा  जारी  करनी  पड़ी  थी  ।  स्

 हा ं।

 पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  ग्रामीण  विकास  पर  खर्चे  की
 गई

 धनराशि  .

 2902.  श्री  एम०  रामन्ना  राय :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  पहले  ही  पूरी  हो  चुकी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  प्रामीण  विकास  पर

 राज्य-वार  कुल  कितनी  धनराशि  खच  की  है  ;  भर
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 लिखित  उत्तर  20  198K

 सरकार  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय
 योजना

 के  दौरान  राज्य-वार  कितनी  धनराशि  खर्चे  की

 जायेगी  ?

 WAN  मंत्री
 एस

 एस०

 बीर

 :

 i

 . («)  और  हि
 निम्नलिखित  तीन  विवरण  सभा

 पटल  पर  प्रस्तुत हैं

 (1)  जिसमें  राज्यों  के  grist  से
 पहले दि जस

 fara  प्रकार  os  ये  उनक ेकद

 दिखाया  गया है पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्यवार  व्यय fi  ममा

 (2)  जिसमें  दूसरी  पंचवर्षीय  यो  जना  से  छठी  ieadta
 योजना  तक ry

 बार  व्यय  दिखाया  गया  है  ।  ३  ि

 ही
 पंचवर्षीय

 योजना  तक  केन्द्रीय (3)  जिसमें  पहली  पंचवर्षीय  disar  से
 ms  | क्षेत्रक  योजना व्यय  दिखाया  गया  है  ॥  ज

 ह  -  ड
 ा

 क
 wi  न्  t

 ग्रामीण दि  पर  सीधे  प्रभाव  डालने  aay नी  मदों  पर  पहली  पंचवर्षीय  योजना  ~

 (1951-56)  में  राज्यवार  वास्तविक  व्यय  का  विवरण

 रु० )

 राज्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  25.17

 2.  हैदराबाद  24.55

 असम  13.20

 बिहार  31.38

 5.  सौराष्ट्र  13.40

 1.29

 हिमाचल  प्रदेश  1.26

 8.  जम्म  और  काश्मीर  3.39

 25.05
 9.  मसूर

 0.39
 10.
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 लिखित  उत्तर 28  1904  ((aa)

 1  2  3

 11  ट्रावनकोर  कोचीन  8.60

 12  मध्य  भारत  11.55

 13  मध्य  प्रदेश  16.70

 भोपाल  2-19 14

 15  विध्या  प्रदेश  2  56

 16  बंबई  53.86

 17  मणिपुर  6.03

 18  उड़ीसा  6.94

 19  5.13 पेप्सू

 20  पजाब  9.33

 21  अजमेर  0.79

 22  राजस्थान  8.96

 23  मद्रास  37.83

 24  0.23 त्रिपुरा

 25  उत्तर  प्रदेश  54.35

 26  पश्चिम  बंगाल  24.02
 कारण ण

 सभी  राज्य  388.15
 —_—

 टिप्पणी  :  विकास  पर  सीधे  प्रभाव  डालने  वाली
 व्यय

 की  az  निम्नलिखित  से
 भ  ा

 सम्बन्धित हैं  :

 (1)  कृषि  कार्यक्रम
 ९.

 ह  setae  द  पंचायतें

 (3)  सहकारिता

 (4)  बाढ़  नियंत्रण  सहित  सिचाई

 (5)  प्राम  भर  लघु  उद्योग

 (6)  पिछड़े वर्गों  का  कल्याण
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 लिखित  उत्तर 28  1904.

 \

 ग्रामीण  विकास  पर  सीधे  प्रभाव  डालने  वाली  मदों  पर  पहली  पंचवर्षीय  योजना

 से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  तक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए

 व्यय का  विवरण

 =

 ie
 वर्ष  &

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  (1951-56)  424.61

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  (1956-61)  251.52

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  (196  1-66)  266.52

 3  बारीक  (1966-69)  505.44

 ee  74)  ye क चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 (

 1125.13

 (naga
 पांचवीं  पंचवर्षीय

 चीज  1974-78) )  अनुमान
 =  ध  1510.08

 1978-79  +  783.00
 नि  oe
 1979-80  1066.63

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1989-8 1980-85)  परिव्यय  9769.94

 राच्य  as  >
 और  विशेष  क्षेत्र

 कार्यक्रम  के  fag  केन्द्रीय
 सहायता

 _  ्
 ग्रामीण  fanta  पर

 सं
 eg  प्रभ

 pre
 बडों  न्यय  को  सें  finafataa  से

 a सम्बन्धित  हैं  te

 & (1)  कृषि  कार्यक्रम

 (2)  सामुदायिक  विकास  ०
 ait aa  ae <=

 (3)  सहकारिता

 (4)  ग्रामीण  विकास  के  विशेष  कार्यक्रम

 (5)  बाढ़  नियंत्रण  सहित  सिंचाई

 (6)  ग्राम और  लघु  उद्योग

 (7)  पिछड़े वर्गों  का  कल्याण

 (8)  प्रारंभिक  प्रामीण  स्वास्थ्य  ओर  प्रामीण  जलपूर्ति  के  लिए

 न्यूनतम  आवश्यकता  काय  क्रम
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 लिखित  उत्तर  20  1982

 इस्पात  खनन  और  अलौह  क्षेत्र  के  लिए  रूसी  सहायता

 2903.

 ae  लार
 eee  ‘

 श्री  अर्जुन  सेठी
 aar  poe  |  |  |

 शी  बं  गाला  रता  faa

 रेशल

 roe

 ।  श्री बी०  चिन

 ~  कपा  इस्पात और  ख  मंत्री  यह  बत  नि  की
 कपा

 करेंगे  कि :

 कया  पिछले  महीने  प्रधानमंत्री  की  रूस  यात्रा  के  दौरान  सोवियत  सरकार  ने  इस्पात
 खनन  भर  अलौह  धातु  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  को  पर्याप्त  देने  का  प्रस्ताव

 किया  था  ;  ~

 ट्रै
 ()

 पद  तो  उसकी  प्रमुख  रूपरेखाएं  क्या  अ
 कटी  FP  एहि  छ

 इस  सहायता  का  सरकार  द्वारा  किस  को

 दत
 को

 दगदी

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  शाक  ण  :  और

 र्स
 संयुक्त  आयोग  की  1982  में  मास्को

 में  हुई  ion  म्  खनन  तथा  अलौह

 aged के  क्षेत्रों  में  सहयोग  तथा  तकनीकी  सहायता  के  कुछ  प्रस्तावों  पर विचार  किया  गया  था  ।

 इसकी  मुख  य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं

 लौह-घी  तुक  मं  ७

 आयोग  के  बोकारो  तथा  भिलाई  के  इस्पात  कारखानों  के  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन

 मौर  विशाखापत्तनम  इस्पात  कारखाने  के  निर्माण  कार्य  की  प्रगति  की  समीक्षा  की  थी ।  बोकारों

 तथा  भिलाई  के  इस्पात  कारखानों  की  क्षमता  40  लाख  टन  से  आगे  विस्तार  करने के  बारे  में

 दोनों  प
 पक्षों को  अनुदेश  किए  गए

 थे
 कि

 वे
 वर्ष  1982  q  समाप्ति  से  पहले  अपनी-अपनी  भूमिकाओं

 के  बारे में  haa  कर  लें  उड़ीसा  में  लगाए  जा  रहे  प्रस्तावित  इस्पात  कारखाने के  निर्माण  के

 बारे में  सोवियत  रूस  के  सहयोग  के  बारे में  भी  त्रिचूर-विमर्श  किया  गया  था  ।  सोवियत
 भू

 रूस  ने  बर्नपुर  में  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  शक्यता  रिपोर्ट  तैयार  करनी  भी

 स्वीकार  कर
 ली है  न

 भलों-धातुकर्म

 दोनों  पक्ष  आंध्र  एल्यूमिना  परियोजना
 के

 रूपांकन  भर  निर्माण  के  लिए  सहयोग  देने  के

 बारे में  भागे  बातचीत  करने  के  लिए  सहमत
 हैं  वे  कोरबा  एल्यूमिनियम  परियोजना में  विशेष

 था
 एल्यूमिना  तथ  ः  गायब  क  उत्पादन

 के  लिए
 शक्यता  fie  तेयार  करने के  बारे  में  भी

 लु  ्  पम
 सहमत  थे

 ।

 सोवियत  पक्ष  शाफ्ट  सुरंग  बनाने  और  भारतीय  खानों  में  खनन  कार्य  के

 लिए  सोवियत  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करने  हेतु  शक्यता  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  आंकड़े  एकत्र
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 करने  के  लिए  विशेषज्ञ  भेजने  तथा  रूस  में  अलौह-धातुकी  के  क्षेत्र  में  भारतीय  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण

 देने  की  सुविधाएं  उपलब्ध कर कराने  के  लिए  सहमत  हो  गया  है  ।

 परिष्करण  तथा  अलौह-धा  GPa में
 के

 क्षेत्र  में  वैज्ञानिक
 तथा  कि  कार्यक्रमों  के  े

 भी  दोनों  पक्ष  सहमत  हो  गए हैं  ।
 को

 कोयला  उद्योग  के  बारे  में  जानकारी  एक  |
 ना  रही

 स

 att  सभा-पाल

 प

 पर  रख  दी

 जाएगी  |

 इन  परियोजनाओं  की  mama  की  जांच  कह  सर  दि  Se WT a  से  काना
 परियोजनाओं  में  सोवियत  सहयोग  की  गुंजाइश  और  अन्य  अपेक्षित  ब्यौरों  का  पता  चल॑  सकेगा  ।

 परम  ऊर्जा  कार्यक्रम  को  उपल

 2904.  श्री  वृद्धि चन्द्र  जैन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बुताने की  कृपा  करेंगी  कि

 परमाणु  ऊज  यक्रम  के  अन्तर्गत
 बिजली

 दवाई  और  डर
 क्षेत्रों

 की  उपलब्धियों का
 ब्यौरा  कया  है  ;  Se  wes

 इस इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  उपरोक्त  क्षेत्रों  के  fat  छठी  योजना  में  क्या  rem  निर्धारित

 किये है  भग
 ऑर

 vey  ह

 राजस्थान  की  सैक्टर-वार  अब  तक  की  कया  उपलब्धियां  हैं  तथा  छठी  योजना  में  किन

 उपलब्धियों
 के  बारे  में  विचार  किया  गया  है  ?

 द्

 विज्ञान  तथा  महासागर  विकास  विभागों  में  तथा  ऊर्जा  मंत्रालय

 के  गर-पारम्परिक  ऊर्जा  ata  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  एन ०  fag) :  तथा

 निर्माणाधीन  परमाणु  बिजलीघरों  की  स्थापित  क्षमता  1410  मेगावाट  होगी  ।  आशा  है  कि  चालू
 परमाणु  बिजलीघरों  की  adara  स्थापित  क्षमता  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  शत  तक  860  मेगावाट

 से  बढ़कर  1330  मेगावाट  हो  जाएगी  ।  इसके  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  1410

 मेगावाट  की  क्षमता  वाले  भर  बिजलीघर  लगाने  का  काम  शुरू  कर  दिया  ।  आयुर्विज्ञान  के

 क्षेत्र  परमाणु  ऊर्जा  का  उपयोग  कुछ  रोगों  के  निदान  और  उपचार  के  लिए  तथा  आयुर्विज्ञान
 सम्बन्धी  उत्पादों  को  रोगाणरहिए  बनाने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  कृषि  के  क्षेत्र  इसका

 योग  बीजों  की  अधिक  फसल  देने  वाली  किस्में  तैयार  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  4

 पंचवर्षीय  योजना  में  बिजली  और  अनुसन्धान  तथा  विकास  के  क्षेत्रों  के  लिए  लगभग

 और  कृषि के  लिए 700.00  करोड़  रुपये  के  व्यय  का  प्रावधान  किया  गया  जि
 > किया  गया  प्रावधान  भी  शामिल  है  ।  है  भर  =  {

 राजस्थान  —  पहला  यूनिट  1973  में  और  दूसरा

 1981  में  चालू  हुआ  तथा  ।

 18
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 te  शयरकसेसिपियफललकललवााा  मीत यग एए  एक्ट

 भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्थान
 को  कोयला  विग

 का  पुनर्गठन
 स  ह

 2905.  श्रीमती  माधुरी  fag  :  क्या  इस्पात  और
 खान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा
 %  a

 करेंगे

 क्‍या  भा  राज्य  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्थान  की  कोयला  चिंग  का
 एक

 स्वतन्त्र

 लय  में
 पुनर्गठित

 करने  हेतु  निर्णय  लिया  गया  था  ;  और

 दि  तो  उससे  कया  लाभ  होने  की  aaa  हैं

 उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रामदुलारी

 :

 नहीं
 ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 उड़ीसा  के  लिए  ग्रामीण  विद्या  स्वास्थ्य  रक्षा
 आदि  के  बारे  में  योजना

 2906.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  योजना  मंत्री य  ह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 किः

 उड़ीसा  राज्य  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  विद्युत्‌
 ह oerrcerr

 iy  atl,  शिक्षा
 anf

 का

 विस्तार
 करने  के  बारे  में  सरकारी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  भर

 ia

 कपा  हाल  में  आई  बाढ़  को  ध्यान  रखते  हुए  इस  राज्य  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त

 धनराशि  मंजूर की  गई  द

 योजना  मंत्री
 एस०

 बी०
 :  उड़ीसा  की  छठी  योजना

 में  ग्रामीण

 प्रारम्भिक  ste  शिक्षा  और  ग्रामीण  स्वास्थ्य  के  लिए  रखे  गए  परिव्यय  74.70

 करोड़  26  करोड़  रु०  2  करोड़ रु०  और 16  कर er रोड़  रु०  छठी  य ara  की
 अवधि  में

 उनके

 लिए  रखे
 गए  वास्तविक  लक्ष्यों  के  ब्यौरे  संलग्न

 विवरण  में
 दिए  गए  हैं  ।  खोले गए  नए  डाकघरों

 के  ब्यौरे
 इस

 प्र
 अकार हैं  :

 ——

 qq  डाकघरों  की  संख्या

 ह क

 1981-82  206

 1982-83  )  40

 (  उड़ीसा  में  बाढ़  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  और  सिफारिशों  की  जांच  की

 जा  रही है
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 विवरण

 कार्यक्रम  इकाई  छठी  योजना —

 ग्रामीण  विद्युतीकरण

 बिजली  पहुंचाए  जाने  वाले  गाँव  सख्या  13179

 बिजली  चालित  किए  जाने

 ग
 सख्या  90032

 ms
 ह

 ब्रा सम वक  का

 कक्षा  1--5  में  नामांकन *#  हजार  478*

 कक्षा
 हें

 में
 नामांकन  हजार  235*

 प्रारम्भिक
 स्तर पर  अनौपचारिक

 कक्षाओं  में  भाने  वाले  हजार  340*

 श्रमिक  care

 इइइ ना  कता  कार्यक्रम के
 अभन्तरगंत

 सख्या  20

 उप
 केन्द्र  ce  ी  2000

 ह  as  हम  ”  50

 चन्द्र  भारी
 सामुदायिक  स्वा व्  डि

 11.0

 *  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 afaf ta

 रिक्त  नामांकन  के
 ठीक-ठीक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  प्रारम्भिक

 और  प्रौढ़  शिक्षा  के  ta  में  छठी  योजना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  पर  मुख्य  रूप  से  जोर  दिया

 जाएगा  |

 **  राज्य  क्षेत्र  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ग्रामीण  स्वास्थ्य  कार्यक्रम

 का  उदेश्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  की  देखभाल  की  सुविधाओं  को  बढ़ाना  है  ।

 |.
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 wae  Re

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी

 नी
 उत्तर  :  महाराष्ट्र  में  मराठवाड़ा

 विद्यालय का  नाम  बदलकर ड  वेड कर  के  नाम पर  रखने  से  लोगों  में  भी
 काफी

 उत्तेजना  है  ।

 देश  में
 so

 सम्देदकर
 सम्मानीय  है  जि -

 sree  महोदय :  यह  सज्जन  जो  कह  रहे  हैं  वह  कार्यवाही में  शामिल
 गी

 होगा  ।  क्या
 मापने  मेरी  अनुमति  ली  थी  ?  मैं  अनुमति  नही ंदेता **  cad

 श्री  अग्रवाल  आपने

 विशेषाधिकार  की
 सूचना  पर  facia ले

 लिपा है  ?  1

 अध्यक्ष  :  यह  विशेषाधिकार  का  मामला  नहीं  aaa

 एक  माननीय  सदस्य :  यदि  किसी  सदस्य  पर  हमला  किया  जाता
 है

 तो
 कया  आप

 उसे  सभा

 में  परता  महीं
 दी  दगे

 mene  महोदय  :  ag  ऐसा  कर  सकते हैं  ।  लेकिन
 जब  मैं  संतुष्ट  हो

 जाऊं  तभी  वक्तव्य  दे

 सकते  .  थ  े

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  उन  पर  q gfe पुलिस  ने  हमला  किया
 - अध्यक्ष  महोदय :  पुलिस  द्वारा  नहीं  ।..

 प्रो ०  मधु  दण्डवते
 :  पुलिस  से  सांठ-गांठ  के  qa

 अध्यक्ष  महो  qq  वह  कह  सकते  हैं
 ।

 मैं  संतुष्ट  नहीं  ।

 पक्ष  महोदय  वह  मेरे  पास  भ  सकते  हैं  ।
 *#

 अध्यक्ष  महोदय  कार्यवाही  में  शामिल  नही  ं
 होगा ।

 थि  (suze)

 अध्यक्ष  महोदय  यह  सब  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  होगा  ।  **

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  नहीं  अनुमति  दे  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  हाज़िर  आप  बनकर  मत  बोलिए  ॥  i

 मेरे
 लिये  तो  यहां  सभी  बराबर  हैं  ।  दूसरी  बात  यह  है  जो  हम  करते  रहे  हैं  कि  जब  भी

 मैं  किसी  मेम्बर  को  अलाऊ  करता  हूं  तो  विधि  और  नियम  के  अनुसार  करता  हूं  ।  आप  अगर  इस

 तरीके  से  पढ़ना  शुरू  कर  दें  तो  इस  तरह  से  अलाव  थोड़े  ही  किया  जाता है  ।

 श्री  रत्नसिह  राजदा  :  महोदय  उन्होंने  सूचना  दी  है  ।

 शप  afer  i  प्र
 अध्यक्ष  मोदी

 र
 आप क्यों  नाराज  होते  रहते  हैं

 ?

 ete TAT 7 afafaa vet feat wary वृतान्त  में  समिलित  नहीं  किंया  गया  ।
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 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  मैं  नाराज  नहीं  मैं  खुश  हूं  कि  ama  जस्टिस  करने  के  लिए

 तैयार  ध  ह  ४

 ्
 श्री  राम  विला  प  पास

 ने  दिन  से  विरोधी  दल
 के  प्रति

 आपका
 च्यूट  ठीक

 नहीं
 f+:  कार

 शाना
 +  ar

 |!
 माध्यम  सहो

 बैठ  जाइये  ।  जब  मैं  बोल  रहा  हूं  ।  आप  बैठिये

 अध्यक्ष  महोदय
 प्र  आप  नेता  हैं  ।  इस  तरह  से  आरोप  न  श्री  पासवान  ।

 ह

 aft  ऐस  विलास  पासवान  : er  आरोप  नहीं  लगाता  |  आप  सदस्य  की  वात  सुनें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  चिन्ता  नही ं|  कौन  क्या  है  ।  मेरे  लिए  सभी  सदस्य  बराबर हैं  ।
 बस

 ।
 मैं

 अनुमति
 नहीं  दे  सकता  ।  सभी  के  लिए  कह  नियम  समान  है ंहैं  ।  मैं  उन्हीं  नियमों  का  पालन

 ह  ्  ४
 करता  हूं  (=

 अध्यक्ष
 महोदय :  फिर  आप  खड़े  हो  कर  बोलते हैं  ।  जब  मैं  बोल  रहा हूं  तो  भाप  कृपया

 बैठ  जायें  ।
 ह

 एक
 बात तैं

 आपको  बार  बार  कहता  हुं  कि  अगर  आपकी  कोई  समस्या  at  भाप  मुझे

 बात  सो  दफा  मति समझा  सकते  मैं  समझ  सकता  हुं  ।  मैं  अपनी  गलती  भी  मान  सकता हूं  ।  यह  बा

 आप  संकटों  श इस  तरह  से  कर  के  आप  व्यवधान  का  उलटा  काम  कानून  at  तोड़ने  कौर

 नियमों को  तोड़ने  की  बात  उसमें  मैं  बिल्कुल  भी  भागीदार  बनने  वाला  नहीं  कितनी

 साधारण बात  है  ।  4

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  भाप  किस  नियम  के  अंतगर्त  कहेंगे  |  क्या  वे  सूचना  दें  ?

 >  अध्यक्ष  महोदय :  उन्हें  नियम  377  के  अन्तगेंत  लाना
 चाहिये य े।

 '
 अध्यक्ष म  महोदय  :  या  और  जो  प्रेसिडेंट  होगा ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  सैकड़ों  पुलिस  वाले  चुपचाप  तमाशा  देख  रहे  थे  ।

 महोदय :  इससे  क्या  अन्तर  पड़ता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  कार्यवाही  में  शामिल  नहं दी  होगा  1  |
 )

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  ।  यह कार्यवाही में
 शामिल  नहीं

 '**

 x  gu

 अध्यक्ष  महोद  मैं  आपको  कुछ  भी  नही  ं  बताऊंगा  |

 TEA  महोदय :  अनुमति  नही ं।
 अध्यक्ष  महोदय :  bul  नहीं  दी  है  ।  जब  आपकी  बारी  आयेगी  तभी  अनुमति  दूंगा  ।

 श्री  सोनकर  आप  मेरी  अनुमति से  बोल  सकते  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  सुनता ।

 देखिये  जो  ज्यादा  शोर  करते  वे  मेरे  दिमाग
 में  चढ़  जाते  हैं

 ।  अगर  आप
 ऐसे

 ही  शोर
 करते  रहेंगे  तो  मैं  आपकी  ara  नहीं  सुनूंगा  ।  आप  मेरे

 lela

 जब  आपकी  टर्न
 जायेगी तो  मैं  आपको  परमीशन  दूंगा  ।  &

 महोदय :  जब  वक्त  आयेगा  तब  आप  मेरे  से  बात करें  ।  कितनी  साधारण  बात  ।

 आप  तो  हीरो  रन  रहे  हैं  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  आप  अपनी  ी  बारी  आने  पर  बोलें  ।  यह  कोई
 तरीका  नहीं  है  ।  वह  अध्यक्ष  को  इस  तरह  नहीं  धमका  सकते  ।  मैं  द्

 a
 तरह की  चालबाजी  के

 सामने  कभी  नहीं  झुका हूं  ।

 खड़  हुए श्री  सुनील  मेरा  उत्तर-पूर्व  )

 अध्यक्ष  महोदय  आपकी  टन  आयेगी  तब  अभी  बैठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मोशन  दीजिए  |
 च्  ८...

 अध्यक्ष  महोदय  श्री  मेरा  मैंने  आपको  अ  ति  नहीं दी  है

 श्री  सुनील  मंत्रा  मुझे
 कम

 से
 कम

 स्पष्ट  करने
 की

 अनुमति  दीजिए  ।  क्या  मैं  बोलूं  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  नहीं  क्योंकि  मैंने  आपके  प्रस्ताव  को  मंजर  नहीं  किया

 श्री  सुनील  मंत्री  मैंने  उसे  नियमो ंके  अधीन  fi
 है  ।  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  की  एक  सूचना

 दी  a  भ

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  उसे  नामंजूर  कर  दिया  है  ।  (  विधान

 अध्यक्ष  महोदय  नामंजूर  कर  दिया  है  ।  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  स्वीकृत  नहीं  किया  है  ।

 (saqerta)* *

 अध्यक्ष  महोदय  स्वीकृत  नहीं  किया  ।  |  *

 अध्यक्ष  महोदय  आप  सुनते  तो  हैं  नहीं

 ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  बात  बताना  चाहता  हुं  ।  आप  तो  reread  एक्सप्रेस  की  तरह

 चलते  उसका  मेरे  ऊपर  कोई  असर  नहीं  ह  कोइ  दूसरा
 जौकी  दैनिक

 कुछ  और  दे

 दीजिए  मैँ
 जर  र  विचार  करूंगा  ।

 stem  महोदय :  0.)  मैं  आपको
 आ  ofa  at  हे  tel  हूँ  ars

 वो
 दुख  गद  रहे

 उसे  कार्यवाही-वृतान्त  में  शामिल  नहीं
 किया

 कया  जा  रहा  है  1  ऐसा  करने  से  क्या  फायदा  है  ?

 *

 कार्यवाही
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  ई०  बाला नन्दन
 (FHraTTA)

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  आपकी  बात  समझता  हूं  ।  यह  एक
 म  द महत्वपूर्ण  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  लेकिन  इस  तरह  नहीं  ।  ag  दूसरा  प्रस्ताव  दे  सकते हैं  ।  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  विचार करेंगे  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  मामले  के  बारे में  एक  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  ।  मुझे  अनुमति  दीजिए  ।
 थ

 अध्यक्ष  महोदय  :  किस  मामले  के  बारे  में  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  इन  माननीय  सदस्य  के  मामले  के  बारे  में  ।

 Weaer  महोदय  :  वह  खुद  ही  बोलेंगे  ।  वहं  अपनी  हिलती  स्पष्ट  करेंगे  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  1972  दुर्गापुर में  पुलिस  ने  मुझे  परेशान  किया  ;  गौर  इस

 सभा  में  अध्यक्ष
 महोदय  ने  मुझे  नियम  222  के  अधीन  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दी  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  ।  मैंने  अपने  सदस्यों  को  ऐसी  अनुमति  दी
 iz

 ड

 किन्तु  कानून  के  सीमाओं  के  भीतर  तथा  नियमों  के  अधीन  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान :  अध्यक्ष  मैंने  नोटिस  दिया  ह ै।  कल  गृह  राज्य  मंत्री  ने

 कहा  कि  शूट  एट
 एट  साइट  के  आंस  नहीं  लेकिन  चंडीगढ़  से  समाचार  आता  है  कि  शूट  एट  साइट

 के
 हैं

 मंत्री ने  दूसरे  सदन  में  कहा  है  कि  एट-सा  के
 भा  डेस  नहीं हैं  ।  मंत्री  जी  मौजूद

 गह
 का  बात  है  ।

 श्री  बीजू  पटनायक (
 क्या  मंत्री

 जी  यह  बात  बता  नहीं  सकते
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 ह  कोई यहां  उठाने  वार्ड  नहीं  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  क्लीयर हो  गया

 अध्यक्ष  महोदय  आप  कोई  और  मोशन AP
 >

 नोटिस  मैं  बता  दूंगा  ।

 *
 की

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मिनिस्टर  हते  हैं  कि  नहीं  चंडीगढ़  कहता  है  कि
 ह

 स्टर  सही  है  या  चंडीगढ़ र  a

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  ना  कि  आप  कोई  मोशन  दीजिए  ॥
 (

 *का्येवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  राम  विलास  पासवान
 :

 स्थिति  क्या  है
 ?

 सच  क्या  है  और  झूठ  क्या  है
 ?  या  मंत्री जी

 सही  हैं  या  चंडीगढ़ की  सब  हो

 अध्यक्ष म  आप  लिखकर  दे
 मैं  करवा  दूंगा ।

 aft  राम  विलास  पासवान  :  हमने  तो  लिखकर  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ठीक  मैं  देख  लूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  जब  आएगा  तो  सबको  पता  लग  जाएगा |
 यामिनि

 श्री  ए०  के०  राय  :  अध्यक्ष  आप  हमारी  ओर  भी देखें

 श्री  सनी राम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  मैंने  एक  प्रस्ताव  दिया  बिहार  को  अकालग्रस्त

 घोषित  किया  जाए

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  उसको  देख  रहा  स्थिति  का
 ar  रहा हूं  ।  मेरे  पास

 यह
 मेरे

 विचाराधीन  है  ।  ध्यानाकर्षण  ।

 सनी राम  बागड़ी  :  आप  मु
 सको

 ra
 अध्यक्ष  महोदय  :  सुनूं  क्या  ?  मैंने  बता  दिया  है  न  fa

 मैं विवार कर  रहा हूं  |

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  मैंने  नियम  222  के  अन्तर्गत  श्री  जयपाल  सिंह

 अध्यक्ष  महोदय  :
 वह  मैं  बता  देता  हूं  ।  वह  मेरे  पास है है  ।

 मैं  इसे  पढ ़देता  हूं  :

 मनीराम  बागड़ी  ने  जयपाल  संसद  सदस्य की  गिरफ्तारी  के

 बारे  में  जिला  पटना  द्वारा  सूचना  भेजने  में  कथित  विलम्ब  के  बारे  में

 शेषाधिकार  के  प्रश्न  की  सुचना  दी  है  ।

 _  श्री  जगपाल  सिंह  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  पटना  के  मजिस्ट्रेट  से

 दिनांक  12  1982  का  एक  टेलीप्रिन्टर  सन्देश
 13

 1982

 को  प्राप्त  हुआ  था  जिसकी  उसी  दिन  सभा  में  घोषणा  कर  द दी  गई  थी  म

 एक  माननीय  स  जयपाल  सिंह  कश्यप  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जयपाल  सिंह  ।  मेरे  मित्र  मुझसे  गलती  करवाना  +
 हते  हैं

 ।

 मंत्रालय  ने  मुझे  सुचित  किया  है  कि  उसके  attr  में  किसी  तरह

 arate  ह  यता  1  जिला  faze,  पटना  ने  खेद  व्यक्त  किया  है  |

 पटना  के  जिला  मजिस्ट्रेट  द्वारा  व्यक्त  खेद  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस

 मामले  को  समाप्त  समझा  जाए  |

 210



 लिखित  उत्तर 8  1904  )

 श्री  yo  Fo  राय :  आप  हमें  भी  बोलने  की  अनुमति  दीजिए  ।

 ait  शरीक
 mal  (1

 ा  वे  थे
 है

 सो  लांग  टू  रिजेक्ट  ए  लाइव  अप

 जीवित  हाथी  के  बच्चे  को  ट्रेनिंग  दी  जा  रही  थी  . ce

 श्री  कल्पनाथ  सोनकर  :  अध्यक्ष  ई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  पर cules  मौजूद

 एस०  पी०  मौजूद  थे  कौर  उनके  सामने  कांग्रेस  आई०  यु  क  कार्स  के
 लोगों  मे  हुह

 मेरे

 कपड़े  फाड़  दिए  ।  मैंने  पुलिस  को  कहा  कि  मुझे  किलिक

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  मेर  भी  तो ी  सुन  si  ।

 श्री  कल्पनाथ  सोनकर  :  लेकिन  फिर  भी  ee क  पि ve  क
 + अध्यक्ष  महोदय  :  कान  तो  आपके  ठीक  Q  या  नही ं?  मैं  जो  कह  हूं  उसको  सुन  तो

 द्  = लीजिए  wes bt

 क श्री  कल्पनाथ  सोनकर  मैं  377  के  तगत  ब  नफर

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बोलना  चाह
 रहा  हूं

 और  आप
 सुन

 ही
 नहीं  रहे  हैं

 ।
 यहं  क्या

 बात
 हुई

 ?

 मैंने  सुबह  इनको  समझा  दिया  था  ।  अब मैंने  सम  झा  दिया  हैं  इनको  कार्य  में  कुछ  भी

 शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  von

 +  +  थ्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  ea  आपकी  चिन्ता  समझते  हैं  ।  तू  माननीय
 द सदस्य ब  हुत  दुखी हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  दुखी  क्यों  हैं  ?  वह  इस  सभा  के  एक  माननीय  सदस्य  हैं  ।  हम  ऐसा

 नहीं  होने  देंगे  ।  मैंने  पहले  ही  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  है  ओर  उसे  गृह  मंत्रालय  को  भेज  दिया

 सारा  कुछ  मैंने  कर  दिया  है  ।  अगर  इनके  खिलाफ  ऐसी  कोई  बात  हुई है  ओर  समाधान  हो  सकता  है
 तो  मुझे  377  में  दे  दें  मैं  देख  लूंगा  और  होगा  तो  मैं  करवा  मेरे  लिए  हाउस में  कोई  कौन  सी

 पार्टी  से  ताल्लुक  रखता  कब  कौन  सी  पार्टी  में  है  या  कब  कौन  सी  पार्टी  में  जाता  कोई  फके

 नहीं  पड़ता  है  ।  सुनने ही  नहीं  देते  अननिसैसरिली  हाउस  को  सिर  पर  उठा
 लिया  gt

 att  हरिकेश  बहादुर  :  मैंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया है  ।

 (ar)
 .....  अध्यक्ष  महोदय :  माप  क्यों  बोल  रहे  हैं  ?  क  ी  अ ऊ  r

 te
 के ०  राय :  मैं  आपका  ध्यान  अप  नी

 ओर  खीच
 रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  भ आप  मेरा
 ध्यान

 afer  कान  मत  खींचिए  ।

 ++कार्यवाही-वतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री go  के०  राय  उतार  यह nae  मैदे

 मग
 तपु  छोटा  नागपुर  भर  संथाल

 हजारों  जनजातियों  के  लोग  अपने पर गाना  में  भूख  मोत  तथा  सुखे  की  भयानक  स्थिति  के  कारण

 घर  छोड़कर  जा  रहे  हैं  ।  मैंने  एक  ध्यानाकर्षण  की  सूचना  लि  थी  |
 क

 कचघ्यक्ष  महोदय  :  चार  घंटे  बहुत  के  बजाय  बारह  घंटे  बहस  करवाई  थी  |

 > श्री  तनिक  लाल  मंडल  यह  भुख  से  मौत  सवाल  ठ  आदिवासियों  की

 भुख  से  मोत  का  सवाल  है  ।  मनुष्य  के  जीवन  से  सम्बन्ध  रखने  वाला  यह  मामला है  ।  इस  पर  हमने

 कालिंग  एटेंशन  दिया  एडजर्नमेंट  मोशन  दिया  .193  के  भन्तगंत  नोटिस  द्र ्  i

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मेरा  प्वाइन्ट  अब  आर्डर  है  ।  परसों  डिप्टी  स्पीकर  साहब  ने

 रूलिंग  दिया  था  कि  बिहार  में  संधाल  परगना  में  हुई  मौतों  के  सम्बन्ध  में  कालिंग  एटेंशन  एक्टिव

 कांसिडनेशन  में  कल  आपने  इसको  रूल  आउट  कर  दिया है  ।  मैं  जान  तना
 चाहता

 हूं  कि  यह

 अण्डर  कांसिडनेशन  है  या  नहीं  है  ?
 म्

 ।  ....  अध्यक्ष  महोदय  :  इत्तिला  इकट्ठी  कर  रहे  हैं  ।  so  t ee

 श्री  रामविलास  पासवान  :  आप  5  नवम्बर  के  बाद  स्वीकार  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बारह  घंटे  तो  बहस  करवा  दी  ैं  जानकारी  एकत्रित  रहा हूं  ।

 तब  मैं
 निर्णय  लूंगा  ।

 as =  t te  ः

 श्री  मनीराम
 बागड़ी :  मुख्य  मंत्री  ने  एलान  किया  है  कि  qa

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसान  का  बेटा हूं
 ।  भूख  क्या  सुखा  क्या  मैं  जानता  हूं  ।.

 /

 ...  श्री  सनी  राम  बागड़ी  :  अगर  फेमिना  एरिया
 या  डिक्लेयर  कर  दें

 तो  सरकार  की  जिम्मेदारी

 बहुत  बढ़  जाती  है  my

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  माननीय  सदस्य  को  मनु  नहीं  ae  1  हैं

 =  कि  ———  नयन  cs
 wee  be

 on  न क  सभा-पटल  पर  रखे  गए
 पत्र

 ee  |

 पेट्रोलियम  1982,  उद्योग  स  तथा

 जगदीश
 1951  के  अंतगर्त  अधिसूचना  और  स्टील  अथारिटी  आफ

 इंडिया ह
 ध  ज  लिमिटेड  के  मुख्य  लक्ष्यों  की  प्रति  ब  +

 उद्योग  तथा  इस्पात  ओर  खान  मंत्रो  नारायण  दत्त  तिवारी  ैं
 Toran

 पत्र

 ् सभा-पटल  पर  रखता  हूं  भ

 (1) | tg
 पेट्रोलियम  1934  की  धारा  29  की  उपधारा  (4)  के  अंतगर्त  पेट्रोलियम

 द के च (दस रा  1982 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सेवक  जो «वत  नाल

 ५
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 ।

 Pa
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 7  1982  कें  भारत के  राजपत्र  में
 tegen  eek

 ato  fro  660

 में  प्रकाशित
 हुए

 थे
 ।  न

 |  ग्रन्यालय  में  रखा  गया  2fau  स  पा  एल  ०
 टी०  5530/82]

 (2)  aor  tier  तथा  195)  की  धारा  18%  की  उपधारा

 (2)  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  का  ato  की  एक  प्रा ति  तथा

 अंग्रेजी  जो  10  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई

 थी  तथा  जो  मैसर्स  अमृतसर  माइक  के  प्रबन्ध-ग्रहण  क ी  अवधि  को
 a

 5  वर्षो  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 ..  (3)  उद्योग  तथा  अधिनियम  1951  की  धारा  की  उप स  iv (2)

 _  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  का०  ao  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |
 _

 जो  14  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित ह ूहुई  थी

 जो  मैसर्स  बंगाल  diets  के  प्रबन्ध-ग्रहण  अवधि  को  5

 वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 (4)  उद्योग  तथा  1951  की  घारा  18%  की  उपधारा

 (2)  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  to  ato  674  (a)  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  जो  17  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई
 '  थी  तथा  जो  मैसर्स  इण्डियन  रबड़  मेनुफैक्चसं  के  प्रबन्ध-ग्रहण

 की  अवधि
 को  5  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 fas  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5531/82]

 (5)  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के  मुख्य  लक्ष्यों  की  एक  प्रति  हिन्दी  तथा

 अंग्रेजी  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एस०  to  5532/82]

 लॉकिंग
 बीमा  कारबार  1972  और

 an
 ी

 उत्पाद  शुल्क  1944  ४

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा मि राम  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं
 pen

 (1)  साधारण  बीमा  कारबार  1972 की  धारा  39  की

 उपधारा  (3)  के  अंतगर्त
 निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक
 क

 तथा  अंग्रेजी

 संस्करण
 र  x  bas

 इंश्योरेंस
 लिमन

 लिमिटेड  (  "  संशोधन ्  SUSE  1982,  जो

 12  bleed  1982
 3

 cor  मे  दरत  संस्था

 का०  Alo  730

 में  प्रकाशित हुई  थ्री

 यूनाइटिड  इण्डिया  फायर  एन्ड  जनरल  इंश्योरेंस  कम्पनी  लिमिटेड
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 A

 योजना  1982,  जो  12  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 का०  आ०  731(a)  में  प्रकाशित हुई  थी  ।
 =  wee

 (at)  ओरियंटल  फायर  एण्ड  जनरल  इंश्योरेंस  कम्पनी  संशोधन
 > 1982,  जो  12  1982  के  भारत के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या

 ह का०  Alo  732  में  प्रकाशित  हुई  थी  |
 |  |

 नेशनल  इंश्योरेंस  कम्पनी  लिमिटेड  संशोधन  योजना  1982,  जो  12

 1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का ०  ato  733(a)

 में प्रकाशित
 a1  में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०-एल०  eo  5533/82]

 (2)  केन्द्रीय  उ अपाद-शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या

 सा०  का०  नि०  से  तक  की  एक-एक  जो  Li

 198 82  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो

 मानव  निर्मित  कपड़े  उस  पर  उद्ग्रहण य  शुल्क  से  पूर्ण  छूट  देने  के  बारे

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  5534/82] में
 we

 दिल्‍ली  पुलिस  1978  के  अंतगर्त  अण्डमान  और

 निकोबार के  प्रशासन  के  वर्ष  1980-81  के  वार्षिक  सामान्य
 ali

 सम्बन्धी  प्रतिवेदन  और  अखिल  भारतीय  सेवा  संशोधन

 vu
 1982  2

 थी

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  वेंकट
 :

 मैं  निम्नलिखित
 bee  i

 पटल  पर

 रखता  हुए  रे

 (1)
 «  दल्ली  पुलिस  1978  को  धारा  148  की  उपधारा  (3).  के  अन्तर्गत

 अधिसूचना
 सं संख्या  एफ०  5/132/8  अ दीम  (a  )/aetTo  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी
 जो  20  1982  के  दिल्‍ली  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी

 तथा  जिसमें  27  1982  की  अधिसूचना  संख्या  एफ०  5/182/81-
 दगर

 एस्टेट  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ  है  |

 थि  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  Tato  टी ०  5535/82]
 |  |

 (2)  अण्डमान  निकोबार  प्रशासन  के  वो  1080-81  के  वार्षिक
 सामान्य

 प्रशासन

 सम्बन्धी  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  देखिए  ao  sts
 हौर

 5536/82]

 19  |  धारा  an  gaaret.  (2)  के  अन्तगंत
 (3)  अखिल  भारतीय  dat  ate न

 अखिल
 भारतीय  सेवा  se  स संशोधन  1982

 की
 .  एक

 प्रति
 rE  tt  ्
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 तथा  अंग्रेजी  जो  8  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  alo  का०  fro  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5537/82]

 राज्य सभा  से  संदेश  क

 नलिखित  संदेशों  की  सूचना सचिव  मुझे  राज्य  सभा  के
 महासचिव

 से
 se

 देनी  है

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नि  127 के  उपबन्धों  के

 अनुसार म  मुझे  लोक  सभा  को  यह  सूचित  करने  का  निदेश  faa  है  कि  राज्य

 19  1982  को  अपनी  बैठक  लोक  सभा  द्वारा  12  1982  को

 पारित  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  तथा  बैंक  1982  बिना

 किसी  संशोधन  सहमत  हो  गई  है  ।

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबन्धों  के
 11.0
 अनु  मुझे  लोक  सभा  को  यह  सुचित  करने  का  निदेश  मिला  है  कि  राज्य

 लोक  सभा  द्वारा  16  1982 19  1982  को  अपनी  बैठक  में

 को  पारित  चीनी  विकास  निधि  1982  बिना  किसी  संशोधन

 सहमत  हो  गई  है  ।

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्यो-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उपनियम

 (6)  के  उपबन्धों  के  मुझे  लोक  सभा  द्वारा  16  1982  को  पारित

 और  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिश  के  लिए  भेजे  गए  चीनी  उपकर

 19  को  लौटाने  भर  यह  बताने  का  निदेश  मिला  है  कि  इस  सभा  को

 उक्त  विधेयक  सम्बन्ध  में  ra  सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  क | ह ी

 —_—  firey  halt  क  ७  क  coe क श्री
 हरिकेश  बहादुर  इस

 पर  बरी  Hal  का  वक्त व्य  होना  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उसकों  छोड़िये  ।  गन्तव्य  स्थान  पर  पहुंचो  ।  अपने  ध्यानाकर्षण  पर

 गाइए

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  लेकिन  विदेश  मंत्री  का  इस  पर  व्यक्त व्य  होना  चाहिए  क्योंकि

 भारत  का  गलत  नक्शा  वहां  पर  पेश  किया  जा  रहा  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  अज  देरी  हो  रही  है  ।  भारम्भ  कीजिए  ।

 ts  i  :  कया  भापने  उन्हें  खेलकूद  पर  ध्यान  भारित  करने  की

 अनुमति  देदी  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आप  कह  सकते

 प्रो ०  भरी  हिसार  मेहता  :  अध्यक्ष  मेरी  बात  तो  सुन  लीजिए  ।

 महोदय  :  अब  नहीं  सुनूंगा  ।  अनुमति नहीं  है  ।

 ite
 ललित

 gare
 :  मैंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  है  न्यूयार्क  के  भारतीय

 कौंसुलेट में  श्री
 लक्ष्मणन

 भाने  और  दया
 रया

 शंकर  के  साथ  दुव्यंवहार  इसलिए  हुआ  क्योंकि  वे  लेखक

 दलित  हैं  ।  ड्  .

 qeuet  _  :  3o
 नहीं  है  ।  अनुमति नहीं  है  ।

 &
 कक ए

 अविलम्बनीय  लें
 लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 ह

 आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  राज्यों के  तटवर्ती

 भ  भागों  में  आया  समद्री  तूफान

 श्री  हरिकेश बह  अध्यक्ष  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय

 की  भोर  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  और  प्रार्थना  करता  हूं  कि  ag  इस

 बारे  में  एक  वक्तव्य  दे ं:

 .  आंध्र  प्रदेश  कौर  तमिलनाडु  राज्यों  के  तटवर्ती  भागों  में  भाये

 हाल
 के  समुद्री  तूफान  के  कारण  सम्पत्ति  और फसलों  को  भारी  हानि

 ्  होने  के  समाचार  तथा  इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की

 गई  कार्यवाही 1”

 महोदय  पीठासीन

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर
 :

 भारतीय  मौसम

 विज्ञान  विभाग  द्वारा  दी  गयी  सूचना के  अनुसार  15  1982  को  8-30  बजे

 करलिंगप्तनम  से  लगभग  550  fro  मीटर  दक्षिण/पूर्व॑  की  ओर  बंगाल  की  खाड़ी  के  ऊपर  हवा  का

 दबाव  केन्द्रित  हुआ  था  ।  उसी  रात  में  यह  दबाव  भर  अधिक  तेज  हो  गया  |  16  1982

 भयंकर  समुद्री  तूफान  में  बदल  जो  का  की  नाड़ा  के
 की  सुबह  यह  क्रिया  तीव्रतर  होकर

 पश्चिम  दिशा  की  ओर  आगे  बढ़ा
 qa  में  लगभग  120  किलोमीटर  पर  केन्द्रित  हुआ  ।  यह

 1982  |  अ  या  धी + |  रात  के  बाद
 काकीनाड़ा

 के  समीप  आंध्र  प्रदेश  के  समुद्री
 तथा  16/17 भग

 तब
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 तट  को  पार  कर  oe  ag  तेजी से  कमजोर पड़  गया प्रा  और  all  बच  को  पार  करने  के

 बाद  प्रभावहीन  हो  गया  ।

 2:  आँध्र  प्रदेश  के  समुद्री  तट  के  क्षेत्र  में  तीव्र  दबाव  बनने  तथा  उसके  साथ
 नील

 मौसम

 ह  किन  के  बारे  में  प्रारम्भिक  सुचना  1-5  1982  की  साय॑  आकाशवाणी  को  भेज

 दी  गई  थ ी  जिसे  प्रसारित  कर  दिया  गया  ari  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  ने  भी  आंध्र  [ प्रदेश के

 मुख्य  af  aa  तथा  पत्तन  प्राधिकरण  के  सरकारी  कामना  तथा  मात्स्यकी  अधिका  रियों  को  चेतावनी
 दे  दी  थी  ।  तत्पश्चात्‌  16  तारीख  की  सुबह  से  समुद्री  तूफान  के  बारे  में  चेतावनी  के  बुलेटिन
 आकाशवाणी  को  नियमित  रूप  से  भेजे  जाते  रहे  और  17  1982  की  सुबह  संकट  दूर

 होने
 क ेके  बुलेटिन  के  जारी  करने  के  बाद  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  आंध्र  प्रदेश  के  समुद्र  तट  के

 विशिष्ठ  क्षेत्रों  में  खराब  मौसम  होने  के  बारे  में  आकाशवाणी  से  नियमित  विशेष  समुद्री  तूफान की

 चेतावनी  के  जरिए  पूर्व  सुचना  दे  दी  गई  थी  ।  अगद

 3  आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  अनुसार  17  अक्तूबर  को  विशाखापत्तनम  जिले  में  ay  a  दुकान
 के  कारण  ण  भारी  वर्षा  हुई  जिसके  परिणाम  स्वरूप  क्षेत्र  में  पानी  भर  और  सड़कों  आदि  को

 नुकसान  पहुंचा  ।  मकानों  के  ढह  जाने  से  विशाखापत्तनम  में  अबतक  पांच  व्यक्तियों  के  मारे  जाने

 की  सुचना  मिली है  ।  सार्वजनिक  एवं  जन  सम्पत्ति  तथा  फसलों  को  हुए  नुकसान  के  ब  रे  में  मुल्यांकन
 .

 किया जा  रहा  है  ।

 4.  राहत  कार्य  तत्काल  शुरू  कर  गया  था  भौर  राज्य  सरकार  ने  तत्काल  निःशुल्क

 राहत  और  लोगों  के  लिए  आहार  की  व्यवस्था  कर  दी  थी  ।

 5.  18  अक्तूबर  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  मौसम  विज्ञान  विभाग  से  एक  संदेश  मिला

 कि  मद्रास  के  दक्षिण-पूर्व  लगभग  125  किलोमीटर  की  att  एक  भारी  समुद्री  तूफान  केन्द्रित  है

 निद
 110  से  120  किलोमीटर  प्रति  घंटा  की  तूफानी  लहरों  और  झंझावात  की  गति  के  साथ

 उसी दिन  मध्य  रात्रि  अथवा  रात  तक  मद्रास  att  नेल्लोर  के  बीच  आगे  बढ़ने  सम्भावना

 आँध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  के  मुख्य  सचिवों  तथा  पत्तन  मात्स्यकी

 अधिका  रियों  आदि  को  आवश्यक  चेतावनी  दे  दी  गई  थी  ।  यह  तुफान  18  अक्तूबर  की  मध्य

 रात्रि  में  श्रीहरिकोटा  के  निकट  आंध्र  के  तट  पर  पहुंचा  जिससे  नेल्लोर  और  प्रकासम  जिलों  के

 इन्दुकुरपेट  के  तटीय  तालुक  प्रभावित  हुए  और

 कडापा  कौर  चित्तर  जिलों  में  भारी  वर्षा  हुई  ।  कुछ  अन्य  जिलों  में  भी  वर्षा  हुई  ।  नेल्लोर

 fara  में  दस  व्यक्तियों  के  मारे  जाने  की  सुचना  मिली  है  ।  क्षतिग्रस्त  हुए  मकानों  के  लिए  250  पये

 को  अनुग्रह  राशि  दी  जा  रही  है  तथा  20  किलोग्राम  चावल  उन्हें  दिए  रहे  हैं  जिनके  मकान

 क्षतिग्रस्त  हो  गए  हैं  ।  क्षति  ar  अनुमान  लगाया  जा  रहा  है  |  a

 6.  इससे  समुद्री  तूफान  ने  जब  में  आंध्र  प्रदेश  के  तटीय  क्षेत्र  को  पार  किया

 और  तमिलनाडु के  मद्रास  शहर  कौर  चिंगलपेट  जिले  में  तूफानी  gar  चली  तथा  वर्षा  हुई  मद्रास

 शहर  में  उन  निचले  क्षेत्रों  जहां  कुछ  झोंपड़ियों  के  क्षतिग्रस्त  होने की  सूचना  मिली  400  लोगों

 को  हटाना  पड़ा  ।
 राज्य  सरकार  से  किसी  व्यक्ति

 के  मारे  जाने  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली
 है

 ॥
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 तथापि  कुछ  पशुओं  की  हानि  है  तथा  चिंगलेपेट  जिले  में  अनेक  नौकाएं  ale  केटामरान  के  गुम

 होने  की  सूचना  मि  ली  है  ।  मा  क  er  डा
 कुछ  वृक्ष  उखड़ गए  तथा  लगभग

 6  घण्टे तक  माता  यात  बन्द  पड़ा  रहा  जि  से  अब  ठ  दिया  गया  चिंगलपेट  जिले  के  कलक्टर

 द्वारा  का  अनुमान  लगाया  जा  रहा

 भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  के  अनुसार  उड़ीसा  का  कोई  भी  भाग  समुद्री  तुफान
 से  प्रभावित  नहीं  हुआ  ।  प्रभावित  लोगों  को  राहत  प्रदान  करने  के

 द
 तत्काल  व्यय की  पूर्ति  हेतु

 आंध्र  प्रदेश  भौर  तामिलनाडु  के  पास  8.58  करो  रुपय  तथा  8.59  करोड़  रुपये  की  सीमान्त

 धनराशि  उपल उपलब्ध है  ।

 9.  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देना  चाह
 a प  fa  यदि  राज्य  सरकार  अपनी  मारजिन

 धन  राशि  से  स्थिति  का  सामना न  कर  सके  तो  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  की  हर  संभव

 सहायता  करेगी ।
 ी

 श्री  हरिकेश
 बहादुर  :  उपाध्यक्ष  ण्ह्नब ब  त  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  आज  उड़ीसा  और

 atte  प्रदेश
 आदि  राज्यों  में  तूफान  की  स्थिति  dar  होती  रहती  है  ।  वैसे  तो  पूरे  देश  में  कहीं

 ग्य
 के  ्  1,  कहीं  अकाल  ओर  कहीं  तुफान  की  स्थिति  बनती  रहनी  लेकिन  खासतौर  से

 आंध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  में  तुफान  आता  रहता है  और  यह  एक  ऐसी  प्रक्रिया  बन  गई  है  जो

 निरन्तर चल
 ती  रहती  है  ।  वास्तव  में  यह  एक  प्राकृतिक  aaa  है  जिसमें  हमारा f नियन्त्रण भी  नहीं

 हो  लेकिन  पूर्व  सूचना  के  आधार  पर  हम लोगों  को  बचाने  के  लिए  क।फी  कुछ  कोम
 कर

 सकते हैं

 जब  आकाश  में  फेंका  गया  उस  समय  उससे  यह  उम्मीद  थी  कि  उसके  जरिए

 तूफान  के  बारे  में  और  मौसम  की  अन्य  तमाम  जानकारियां  हमें  लेकिन  यह  अपने  आप
 में

 एक  बहुत दु
 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  gate)  असफल  हो  गया  कौर  जो  सूचनाएं  उससे  हमे  मिल  सकती

 वह  नहीं  मिल  पा  रही  हैं  ।  इसलिए  इस  आपदा  को

 नित

 करने  के  लिए  क  जितनी  qa-

 सूचना
 faa  सकती  ag  मिलन ेमें  कठिनाई  हो  रही 2  ह

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहेगा  कि  विदेशी  सरकारों  जो  तमाम इस
 प्रकार  के

 ena
 आकाश  में  छोड़े  हुए  क्या  उनके  जरिए  वह  ऐसी  सूचनाएं

 एकत्रित
 करने  का

 प्रयास  कर  हैं  जिससे  मालूम  हो  सके  कि  इस  प्रकार  की  आपदा  आने  वाली  है  भ
 ौर

 उसके  आधार

 i
 पर पहले  से  व्यापक  तैयारी  की  जा  सके  ?

 क्या  मंत्री  महोदय  यह  जवाब  देने  की  कृपा  करेंगे  कि  विदेशी  उपग्रहों  से  यदि  कोई  जानकारी

 प्राप्त  होती  है  तो  वह  कितने  दिन  पहले  हो  जाती  है  ?  क्या  सरकार  उनसे  कोई  जानकारी  लेने  की

 रती  है  या  नही ं?  थ

 कशिश
 क

 ल  इसकी  जा ऊए  चरा हर  tel री  ठीक  से  नहीं हो  पाती  कि जहा ँतक  तूफान  की
 तीव्रता

 क

 से  भी पार र
 वायु  की  गति  कितनी  तेज  रहेगी  ?  मैं  जानना  चाहूंगा  कि

 यह  कितनी  ata af

 री  करने  के  लिए  क्या  अनुसंधान  इस  दिशा  में
 चल

 रहा  हमारा जो तीव्रता  की

 aan
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 |  | सिस्टम  है  जिसके  जरिए ह  कं  और  भी  अधि
 hi  त

 बनाया  जा  सके

 कौर  अधिक  जानकारी  उससे ली  जा  gat  ~~ ih az  में  क्या  किया  जा  रहा है

 हमारे
 जो  साइक्लोन  विनिंग  राडार  लगाए  गए  वहू  fea  हृद  तक  जानक

 दी
 देते  हैं  ?

 राज  यह  1  जाता  है  कि  400  किलोमीटर  तक  की  दूरी  से  आ।न ेद  ले  तूफान  की

 जानकारी  सकत ला  इससे  हमें  24  घंटे  पूर्व  सूचना  मिल  सकती  है  ।  जो  भी Sant  विनिंग

 राडार  उनकी  कार्य मता  और  दक्षता  बढ़ाने  के  लिए  क्या
 कोई  अनुसंधान  क

 काय  a  रहा  है  ?

 कया  इससे  भी  बेहतर  किस्म  के  राडार  लगाने  की  कोई  योजना है  ait  sa  भाप ि  करना

 चाहते हैं  ?  क्या  आपने  विदेशी  सरकार  से  कोई  वार्ता  इस  सम्बन्ध  की
 जिससे

 वैज्ञानिक

 सहायता  मिल  सके  ?
 थ

 अभी  जो  तुफान  आया  है  इससे  जन-धन  की  भारी  क्षति  हुई  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने

 वक्तव्य  में  करहा  कि  5  व्यक्ति  मरे  हैं  ।

 श्री  बालेश्वर  राम  5  और  10  कहा है  ।
 fe

 ait  हरिकेश  बहादुर  :  अखबारो ंमें  जो  सूचनाएं  उसमें  इससे  ज्यादा  ले  की  मृत्यु  हुई

 आपने  कहा  है  कि  इसका  और  एसेसमेंट
 करने

 वाले  तब  आपको  इसकी  सूचना
 मिलेगी

 ।

 दै  और
 र

 हजारों  र svt  के  मकान  क्षतिग्रस्त  हुए  जन-धन  की  भारी  क्षति  हुई  है  जब  भी  दुकान

 आता  है  तो  इस  प्रकार  कीं  दुर्घटनाएँ  होती  हैं  जो  अपने  आप  में  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण
 है

 लेकिन  जो

 हस्ती  कार्य  किया  जाता  उसमें  माननीय  मंत्री  महोदय  को  विशेष  रूप  से  यह  देखना  पड़ेगा  far

 भ्रष्टाचार  न  हो  ।  राहत  कार्य  के  बीच  में  भ्रष्टाचार  होता  यह  हमेशा  की  प्रक्रिया  बनी  हुई  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  19  1977  को  जो  आंध्रप्रदेश

 में  तूफान  आया  था  वह  बहुत  भीषण  उसमें  हजारों  की  संख्या  में  लोग  मरे  और  उस  सम

 राहत  कार्य  के  लिये  जो  सामग्री  दी  गई  उसको  बहुत  से  लोगों  जिनके  हाथ  में  यह  राहत  देने
 का  कार्य  उन्होंने  उससे  अपनी  राहत  का  काय  ज्यादा  किया  यह  बहुत  ही  दुखद  स्थिति  है
 जब  इतने  भयंकर  तुफान  से  लोग  कष्ट  में  पड़े  उनके  मकान  गिरे  लोग  बेघरबार हों  तो  ऐसी

 हालत  में  भी  जो  राहत  के  लिए  सामग्री  दी  जाती  उसमें  भी  लूट-खसोट  होती  है  ।  इसलिए  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  से  विशेष  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  अ।प  राहत  के  तौर  पर  कितना

 कितना  पैसा  और  कितनी  दूसरी
 वस्तुएं

 जैसे  कपड़ा  वगैरह  वहां  पर  भेज  रहे  साथ
 वहू

 सारी वस्तुएं  वहां  पर  सही  ढंग  से
 वितरित  हो  इसके  बारे  में  आप  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ?

 राज्य  सरकार  को  किस  प्रकार  के  निदेश  इस  सम्बन्ध  में  दिए  जा  रहे  हैं  ?
 SPSS w

 ...  उपाध्यक्ष  ऐसे  समग्र  एक  aga  बड़ी  समस्या  पुनर्वास  की  होती  क्योंकि  जब

 मकान  गिर  जाते  तो  जिन  लोगों  के  मकान  गिरते हैं  उनको  मकान  बनाने  में में  सहायता  देना
 तय  हो  जाता  है  1  यहां  पर  मंत्री  जी  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  कि  प्रति  व्यक्ति  250  रुपये  मकान

 बनाने के  लिए  सहायता के  रूप में  गे ।  आप  बताइये  जिसका  मकान  गिरा  वह  250  रुपये
 से  क्या  कर  लेगा  ?  क्या  वहू  250  रुपये  मकान  बना  पायेगा  ?  सभी  लोग  जानते  हैं  कि  इतने
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 eee का

 वैसे से  कुछ  नहीं  इसलिए  मेरी  सरकार  से  मांग  है  कि  जैसे  आप  एक  तरफ  भारत में  फाइव  स्टार

 होटल्स  बनाने  पर  करोड़ों  रुपया  खच  कर  रहे  वहां  पर  आपको  गरीब  लोगों  को
 सुविधा  पहुंचाने

 के  ard  में  भी  देखना  होगा  ।  मृतकों  के  परिवारों  को  जो  सहायता  राशि  दी  गई  वह  भी  aga

 कम  नाकाफी  है  ।  मेरी  सरकार  से  मांग  है  कि  प्रत्येक  मृतक  परिवार  को  10  हजार
 रुपये  तथा

 f  जन  लोगों  के  मकान  गिर  गए  उनको  कम  से  कम  एक  हजार  रुपये  दिए  जाएं  ।  क्योंकि  250
 अ
 वहू

 wa
 में  कुछ  नहीं  वह  नाकाफी  हैं  वेसे  तो  एक  हजार  रु०  भी  बहुत  कम  फिर  भी

 250  का  तो  चार  गुना  राशि है  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इतनी  सहायता  आप  तत्काल
 वहां

 पर  दें  ।  इसके  अतिरिक्त  घर  बनाने  के  लिए  बगैर  ब्याज  के  ऋण  लोगों  को  दिए  जिन  पर

 किसी  तरह  का  ब्याज  न  लिया  जाए  न्  आप  ऐसे  नियम  बना  सकते  तरीका  सोच  सकते हैं  कि

 बिना  सूद  के  लोगों  को  ऋण  दिए  जिसको  वे  कालांतर  में  वापस  कर  देंगे  ।  मैं  चाहता  हूं

 माननीय  मंत्री  जी  मेरे  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करें  ।  सहायता  देने  के  तरीके  को  आसान  करने के
 सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  मंत्री  मण्डल  की  एक  समिति  बनने  वाली  जब  भी  कभी  देश  में  इस  प्रकार  की

 प्राकृतिक  आपदाएं  जैसे  सूखा  या  तुफान  आ  जाता  है  ।  हो  सकता  है  कि  तुफान  के  समय

 ऐसी  समिति  बनाई  गई  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  करें  कि  मंत्री

 मण्डलीय  स्तर  पर  जो  समिति  बनाने  की  चर्चा  हुई  जिसमें  माननीय  कृषि  वित्त  मंत्री और
 योजना  मंत्री  उसके  सदस्य  थे  ताकि  प्रभावित  राज्यों  को  समय  पर  आसानी से से  सहायता  दी  जा  स

 bi
 भगवान  की  राशि  दी  उसको  जल्दी  निश्चित  किया  उस  समिति  के  बारे  में  क्या  gar?

 यदि  वे  उस  समिति  के  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  कर  सकें  तो  अच्छा  रहेगा  वह  समिति  अब
 हक  बनी

 या  नहीं  ?  यदि  कोई  समिति  बनी  है  तो  वह  इस  दिशा  में  क्या  कर  रही  है  ।  इस  मामले में
 fy  को

 कर

 _  मेरा  एक  प्रश्न  यह  भी  है  कि  जितनी  जन  धन  की  हानि  हुई  क्या  उसकी  जांच  के  लिए

 भारत  सरकार  कोई  सवाल  टीम  वहां  भेजने  वाली  ?  मैं  चाहता  कि  माननीय  मंत्री  जी  मेरे

 प्वाइंट को  नोट  कर  लें  और  स्पष्ट  करें  कि  क्या  उनका  विचार  कोई  सेक्टर  टीम  भेजने  का

 एक  माननीय  सदस्य  उस  टीम  में  कौन-कौन  से  माननीय  सदस्य  इसको  भी  स्पष्ट

 करे ं।  ्

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्री  बीरेंद्र  :  हम  लोग  चार  कानों  से ह

 का
 रद  हैं ७

 सब  कुछ  सुन  रहे  आप  कहिए

 bat
 am  श्री  हरिके दा  बहादुर :  तमिलनाडु  में  पिछले  80  वर्षों  म  34  बार

 तान  भावे  हैं
 तमिलनाडु  में  यह  काम  बहुत  अच्छा  हुआ  है  कि  वहां  कुछ

 सुरक्षा
 गृहों  का  निर्माण कर  लिया  गया

 कुछ  प्रोटेक्शन  संकट  बनाए  गए हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  क  सुरक्षा गृह

 तमिलनाडु  में  बनाए  गये  क्या  सरकार  दूसरे
 सों

 को  भी  वैसे  ही  सुरक्षा  गृह  बनाने  के  लिए

 व े¢  फोन  की  वि  गीतिका  से  बच  सकें  ।  उन पैसा  देगी  ताकि  समुन्दर के
 किनारे  जो  लोग  रहते

 कर्ष  त  सुर  |  ह  हों
 ं  में  स्थानांतरित  कर

 लोगों  को  जब  भी  तुफान  की  आशंका  वे  अपने  परी

 ने  ।  अन्य  राज्यों  में
 सुरक्षा

 गृह  बनाने  की  दिया
 मैं  सरकार

 े
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 राज्य  सरकारों  को  aA  adi  जाएगा  ताकि  लोगों  को  समय पर  सहायता  देकर  बचाया  जा
 सके  ?

 मैं  चाहता हूं  माननीय  मंत्री  जी  स  विषय  पर

 डालने
 का  कष्ट  करें  ।

 मार  मंत्रालय  ने  एम जसा  रिलीफ  आर्गेनाइजेशन  स्कीम भारत  सरकार  के  गह

 बना  रखी है  ।  सन्‌  1963  के  साइक्लोन  के  बाद  यह  बनी  है  ।  ee  डिवीजन  की  ओर  से  एक

 पुस्तिका  गवर्नमेंट ने  निकाली  है--हाऊ  टू  गाई  अगेंस्ट  दैम  2

 ae  पढ़ी  केशन्ज  गवर्नमेंट  आफ  इंडिया  द्वारा  प्रकाशित  पुस्तक  न
 कहाँ  पेच 32  पर  कहा  गया  cd

 धी  |

 आपदाओं  के  फलस्वरूप  होने  वाली  इमरजेंसी  के  भारत
 सरकार  के  गह  मंत्रालय  ने  इमर्जेंसी  रिलीफ  आर्गनाइजेशन  ahi

 यह  जो  इमजेंसी  रिलीफ  आर्गनाइजेशन  स्कीम  कया  वह  अब  भी  चलती  है  ;  अगर

 तो  इसके  तहत  क्या  कार्यवाही  हो  रही  है  ?  जब  कभी  तुफान  या  किसी  न्य  दुर्घटना की  सूचना

 मिलती  तो  इस  स्कीम  के  तहत  सरकारी  मशीनरी  तुरन्त  काम  में  लगाई  जाती  हैं  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि
 ज  ब  यह  सूचना  मिली  कि  तुफान  आने  तो  इस  योजना  के  अन्तर्गत जो  संगठन

 बना  हुआ  क्या  उसने  कोई  काम  शुरू  किया ॥  =

 जब  |  साइक्लोन  AT  तूफान  खत्म  हो  जाते  तो  महिमा  राय  ा  भ
 घण  प्रकोप  होता  है  ।

 २८
 तमिलनाडु  का  कृषि  मंत्रालय  इन  समस्याओं  क  {  ओर

 चित  श्यान
 नहीं दे  रहा

 al
 गत  कर  रहे  हैं  ।  ः  * ४

 वह ua  वीरेन्द्र  सिह  :  वह  समस्या  को  भली-भारती  समझते  rad  हैं कि  जो  आप  कहू

 रहे  हैं  ठीक  नहीं

 श्री  हरिकेश  बहादुर :  तुफान  के  समाप्त  होने  के  बाद  जो  महामारी  आत्  ती  क्या  उसके

 बारे  में  सरकार  कोई  प्रबन्ध  करने  जा  रही
 ताकि  लोगों  को  महामारी  तथा  इस  प्रकार  को  अन्य

 विपत्ति से  बचाया  जा  सके  ?  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  बातों  के  बारे  F  भी  जानकारी

 लिए
 और  लोगों चाहुंगा  । ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इन  विपदाओं  को  प्रभावशाली  ढंग  से  नियंत्रित  करने के

 को  राहत  देने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाए  जाए  |  साथ  ही  सुरक्षा-गह  बनाने  के  बारे  मे ंसरकार

 को  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  ताकि  जब  कभी  तूफान  भाने  की  आशंका  तो  लोगों को

 घरो ंसे  निकाल  कर  सुरक्षा-गाहों  में  रखा  जाए  ।  यह  मेरी  मांग  भी  है  ओर  मैं  इस  बारे
 में  जानकारी

 भी  चाहता हूं

 श्री
 बालेश्वर  राम

 :
 उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  काफी  व्यापक  प्रश्न  पूछा  है  ।

 वास्त हम  सब  इससे  सहमत  हैं  ट्रीय  समस्या  है  और  एक  राष्ट्रीय  विपदा है  ।.  हमारी

 कोशिश  तो  यह  जरूर हो ray  है  कि  हम  singe  प्र कोप  पर  काबू  पा  लेकिन  फिर  भी  प्राकृतिक

 प्रकोप  से  लड़ना  जरा  इतना  आसान  नहीं  है  ।
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 20  1982

 ताना  ्

 हमारे  यहां  उपग्रह  बन  रहे
 हैं  ।  माननीय स

 सदस्य  ने  wade
 की  चर्चा

 की  इस  बारे में

 जो  हुआ  वह  दुर्भाग्य  की  बात  लेकिन  हमारे  वैज्ञानिक  उपग्रह  बनाने  के  काम  में  दिन-रात  लगे

 हुए  दूसरे  देशों  के  उपग्रहों  से
 भी  हम  फायदा  उठाते  लोकिन  ऐसा  कोई  सिलसिला  नहीं  है  कि

 हम  बाकायदा  उनसे  मदद  लेते  रहें  ।  हमारी  कोशिश  है  कि  हम  उपग्रह  बनायें  ।

 थ्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  अब  की  बार  उससे  सूचना  मिली  थी  ?

 श्री  बालेश्वर  राम :  मीट्रयालोजिकल  डिपार्टमेंट  ने  खुद  ही  सूचना  ली a और  वक्त  पर  सब

 को  सूचना
 दे  दी  ।  वार्निंग  रैडार

 विशाखापत्तनम
 मद्रास  और ate  में  है

 स्थानीय  रेडियो  केन्द्र  मद्रास  विशाखापत्तनम  और  विजयवाड़ा  में  हैं  |  उन्होंने ने  आध-आध  घंटे  पर

 वार्रनिगग्ज  रिले  कीं  ।  वहां  के  चीफ  सेक्रेटरी  और  गवर्नमेंट  के  दूसरे  उच्च  अधिकारियों  को  भी

 सारी  खबर  दी  गई  कि  तूफान  आने  वाला  है  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर :  रेडार  की  एफिशेंशी  को  बढ़ाने  के  लिए  आप  क्या  कर
 च

 थ  श्री  बालेश्वर  राम  :  आपने  जो  सजेस्शन  दिया  हमने  उसे  नोट  किया है
 हम  उसको जरूर  बढ़ाने  की  कोशिश  करते  रहते  हैं  ।

 दूसरी  बात  आपने  रिलीफ  पहुंचाने  के  सम्बन्ध  में  कही  है  ।  250  रुपये  जो  मैंने कहे  वह

 एक्स-ग्रेविया  कहा  फिर  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  भी  अपना  रिलीफ  का  काम  तुरन्त  इ  रू  किया  है  ।

 जब  भी  कोई  विपदा  भाती  है  तो  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  अपने  ढंग  से  रिलीफ  का  काम  करती  हैं  ।  आपने जो
 as  स  दिए  उनको  भी  हम  ध्यान  में  रखेंगे  ।  अभी  राज्य  सरकारें  मार्जिन-मनी  को  खर्चे  करने

 के  लिए  स्वतन्त्र  जिस  तरह  से  भी  हो  वे  राहत  पहुंचायें  ताकि  लोगों  को  कम  से  कम

 शानी  उठानीं  पड़े  ।  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारें  चाहें  तो  तुरन्त  मदद  कर  सकती हैं  ओर  इसके
 लिए  हमने  कहा  भी  है  कि  रिलीफ-वर्क  तुरन्त  शुरू  होना  चाहिए  ate  उन्होंने  शुरू  भी  कर  दिया

 है  ।  आगे  जब  उनके  बस  की  बात  नहीं  होगी  तो  वे  हमसे  मांग  करेंगे  कौर  जैसा  कि  मैंने  आश्वासन

 feat  है  कि  भारत  सरकार  पुरी  कोशिश  जो  भी  इम्दाद  दी  जा  सकती है  वह
 पहुंचाई

 जायेगी  ।  ः  ्

 आपने  रिलीफ  कार्यों  में  भ्रष्टाचार  की  भी  चर्चा  की  मैंने  नहीं  कहा  है  कहीं  भ्रष्टाचार

 नहीं  ह
 होता

 है  होता  यह  इतना  बड़ा  देश  कई  कामों  में  कमजोरी  होती  होगी  लेकिन  ह्म

 जो  संवैधानिक द  हैं  उनको  भी  देखना  चाहिए  कि  ऐसे  कामों  में  भ्रष्टाचार न
 होने

 qIg |  हमें
 भी  इस  बात  की  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  स्थानीय  प्रशासन  को  सूरत  रखा  जाए  ताकि  भ्रष्टाचार

 ileal

 जो  साइक्लोन-प्रोत  क्षेत्र  है  वहां  पर  शेल्टर  बनाए  गए  हैं  ।  आंध्र  में
 _

 भी  बने  हैं
 और

 तमिलनाडु  में  तो  काफी  बने  वेस्ट-बंगाल  में  भी  बने  हैं  AR  केरल  में सत  रन  ह  नहर  भी  बने  यह  हो  सकता

 है  कि  जितने  eet * की  आवश्यकता  हो  न  बन  सके  हों  ।  आप यह  भी  जानते  हैं  कि  जैसा
 लोगों  का  स्वभाव  होता  ध्या  मछुआरे  जो  हैं  वह  समुद्र  के  किनारे  रहते  मछली  पकड़ने  का
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 काम  करते  हैं  इसलिए  बे  bat  श  हक  नहीं  चाहते  ह  बह  कठिनाई
 भी

 सामने
 आती  है

 जायें  । STIS लेकिन  कौशिश  हो  रही है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  बेल्ट्स  बनाए

 अगर वह हां  टीम  भेजने  की  जरूरत  पड़ेगी  तो  वह  भी  भेजी  जायेगी  ।  अभी  तो  जो  रिपोर्ट

 भाई  है  वह  मैंने  सदन  के  सामने  रख  दी  जो  वहां  पर  नुकसान  पहुंचा दै दै  उसका  जायजा  लिया

 जा  रहा  है  ।  यहां  पर  हाई  पावर  कमेटी  जिसमें  फाइनेंस  और  प्लानिंग  मिनिस्टर  रहते

 वह  बैठती है
 और  समीक्षा  करती है  ? =

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  उन्होंने  कौन  सा  रिलीफ  कोड  लगाया

 श्री  बालेश्वर  राम  :  यह  तो  स्टेट  गवर्नमेंट्स  डिसाइड  करती  इसकी  को  छूट  है  ।

 श्री  डी०  पी०  यादव  :  सारा  सिस्टम  ही  गलत  कोई  कोड  नहीं  है  ओर  न  कोई  प्रोसीजर

 राज्य  सरकार  के  आफिसर्स  जैसा  चाहते  हैं  करते  हैं  ।

 श्री  बालेश्वर  राम  :  उनके  पास  जो  मार्जिन  मनी  आर  खाद्यान्न  है  उससे  अगर  नहीं  कर

 पायेंगे  तो  हमसे  मदद  चाहेंगे  ।  यहां  पर  जो  हाय स्ट  कमेटी  जिसमें  तीनों  बड़े  इम्पटिन्ट  मिनिस्टर्स

 बैठते  वे  समीक्षा  करके  फैसला  लेंगे  ।  75  परसेन्ट  तक  गवर्नमेंट  साफ  इण्डिया  देने के
 लि

 तैयार

 रहती  है  ।  पहले  जायजा  लिया  जायेगा  उसके  बाद  हम  उस  पर  विचार  करेंग े।
 |
 आपने  यह  बात  भी  कही  कि  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  को  बिना  सूद  के  ऋण  की

 व्यवस्था  करनी
 चाहिए  ।

 श्री  हरिकेदा  बहादुर  :  ATT  आप  बैंक्स  को  डायरेक्ट  कर  दें  तो  वे  कर  awit

 श्री
 बालेश्वर  राम  :  जैसा  कि  आप  जानते  बैंक्स  एक  कामशियल  आर्गनाईजेशन  यह

 ठीक  है  उनको  सामाजिक  काम  भी  करने  चाहिए  लेकिन  फ्री  आफ  गन  दे  ऐसा

 सकती है  । शायद  सम्भव  नहीं  हो  पायेगा  |  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  जो  भी  रिलीफ  देना  चाहें  वह
 _...

 कोटे  सवरन  कमेटी  में  डी०  डी०  आई  के  लोग
 भी
 हैं  |  उसकी  सिफारिश  के  मुताबिक  आंध्र

 की  गवर्नमेंट  साइक्लोन  की  रोकथाम  के  लिए  काम  कर  रही  ह  दूसरी  समिति  की
 जो तो  आपने  चर्चा उसकी  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 वहां
 से  जो  मांग  भाती  उस  पर  यहां  हाए स्ट  लेबल  पर  विचार  होता  जिस  अनुदान

 की  आवश्यकता  हम  उस  पर  हम  विचार  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 att  राजेश  कुमार  fag  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  आध्र  तमिलनाडु  में

 तूफान के  सम्बन्ध  में  जो  वक्तव्य  दिया  मेरे  ख्याल  से  जो  हम  अखबारों  में  पढ़ते  उससे

 कुछ  अधिक  नहीं  मुझे  ऐसा  लगा  कि  मंत्री  जी  के  उनके  अधिकारियों  ने  विशेष  कोई

 जानकारी  प्राप्त  करने  का  किये  ना  तय  कर दिया

 जहां  हम  तुफान की
 बात  करते  हैं  तो  दो-तीन  प्रश्न  उभर  कर  सामने  हैं  ।

 J
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 एक  तो  यह  कि  क्या  हमने  पहले  पूर्वानुमान  लगाया  था  या  पहले  से  कोई  सूच् समाल
 प्राप्त

 की

 उन
 il

 के  प्राप्त  होने  के  बाद  हमने  कदम  उठाये  थे  ?  पिछली  बार  wide
 सूक

 एने

 सूचना दी
 /  मौसम  केन्द्र  ने  दिल्‍ली  के  केन्द्र  ने  राडार  ने  दी  और  चित्र  भी  भेजे  सचिवों

 की  coma  भेजी  गयी  ।  एक  जून  को  और  तीन  जून  को  समुद्री  तूफान  आता  है  सेकड़ों  लोगों  के

 जीवन  और  लाखों  रुपये  की  सम्पति  की  क्षति  होती  उस  समय  भी  सरकार  ने  कह  दिया  कि
 +

 हमने  सूचना  दे  दी  थी  और  आकाशवाणी  ने  भी  He  दिया  था  ।  अब  यह  बात  सामने  आयी  क

 अक्टूबर  को  प्राप्त  हो  गयी  16  और  17  अक्टूबर  को  आंध्र  प्रदेश  के  क्षेत्र  से  तुफान

 गुजरता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  15  अक्टूबर  को  सूचना  प्राप्त  होने  के  बाद  जो  क्षति

 उसको  रोकने  के  लिए  क्या  कोई  उपाय  किये  गए  थे  ?  ही  सरकार  को  सुचना  उसके

 बाद  सरकार  ने  तुरन्त  क्या  पग  उठाये  ?  क्या  वहां  से  लोगों  को  निकालने  का  प्रयास  किया  गया  ?

 मगर  किया  गया  तो  क्या  ?  कया  यह  बात  भी  उस  समय  तक  अंधेरे  में  रह  जाएगी  जब  तक  कि कोई

 अनुमान  लगेगा  और  सदन  के  सामने  कोई  बात  भागेगी  ?  जब  तक  सदन  के  सामने  कोई  बात  आयेगी

 तब  तक  बात  पुरानी  हो  जाएगी  |

 ae  1910  से  1980  तक  बंगाल  की  खाड़ी  में  500  बार  भीषण  समुद्री  तूफान  भा

 qa  हैं
 हैं  और  कई  तो  बड़े  भयानक  तूफान  आये हैं  ।  पिछली  जून  को  उड़ीसा  में  तूफान  आया

 था  ।  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इस  तरह  से  तूफान  आते  रहते  हैं  और  क्षति  होती  रहती है  ale

 आप  कहते  रहते  हैं  कि  हमने  यह  रहत  दे  वह  राहत  दे  दी  ।  aaa  बड़ा  प्रश्न  यह है  कि  क्या

 आपने इनसेट  एक  ए  के  बाद  से  मौसम  से  सम्बन्धित  दुनिया  की  जितनी  भी  एजेंसियां  हैं  उन नसे
 सूचना

 प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  समझौता  किया  है  ?  पत  आपने  किसी  स्रोत  से  यह  सूचना  प्राप्त

 की  या  नहीं  ।  अगर  की  है  तो  किस  से  और  क्या  ?  मेरे  विचार  में  आपको  विदेशी  एजेंसियों  से  जो

 टाईम  में सूचनाएं  प्राप्त  वह  पीस  टाईम  में  तो  आसानी  से  प्राप्त  हो  जाएंगी  लेकिन  बार  के
 ट

 स्थिति  खराब  हो  सकती  है  ।  उसके  लिए  तो  आपके  प्रयास  होने  चाहिए  ।  पता  आप  कर रहे
 भाप  सोच  रहें  हैं  या  नहीं  ।  लेकिन  यह  हो  सकता  है  कि  gad  एजेंसियों  से

 बार  टाईम
 म  सूचनाएं  रुक  सकती  हैं  ।

 मान  आपने  दुनिया  के  सारे  मौसम  विभागों  से  सूचनाएं  प्राप्त  कर  ate  इस

 तरह  से  इस  साल  और  अगले  साल  तूफान  आते  रहे  तो  ले  मैन  या  साधारण  safes  दिमाग  में

 तो  यह  बात  रहेगी  कि  सूखा  वर्षा  होगी  ।  क्या  आपने  इस  बारे  में  कोई  कारगर  उपाय  करने

 थ
 केबारे

 में  सोचा  है  ?

 *  एक  प्रश्न  यह  है  कि  जसे  ही  सूचना  प्राप्त  होती  उसके  लिए  आप क  राज्य  सरकारों  को

 कोई  निर्देश  दे  रखे  हैं  ?  अगर  दे  रखे  हैं  तो  सरकारों  ने  उन
 पर  अमल  करने

 कीं  कॉमिक
 की  है  या

 नहीं ?  अगर  नहीं  की  है  तो  क्यों  नहीं  ?

 चार  सौ  झोंपड़ियां  और  चा reek  को नोगों क  वहां  से  हटाना  पड़ा  ।  पता  नहीं

 आपने  उन  चार  सौ  लोगों को  पहले  से  क्यों नहीं  हटाया

 एक  माननीय स  दस  हुजार  घर  गिर  गये  |
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 श्री  राजेश  कुमार  tag  :
 दस  हजार छ

 गर  पता  नहीं  वहां  से  लोगों  को  पहले  हटाया

 गया  या  नहीं ?  इसका  जवाब  मंत्री  जी  ने  अपने  वक्तव्य  में  नहीं  जो  कि  उ  चाहिए

 जहां  भी  इस  प्रकार  की  स्थिति  होती है  ,  वहां  पर  राहत  की  पुरी  व्यवस्था
 _

 होनी  चाहिए 1

 उड़ीसा में  भी  जब  113  करोड़  की  मांग  थी  तब  7  करोड़  दे  दिया  गया  और  कहा  गया

 हरी के  लिए  विचार  कर  रहे
 हैं  ।  सभी  जगह  पर  यही  स्थिति  होती  है  ।  इसलिए  मेरा  कह हता

 हैे
 राहत  की  सही  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  मौसम  विज्ञान  की  बात  हम  काफी  अरसे  से  विश्व  मौसम  विज्ञान  संगठन

 मोरेल्स  के  सदस्य  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  मोसम  विज्ञान  के  बारे में  हमने

 क्या  उपलब्धियां  प्राप्त  की हैं  आज  आप  कहते  हैं  कि  मछुए  वहां  से  जाना  नहीं  क्योंकि

 उनका  प्रोफेशन  लेकिन  यह  बात  नहीं  है  ।  असली  बात  यह  है  कि  लोगों  को  शिक्षित  नहीं  किया

 गया है  ।

 जब  लोकदल  के  लोग  एशियाड  की  ara  करते  हैं  तो  कहा  जाता  है  कि  ये  खेल  विरोधी  हैं  ।

 लेकिन  करोड़ों  रुपया  एशियाड  पर  खच  करने  वाली  सरकार  fad  25  करोड़  रुपया  मौसम

 संधान  पर  व्यय  करती  है  ।  जबकि  एक  दिन  के  आयोजन  में  सेकड़ों  करोड़  रुपया  बरबाद  हो

 at  अगर जाएगा  ।  हम
 खेल  विरोधी  नहीं  लेकिन  मेरे  खयाल  से  यह  पसे  का  सही  इस्तेमाल न

 पैसे  का  सही  इस्तेमाल  नहीं  हुआ  तो  बात  नहीं  बनेगी  ।  करोड़ों  का  नुकसान  होतीं  लाखों  की

 जानें  जाती  रहेंगी  ।

 मेरी  मांग है  कि  बंगाल  की  अरब  सागर  से  मानसून  के  बारे  एक  महीना  पहले

 भविष्यवा
 णी  होनी  चाहिए  ।  मानसून  की  संभावित  तिथियों  का  संकेत  पहले  ही  मिल  जाना  चाहिए

 जुन  से  सितम्बर  के  मध्य  तक  100  दिनों  में  कुल  कितनी  वर्षा  इसकी  भी  भविष्यवाणी  होनी

 चाहिए  उससे  काफी  फायदा  होगा  |  चक्रवात  की  जानकारी  भी  मिलनी  चाहिए  ।  इससे  ड्राफ्ट  और
 फ्लड  दोनों  समस्याएं  जुड़ी  हुई  है  ।  ये  सारे  बुनियादी  मुद्दे  अगर  जानकारी  पहले  से  प्राप्त  a
 जाएगी  at  इन  समस्याओं  से  निपटने  में  काफी  आस।नी  होगी  ।

 ~~  i

 मदद  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहना  हूं  कि  जो  ढाई  सौ  रुपया  और  20  किलो  अनाज  साप प्रति

 परिवार  दिया  गया  यह  बहुत  ही  अपर्याप्त  है  ।  संयुक्त  परिवार  20  किलो  अनाज  कितने  दिन

 तक  चल  सकेगा  |  दक  लिए  और  कोई  आप  सहायता  देने  जा  रहे  हैं  या  नहीं  ?  मेरा  निवेदन है
 कि  ढाई  सौ  रुपए  को  बढ़ाकर  इस  समय  कस  से  कम  5000  रुपये  तो  आप  कर  ही  त ्दीजिए  और

 एक  fe he  ल  अनाज  भी  क्योंकि  अनाज  के  अलावा  और  कोई  चीज  उन  लोगों  रो  उपलब्ध

 नहीं  हो  सकती  ।  अनाज  खाकर  ही  जीवित  रहते  हैं  ।  फल  नहीं  खाते  हैं  ।  फूड  फार  वर्क  प्रोग्राम  भी
 आप  चला  सकते  हैं

 नार  सरि  उनका सही  उपयोग  हो  और  —  मिलने
 पर  कारगर  कदम  sare  सबध जाएं 1  ग

 हमर  रण

 कि
 रूप  होना  चाहिए  ।

 शेल्टर  वगेरह  वैसे  ही  पड़े हुए  हैं
 उनका

 सही
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 केन्द्र  सरकार  की  भी  जिम्मेदारी  इसमें  है  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  दोनों  इस  समस्या  के

 साथ  जुड़े हुए
 -  ft  बालेश्वर  राम  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  केवल  उन  प्रश्नों  का  ही  उत्तर  देंगे  जोय  उठाएं  गए

 हैं  ।  उन्हें  उतना  समय  नहीं  लेना  चाहिए  जितना  माननीय  सदस्य  ने  लिया  है  ।

 ,
 श्री  राजद  कुमार  fag  :  आज  मैंने  दक्षिण  भारत  के  अखबारों  में  देखा  तुफान  की  6

 जिलों में  अब  भी  संभावना  बनी  हुई  है  ।  उसके  लिए  भी  कोई  कदम  उठाया  है  नहीं  और

 क्या  वहां  के  लोगों  के  लिए  चेतावनी  के  साथ-साथ  व्यवस्था  भी  की  जा  रही  है  क्योंकि  फिर  6
 जिले

 चले गए  तो  आप  कहेंगे  कि  हमने  आकाशवाणी  से  कह  दिया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समाचार  पत्रों  में  भी  यह  समाचार  छपा  है  ।

 थ  श्री  बालेश्वर  राम  :  उपाध्यक्ष  मुझे  अखबार  की  कोई  जानकारी  इस  वक्त  नहीं
 निकाला  वह भाप  सूचना  दे  रहे  हैं  ओर

 मैं  सूचना  ले  रहा  हूं  ।  स्टेट  गवर्मन्ट  के  डक्कन  हेरल्ड  में

 जायका
 अध  से  निकलता  ही  उनको  पता  होगा  और  तैयारियां  उन्होंने  कर  रखी  है ं।

 जो  प्रशन  इन्होंने  उठाए  आमतौर  से  सभी  प्रश्नों  का  जवाब  मैंने  दे  ही  दिया  है  और  जो

 हरिकेश  बहादुर  जी  ने  प्रश्न  उठाए  थे  मिलते-जूझते  सारे  प्रश्न  इनके  वही  हैं  ।  जैसा  मैंने  कहा  कि

 हमारे पास  जो  रेडार  15  तारीख  को  सूचना  मिलते  ही  यहां  से  सारी  खबर  पहुंच  गई  और  जो

 डिफरेंट  रेडियो  स्टेशन  विनिंग  देते  रहते  वहां  राज्य  सरकार  ने  यह  कोशिश  की  है  कि

 लोगों
 को  हटाया  जाए  जो  एकदम  तटवर्ती  इलाके  में  पड़ते  थे  ।

 a
 श्री  राजेंश  कुमार  fag  :  जब  आपको  सूचना  प्राप्त  हुई  तो  कया  लोगों  को  हटाने  का  प्रयास

 किया  गया  ?
 ज्

 att  बालेश्वर  राम  :  प्रयास  किया  गया  कि  वहां  से  लोगों  को  हटाया  जाए  ।  कुछ  लोग  हटे

 भी  और  कुछ  सुरक्षित  स्थानों  पर  भी  गए  ।  गुन्टुर  डिस्ट्रिक्ट  वगैरह  में  काफी

 लोगों  को  हटाया  गया  ।  मेरे  पास  जो  सूचना  है  sah  मुताबिक  इन  जिलों  के  लोगों  को  वहां  से

 हटाया  गया  ।  लेकिन  फिर  भी  कुछ  लोग  रह  यह  तो  बहुत  बड़ी  घटना  हुई  ।  थोड़ा  सा  हम  लोगों

 को  राहत  इस  बात  से  है  कि  सरकार  को  भी  जितना  अधिक  नुकसान  होने  की  संभवना  पहले

 व्यक्त  की  गई  उसमें  जो  तूफान  की  गति  थी  उसमें  कमी  रही  ।  इस  वजद  से  कुछ  कप्
 नुकसान

 नहीं  तो  कुछ  ज्यादा  ही  नुकसान  पहुंचता  ओर  उसका  कुछ  फायदा  भी  हुआ  है  ।

 arg  के  कुछ  जिले  हैं  वहां  वर्षा  भी  जहां  काफी  सूखे  की  स्थिति  थी  वहां  बारिश  उससे
 & फायदे भी  हुए  हैं  और  भारत  सरकार  हमेशा  सके  रहती  है  ।

 पिछले  साल  जब  उड़ीसा  में  साइक्लोन  आया  56  करोड़  रुपये  की  मदद  यहां  से  भारत

 सरकार  ने  पहुंचाई  जेसा  मैंने  एक्स-ग्रेविया  पेमेन्ट  भी  किया  गया ।  सरकार  यह  जरूर  कहती

 है  कि  कोई  भी  आदमी  भुख  नहीं  मरेगा ।  20  कि०  ato  अनाज  भी  दिया है
 ।  अगर  जरूरत
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 पड़ेगी  तो  और  भी  सा  Wt AX  के  लिए  तो  देते  नहीं  लेकिन  जब  तक  रिलीफ  का  पीरियड

 रखते  हैं  और  मापदण्ड  राज्य  सरकार  निर्धारित  करती  है  कि  हमको  रिलीफ  ऑपरेशन  अभी  चलाना

 है  उसने  खुद  रिलीफ  का  काम  तेनी  से  शुरू  भी  किया  है  ।  जता  मैंने  Har  सरकार  उन्हें

 और  भी  द  पहुंचाने  की  कोशिश  करेगी  ।  कुछ  और  सुझाव  आपने  और  हरिकेश  जी  ने  दिए  हैं

 हमने  उनको  नोट  कर  लिया  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  उपाध्यक्ष  वैसे  यह  रस्म  पूरी  करनी  इसलिए

 यह  रस्म  पूरी  कर  रहा  हूं  ।  गांधी  का  देश  है  ।  नाम  गांधी  का  है  जो  राष्ट्रपिता  थे  लंगोटी  बांधते
 स  देश  में थे  और  उस  राष्ट्रपिता  को  मनाने  वाले  कमलापति  जी  जैसे  महान  पुरुष  यहां  बैठे

 एक  प्राणी  के  जीवन  के  वास्ते  2  करोड़  गुल्ली-डंडे  के  खेल-कूद  के  लिए  25  करोड़  रुपया

 और  तुफान  के  अन्दर  मरने  उठाने  वालि  लोगों  के  लिए  2  करोड़  बीस  सेर  चावल

 मदद  के  लिए  बोला  था  और  wa  यहां  पर  बाढ़  और  भुख  का  सवाल  आता  है  तो  ऐसे

 बोलते  हैं  जैसे  गांधी  वोलते हैं  गांधी  की  सन्तान  वैसे  ही  बोलती  है  जैसे  बड़े  आदमी  चर्चिल  भर

 als  वेवल  की  बोली  थी  aa  मालूम  देता  है  ।  प्राणी  प्राणी  में  कितना  अन्तर  जाता  है

 इसको  आप  देखें  ।  एक  प्राणी  के  लिए  तो  दो  करोड़  रुपया  और  दूसरी  तरफ  करोड़ों  प्राणियों  के

 लिए  दो  करोड़  eta  ठीक  है  sto  लोहिया  देश  में  नहीं  हैं  और  लोक  सभा  पर  भाने दे

 विचार  से  वंचित  हो  गई  है  ।  अब  तो  करोड़ों  की  बात  राव  साहब  क्या  कर  सकते  हैं

 कोई  भी  मंत्री  पूर्ण  तो  है  ही  नहीं  ।  किसी  मंत्री  के  पास  कान  है  तो  जीभ  नहीं  है  और  उसकी  आंख

 कटी हुई  ।  किसी  का  हाथ  कटा  हुआ  है  ।  किसी  का  दिमाग  फटा  है  ।  टूटे  फूटे  शरीर  के  अंग

 वाली  यह  सरकार  है  ।  कहीं  कान  पूरा  कहीं  आंख  लेकिन  शरीर  पूरा  नहीं  कितने  मरे  है

 इसका  भी  पता  नहीं  है  ।  इसका  भी  पता  चलेगा  जब  विदेश  से  पता  लगेगा  fata  ar  कोई स  गठन

 वह  अगर  इनको  बताएगा  तब  इनको  पता  कि  इतने  आदमी  मरे हैं  ।  अगर  ag  सो
 जाएं

 तो  इनको  पता  ही  नहीं  चल  सकेगा  ।  राव  साहब  को  ज्यादा  दोष  मैं  नहीं  देता  हूं  ।  उनके  बस  की

 यह  बात  नहीं  है  ।  राव  साह्  को  जब  तुफान  आता  तो  जो  सरकारी  महकमे  उनसे  इत्तिला

 भी  नहीं  मिलती है  ।  वह  कृषि  मंत्री  हैं  ।  उनमें  इतनी  शक्ति  होनी  चाहिये  थी  कि  वहू  इत्तिला  ले
 सै सकते  |  हाथ  भी  पांव  भी  कान  भी  चलें  और  आंख  भी  चलें  तब  काम  बनता  ष्  ।  इनको

 साधन मिलें  तभी  तो  यह  बता  सकते  हैं  ।  आज  तो  आकाशवाणी  से  पीपा  बजा  दिया  जाता

 लेकिन  जो  साधन  चाहियें  वे  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इनमें  इतनी  शक्ति  नहीं  इसको  मैं  मानता

 ताकत न  हीं  है  इसको  मैं  मनता  हं  ।  एशियाड  में  लठ  चल  रहे  हैं  ।  बालिन्दर  सिह  को  भी  पता  चल
 गया  राव  साहब  भी  जाते  तो  ये  भी  न  बचते  |  अच्छा  हुआ  नहीं  गए  ।  भीष्म  जी  बेठ  हैं  ये

 कर्म के  भीष्म  नहीं  नाम  के  ही  ये  भी  अव  नहीं  पाते  ।  भागें  जो--होने  वाला  है
 aia

 द्योतक  है  ।

 राव  साहव  से  मैं  प्रार्थना  करता हू ंहू ंकि  कुछ  लम्बा  ag  सोचें  ।  उनको  चाहिए  कि  वह  क्लम
 1.0

 लगाएं  और  कुछ  करें  ।  प्रदर्शन  बाजी  चलन  शोषित
 वर्ग  का  वह

 शोषण  करने  वालों  के  बारे  में  नहीं  ।  करोड़ों  ल  नो  तों  का  खून  चूस  कर  एक  ताज  बना  दिया  गया
 अपने  आप  में  एक  अजूबा  इस  तरह  का  अजूबा  वह  भी  कोई  कर  ऐसा  अजूबा  बना
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 ्

 सकते  तो  बनाएँ  ऐसा  ag  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  करोड ़st  लोगों  की  ज़िन्दगियों गियों को  ag  बचा  नहीं

 सकेंगे  i  ज़िन्दगियों  को  बचाने  के  लिए  ag  जरूरी  था  कि  क्लेम  लगाई  जाती  1  अकाल  पर

 यहां  aga  उस  पर  चर्चा  चलती  तो  सारे  तथ्य  आपके  सामने  आते  ।  यह  जो  ब्यान  उन्होंने

 दिया  है  इससे  साफ  मालूम  पड़ता  है  कि  दिमाग  उनका  नहीं  खोपड़ी  उनकी  नहीं  है  ।  इसमें

 बाद  का  दिमाग  लगा  हुआ
 है  ।  वह  सड़ी  हुई  खोपड़ी है  ।  आपस  में  वहां  जूते  चल  रहे  हैं  ।  राज

 दरबार  में  रोता  मचा  हुआ  तूफान  में  मरने  वालों  की  कौन  चिन्ता  करेगा  ?  सरकार  वहां  चल

 नहीं  पा  रही  है  ।  जनता  को  बचाने  वाला  कोई  कहा  नहीं  जा  सकता  है  ।  जब  यह  पूछा  गया  कि

 कितने  ग  प्रभावित  हुए  हैं  तो  feat  को  आ  गया  मौर  उसने  कह  दिया  कि  चार  सौ ।  नहीं

 तो  छः  at  भी  लिखे  जा  सकते  थे  ।  लेकिन  चार  के  साथ  दो  बिन्दियाँ  लगा  दी  ।
 401  399

 गे  जति
 ह पूरे  चार  सौ  |  HA  चार  सो  हो  पता  नहीं

 श्री  रतन  fag  राजदा  :  चार  चीफ  मिनिस्टर  बदल  चुके हैं

 |
 श्री  सनीराम  बागड़ी  :  बदले  ही  तो  मरे  तो  नहीं  ।

 श्री  गिरधारी
 लाल  व्यास  )  :

 आप  अपनी  बात  कहिये  ।

 श्री  wattTa  बागड़ी  :  आप  जरा  रोशनी  मे ंमें भा  भापका  चेह  रा  देव
 लूं

 उपाध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  एक  बात  जानना  चाहता  गांव  का  आदमी  किसान  के

 छन ट द्दं १५१ को जानता  राष्ट्रपिता  ने  गलत  बात  नहीं  कही  थी  कि  आजादी  के  बाद  सबसे  पहला  अगर

 मेरा  काम  हो  तो  राष्ट्रपति  या  वाइसराय  लाज  को  अगर  मिटाने  नहीं  तो  कम  से  कम अस्पताल

 जरूर  बनाऊंगा  ।  झोंपड़ी  वालों  को  आप  250  रुपये  देते  हैं  जिसको  बीमारी  में  ढाई  आने  की  गोली

 नहीं  मिलती  ऐसे  देश  के  अन्दर  एक  व्यक्ति  350  कमरों  के  मकान  में  रहेगा  और  बीमारी  होगी
 तो  करोड़ों  रुपया  लगेंगी  ।  अगर  यह  बात  चलेगी  तो  चाहे  बाढ़  चाहे  तूफान  चाहे  सूखा
 उस  देश  के  अन्दर  करोड़ों  इन्सान  Ya  से  मरेंगे  |  राव  आप  जरा  गांवों  में  कदम  टेक  दो

 आप  खुद  मोके  पर  जाओ  ।  यह  ठीक  है  कि  भगवान  तो  नहीं  हो  कि  जाने  से  मोक्ष  हो

 लेकिन  aah  जाने  से  जगह  पकड़ी  जाएगी  ।  भाप  एशियाड  प्रदर्शनी  में  सुन्दर-सुन्दर  लड़कियों  के
 लोओं  को  दिखा  रहे  अच्छा  नक्शा  देश  का  दिखा  रहे  हो  जिससे  बाहर  के  लोगों  को  मालूम  हो

 कि  सारा  देश  ऐसा  ही  है  ।  लेकिन  जिस  देश  के  अन्दर  10  करोड़  लोग  भूखे  सोते  हों  उससे  आंख

 नहीं  मोड़ी  जा  सकती  ।  माननीय  कमलापति  जी  जानते  बने  बैठे  हैं  बेचारे  भीष्म  द्रोपदी
 का  चीर  लुट  रहा  है  और  चुप  बैठे है ंहूँ  ।  आप  मंत्री  जी  खुद  मौके  पर  जाइए  ।  यह  जो  लघु  ब्यान  हैं

 इसको  बन्द  कीजिए  ।  लोगों  को  20  सेर  अनाज  और  250  रु०  देकर  बेइज्जत  न  कीजिए  afer
 >
 @  |  राव जरूरत  के  मुताबिक  उनके  मकान  बनाइए  ।  आपको  तो  पहले  समाचार  मिलता

 आपके तो  पुरखे  ऐसे  होते  थे  कि  एक  महीना  पहले  अपनी  मौत  बता  देते  थे  कि  बेटे  इकट्ठे हो हो  जाओ

 एक  महीना  बाद  मरेंगे  |  तो  क्या  सरकार  को  तूफान  का  भी  पता  नहीं  लग
 रहा  है  ?

 के  vee
 उपाध्यक्ष  यहां  आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडू के  तटीय  भागों

 में  समुद्री
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 तूफान  के  विषय  आज  के
 ध्यानाकर्षण

 का  विषय
 कों

 भूल  गए  हैं  ।  मैं  केवल  आपको  स्मरण

 करा  रहा  हूं  ।

 ait
 ver  सदा

 ह
 sea

 २  aq
 देश में  समुद्री

 उपाध्यक्ष  सह aa  :  मान ननिया  मंत्र  ग
 केवल  उन्हीं  प्रश्नों

 के  उत्तर  देंग ेजो  आज  के  ध्यानाकर्षण

 नके  विषय  से  संबन्धित  हैँ  ॥  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त
 तप्त  कीजिए  इन  सब

 बातों  का  यहां  कया

 संबन्ध  है
 ?

 रास  बागड़ी  :  साइक्लोन  पर  ही  बोल
 ्  म न श्री सन  तान  बातों  का  जवाब

 चाहता  हू ।

 (1)
 जब  भी  साइक्लोन  तूफान  भाए  तो  केन्द्र  का  मंत्री  फोरन

 मौके  पर  पहुंचे  चाहे

 कितना  ही  जरूरी  काम  हो  उसको  छोड़  कर  वह  मौके  पर  जाए  s

 नि  पर  नहीं  बन  हो  । (2) र यह  नहीं  कि  जितना  मांगें  दे  दो  ।  कोई  तुम  हातिम  ताई  के  जज

 जानते  नहीं  तु तुम्हारा  कान  पकड़  कर  झटका  देगी  रानी  कि  तुम  क्यों  गलत  बोल गए  ।  केन्द्रीय

 कार  जितना  उचित  समझें  उतना  जरूर  दे  ।  यह  जवाब  भी  वेग है  कि  जितना  उतना  देंगे  ।

 जितना  कायदे
 से  बनता  है  उतना  दो  ।  इसका  कायदा  बनाइए  ।  आपके  पास व

 कार्यों  नहीं
 है  कि

 किस
 तर रह  से  पैसा  बांटा  जाए  ।

 कि  (3)  मरने  वालों  को  और  जिनकी  क्षति  हुई  है  उनको  मुआवजा  दिया  जायगा  ।

 इन  तीन  चीजों  का  आप  यहां  पर  ऐलान  कीजिए  |
 क

 श्री  बालेश्वर  राम  उपाध्यक्ष  हमारे  बागड़ी  जी  तो  गांधी  जी  की  भाषा  ब  a

 हमें  बहुत  उपदेश  भी  दिए  और  जो  कुछ  इन्होंने  कहा  हमने  उसे  नोट  किया  है  ।  हमारे  लिए  तो  वह
 उपदेश  ही  होता है  ।  यहां  पर  उन्होंने  तीन  प्रश्न  पूछे  ।  लेकिन  मैं  उनकों  इतना  ही  बताना  चाहता  हूं

 कि  यह  तुफान  वहां  18  तारीख  यानी  परसों  रात  को  ही  अयां  था  ।  faa  कल  का  ही  एक
 दिन हमें

 मिला  और  इस  दौरान  जितनी  सुचना  हम  एकत्र  कर  सकते  उतनी  सुचना  एकत्र  करने  की
 हमने  पुरी

 कोशिशकी  ।  जो  सूचना  हमारे  पास  उपलब्ध  किसी  भी  माननीय  सदस्य  से  उसे  छिपाने  का  कोई  प्रश्न

 हैं  हम  उसे  छिपा  नहीं  सकते  ।  यदि  कोई  यहां  से  तूफान  के  दिन  भी  चला  जाता  तो  उसको  राहत

 नहीं  मिल  सकती  थी  ।  लेकिन  आपको  सही  जानकारी  देने  के  लिए  सही  सुचना  एकत्र  कर  आप
 तक

 पहुंचान ेके  लिए  हमारा  यहां  रहना  जरूरी  था  |

 द  माध्  प्रदेश  की  30-35  टीमें  वहां  पर  रिलीफ  के  काम  कर  wet  हैंभौर  वह  स्थिति  का

 पूरा  र  जायजा  ले  रही  हैं  कि  वहां  पर  तूफान  के  कारण  कितना  नुकसान  हुआ  जेसा  मैंने  पिछले

 वर्ष
 भी  कहा  जिस  तेजी  से  उस  arr  उड़ीसा  में  तूफान  आया  उसमें  भारत  सरकार  ने  56

 करोड़  रुपये की  स्टेट  को  मदद  दी  थी  ।  इस  बार  का
 gan

 वैसा  नहीं  जैसी  हमें  अपेक्षा

 जिसका  हमें  डर  थ  a  शिन  उस  ति से
 नहीं

 आया  लेकिन  gar  काफी  तेज  चली  और

 710  किलोमीटर  निल a5  gust  पवार
 थी

 वह  serait  ददा  हो

 fi
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  20  1982

 श्री  मनीराम  बागड़ी :  मेरे  प्रश्न  तीन  भाप  नोट  कर  क्या  मंत्री  जी  मौके

 पर  वहां  जाएंगे  (2)  क्या  लोगों को  मुआवजा  मिलेगा  और  (3)  इस  तुफान  से  प्रभावित  लोगों  को

 सहायता देने  का  क्या  कायदा
 डट  न

 श्री  बालेश्वर  राम  मैं  आपको  सब  कुछ  बता  रहा  हं द्  सहायता  देने  का  क्या

 कायदा

 wares यक्ष  महोदय :  क्या  आप  चाहते हैं  कि  मंत्री  महोदय  उस  समय
 जाएं

 जब  तुफान  at

 रहा  हो  या  जब  वह  समाप्त  हो  जाए  ?

 घट श्री  सनी  राम  बागड़ी  :  जिस  जगह  यह
 मैं

 जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  वहां

 कोई

 मंत्री  जाएंगे
 ।

 दूसरा  प्रश्न  मेरा  यह  है  कि  जिन  लोग  ry  का
 Sn  को

 यदे  निकाल

 पीड़ित
 Sear  say

 Best
 हुआ नमन नप

 उनको  मुआवजा
 मिलेगा या  हीं  और  तीसरा  प्रश्न  है  कि  तूफान  111  तों  के  लिए  क्या  आपके  पास  कोई  कोड

 जैसा  कि
 its

 कोड  आपने  बनाया  हुआ  यदि  नहीं  तो  क्या  ऐसी  कोई  संहिता  बनाने  का

 आपका
 विचार  है  या  नहीं  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय :  वह  चाहत ेहैं  कि  आप  उस  समय  न  जाए  जब  तूफान  आ
 रहा  a

 बल्कि

 उस
 सभ

 य  जाए  जब  वह  समाप्त  हो  जाए  |

 श्री  बालेश्वर  राम :  मैंने  कहा  कि  जहां  जिस  तरह  का  नुकसान  होता  जैसा  पिछले  साल

 उड़ीसा  में  हमने  56  करोड़  रुपये  की  सहायता  क्योंकि  वहां  का  तूफान  ज्यादा  बड़ा  था  ।  इसके

 अलावा  स्टेट  गवर्नमेंट  भी  अपने  यहां  कुछ  मापदण्ड  स्थापित  करती  है  कि  हमने  तनी  मदद
 करनी  फिर  जितना  यादा  से  सम्भव  हो  हम  ag  कर  ही  रहे  हैं  और  यहां  से  मदद  देते

 हैं  ।  इसलिए  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हमारे  पास  कोई  मापदण्ड  ही  नहीं  है  ।  जरूरत  के  अनुसार

 यता  हमने  पहुंचाई  है  ।  लेकिन  यह  सब  क्षति  पर  निर्भर  करता  है  कि  वहां  किस  तरह  की  क्षति

 होती  है  ।  यदि  ज्यादा  क्षति  होती है  तो  हम  ज्यादा  सहायता  यदि  कम  होती  है  तो  कम  मदद

 करेंगे  ।  लेकिन  इसके  लिए  कोई  स्टैन्ड  मापदण्ड  बनाना  बड़ा  मुश्किल  है  ।  हमने  राज्य  सरकार

 को  यह  भी  कह  रखा  है  कि  वह  वहां  यह  निश्चित  करे  कि  उसे  कितनी  इमदाद  की  और

 =
 है  कौर  जितना  हमसे  संभव  हम  देते  हैं  ।

 दूसरा  प्रश्न  आपका  है  कि  क्या  वहां  पर  कोई  मंत्री  जाएंगे  ।  मैंने  आपको  बताया  कि  किस

 प्रकार  हमारे  लोग  समय-समय  पर  वहां  जाते  रहते  हैं  ।  जरूरत  पड़गी  तो  हम  भी  वहां

 वैसे  आध्र  प्रदेश  के  मंत्री  और  मुख्यमंत्री  वहां  पहुंचे  हुए  फिर  यह  साइक्लोन  70  किलोमीटर

 प्रति  घण्टे  की  रफ्तार  से  आया  ।  जब  पहले  ही  वहां  पर  चीफ  मिनिस्टर  और  मिनिस्टर  मौजूद हैं
 तो  फिर  हमारा  जाने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  तमिलनाडु  से  भी  वहां  पर  चीफ  मिनी  टर ने  आना

 लेकिन  उनका  जाना  साइक्लोन  की  वजह  से  रुक  गया  ।  जहां  ज्यादा  नुकसान  हुआ  है  वहां  एक

 क्षेत्र  पायल सीमा  का  जहां  काफी  समय  से  सूखा  पड़ा  भ  रहा  वह  सुखा  प्र  भाषित  क्षेत्र

 वहां  भी  इस  तूफान  आने  के  कारण इसी  प्रकार  तंजावुर  हमारे  तमिलनाडु  का  एक  डिस्ट्रिक्ट है
 सरी

 बारिश हुई  और  सुखे  से  राहत  मिली ली  वहां  पर
 भी  एक

 इन्न  बारिश  रिकार्ड  हुईं  इसलिए
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 28  arya,  1904  (x=)  उत्पादकता  पर  आधारित  बोनस  के  सम्बन्ध  में  seam

 जहां  एक  ओर  इस  तूफान  से  नुकसान  हुआ  वहीं  दूसरी  ओर  कुछ  फायदा  भी  हुआ  है  ।

 जैसा  हमने  और  इन्फार्मेशन भी  हम  एकत्र कर  रहे  हमारी  34-35  टीमें  वहां  पहले  से
 सर्वे  का  काम  कर  रही  हैं

 ।  यदि  SIS  च  hE  Ss  &
 te  spate att  फ्  उन्

 को  गह  प्रबन्ध
 दो

 हुए करेंगे  ।  ह
 ~  i

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर
 ere  महोदर

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :  आपका
 नाम

 मेरे  पास  नहीं है  ।  कृपया  बैठ
 जाइए

 ।

 देंगे  ।

 ait  कृष्ण  चन्द्र  मुझे
 बताया गया  a

 कि  att
 साल्वे

 2  बजे  राज्य  सभा  में  वक्तव्य

 &

 भारत  सप्ताह  के  सुराहियों
 थे  कर  बारियों

 के  लिए  उत्पादकता  पर

 . आधारित
 aa  द  स re  सम्बन्ध  से  वक्तव्य ्  क  $

 निर्माण  और  आवास
 तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  भीष्म

 नारायण
 अध्यक्ष

 =

 *

 .....  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  के  अधीन  मुद्रण  निदेशालय  के  भारत  सरकार  मुद्रणालयों
 तथा  शाखाओं  के  कर्मचारियों  को  उत्पादकता  सम्बद्ध  बोनस  की  स्वीकृति  के  बारे  में  र  द्वारा

 किए  गए  निर्णय  के  बारे  में  एक  संक्षिप्त  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  ।  क  र

 ह
 उत्पादकता  सम्बद्ध  बोनस  की  योजना  फिलहाल  जो  रेलवे  तथा  डाक-तार  कर्मचारियों  पर

 लागु  वह  निर्माण  ओर  arara  मंत्रालय  के  अधीन  मुद्रण  निदेशालय  के  भारत  सरकार

 wat तथा
 शाखाओं  के  लगभग  15,000  कर्मचारियों  के  लिए  भी  दे  दी  गई  इन  कर्मचारियों

 को  भी  तदर्थ  आधार  पर  वर्ष  1980-81  के  लिए  उत्पादकता  सम्बद्ध  बोनस  के  रूप  में  15  दिन

 का  वेतन  /  मजदूरी  अनुमेय  कर  दी  गई  है  ।  क  ट

 बोनस  का  पात्रता  मापदण्ड  मुद्रण  निदेशालय  के  भारत  सरकार  मुद्रणालयों  तथा  शाखाओं

 की  नियमित  स्थापना  के  1600  रुपये  प्रतिमाह  मूल  वेतन  तथा
 महंगाई  भत्ता  लेने  वाले  सभी

 कर्मचारियों कें  लिए  होगा  ।  उन  कर्मचारियों  के  मामले  में  को  750  रुपये  से अधिक  अथवा  1600

 रुपये  से  कम  प्रतिमाह  वेतन  ले  रहे  तदर्थ  बोनस  केवल  750  रुपये  प्रतिमाह  के  आधार  पर
 गिना  जाएगा

 माना

 241°



 20  1984 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 राष्ट्रीय
 बॉन  को  सम् वस्त  वक्तव्य ध

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्री  भीष्म
 art

 र  Aglaa  ैं

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  पर  एक  संक्षिप्त  वक्तव्य  देना म  चाहता
 है  |  मुझे  विश्वास है  कि  यह

 माननीय  सदस्यों  के  लिए  रुचिकर  होगा  ।

 दिल्‍ली  तथा  इसके  भास-पास  के  क्षेत्रों  जिसमें  30,000  वर्ग  किलोमीटर  से  कुछ  अधिक  क्षेत्र
 के >  लिए  एकीकृत  विकास  का  समन्वित  जो  संघ  राज्य  क्षेत्र  तथा  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  के  महत्व  को  सभी  जानते  हैं  ।  विभिन्‍न  क्षेत्रों  का  एकीकृत

 विशेषरूप  से  पेय  जल  बाढ़  विद्युत  आवास  इत्यादि  की  समस्याओं  के

 समाधान  भौर  नगर  विकास  की  सूक्ष्म  समस्याओं  को  प्रभावशाली  ढंग  से  सुलझाने  के  लिए  आवश्यक

 है  ।  कुछ  वर्ष  ga  एक  क्षेत्रीय  योजना  बनाई  गई  थी  परन्तु  कई  कारणों  से  उस  योजना  का

 वयन  उतनी  तेजी  से  नहीं  हो  रहा  है  जितनी  कि  शभरपेक्षा  थी  ।  दिल्‍ली  बहुत  योजना  के  संशोधन के
 सन्दर्भ  में  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  पर  दबाव  अथवा  नगर  विस्तार  के  कारण  इस  मामले को
 ater  महत्व  मिला  |

 ह

 मुझे  सदन  को  यह  सूचित  करते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  सम्बन्धित  मुख्य  मंत्रि  यों  तथा

 दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  के..साथ  विचार-विमर्श  के  परिणामस्वरूप  हमने  यह  समझौता  किया  है  कि

 केन्द्र  में  इस  क्षेत्र  के  आवश्यक  विकास  योजना  उसका  समन्वय  लागू  करने  तथा  a enTat-
 aaa  करने  के  लिए  एक  सांविधिक  ate  का  गठन  किया  जाय  जिसमें  सम्बन्धित  केन्द्रीय

 सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्यमंत्री  तथा  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  सदस्य  होंगे  ।  इसमें  भाग  लेने  वाले

 राज्यों  में  से  कम  से  कम  दो  राज्यों  की  विधान  सभाओं  द्वारा  संकल्प  पारित  कर  देने के
 बाद  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  as  की  स्थापना  के  जिए  यथाशीघ्र  संसद  में  एक

 आवश्यक  विधान  प्रस्तुत  किया  जाय  ।  मुझे  अत्यधिक  आशा  है  कि  जब  इस  बोले  का  गठन  कर  दिया

 जायेगा  तो  यह  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  को  पुनरुज्जीवित  करने  में  समर्थ  होगा  और  इस  क्षेत्र

 का  समन्वित  विकास  तेजी  तथा  प्रभावी  रूप  से  होगा  ।

 क्
 स  क्षेत्र  में  फिलहाल  जो  क्षेत्र  चुने  गये  हैं  उनमें  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  तथा

 उत्तर  प्रदेश  तथा  राजस्थान  के  कतिपय  क्षेत्र  एक  माननीय
 संसद

 सदस्य  सहित  कुछ  मित्रों  ने

 इस  क्षेत्र  को  gt:
 :  परिभाषित  करने

 का  सुझाव  दिया  है  ।  यह  एक  क्रिया  है  जिसे  इस  ats  के
 द

 के  बाद  eat  art fade  जा  अन्य अन्य  प्रक्रियाओं  =  साथ-साथ  ATT
 af

 सकता है

 बयान

 AAS
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 हीन

 काय  मंत्रणा  समिति

 सैंतीसवाँ प्र

 प  are  arate  क  लय  तथ  संसदीय  में  राज्य  मंत्री  एच  के०

 एल०  sion  sa  करता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न

 यह
 है  oe

 कि  यह  सभा  19  भक्कर  1982  को  सभा  में  प्रस्तुत किये  गये  कार्य

 मंत्रणा  समात  क  सं तीस वें  प्रत

 AIDA

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मुझे  यह  घोषणा  करनी  कि  भार  नीय  दण्ड  _  कौर  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  1982  के  बारे  में  श्री  एन०  के०  पी० ae  2-30  बजे  एक
 at  =

 अब  सभा  2-25  म०  प८  तक  के  faa  स्थगित  होती  है  ।
 ननि  थ  ह

 जत के  लिए इसके  पदचात  लोक  सभा  मध्याह्न  दो  बजकर  पच्चीस  मिनट  तक
 के  लिए  उफाइडान्य  ह  ह  ह

 दन
 थ

 लोक  सभा
 मध्यान्ह  भोजन  के  पदचात  दो  बजकर  ata  मिनट पर  पुनः  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  श्री  एन०  के ०  पी०  साल्वे  वक्तव्य  देंगे

 प्रो०
 मधु  दंडवते  :  हमें  अपनी  प्रशंसा  वापस  लेने  का  अधिकार

 ह

 भारतीय
 दंड  संहिता  और  दंड  प्रक्रिया  संहिता  बिहार

 |.  विधेयक के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  x

 सुचना  भर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  के ०  a

 विधेयकਂ  के  बारे  में  लखनऊ  में  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  और  इसी  पर  नागपुर  में
 मेरे  वक्तव्य  के

 सुचना भर  प्रसारण  मंत्रालय  ने  20  1982  को  पत्रकारों  और  समाचार  पत्र  उद्योग

 का  प्रतिनिधित्व  रने  वाले  9  प्र  मुख  संगठनों  को  एक  पत्र  भेजा  था  जिसमें
 मेह

 विधेयकਂ

 मिग के  बारे  में  उनकी  निश्चित  आपत्तियां  भर  सुझाव  मांगे
 ई

 थे  |

 2.  पांच  संगठनों
 |

 का
 उत्तर  दिया

 @  ने
 समय  मांगा  है
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 कौर  उनसे  अपने  उत्तर  4 >  ह  1982  तक  भेजने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  कल

 शाम  मैं  ( (1)  भारतीय  हि  पत्रकार  (2)  अखिल  भारतीय  समाचारपत्र  सम्पादक

 3)  आल  इण्डिया  स्माल  एण्ड  मीडियम  न्यूज पेपर्स  (4)  प्रेस  एसोसिएशन
 र  (5)  इण्डियन  एण्ड  geet  न्यूज पेपर्स  सोसायटी  के  प्रतिनिधियों  से  मिला  और

 उनसे  मामले r पर  fae  fant  किया

 3.  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  हल  ढूंढने  के  लिए  बातचीत  जारी  रखी  जाए  भर  इसलिए

 यह  निर्णय  लिया  गया  कि  सभी  9  संगठनों  के  प्रतिनिधि  अगले  सप्ताह  मुझसे  ga:  मिलें

 प्रतिनिधियों  को  आश्वासन  दिया  कि  विधेयक  को  राष्ट्रपति  की  अनुमति  बातचीत  मुकम्मल  हो  जाने
 के  बाद  ही  दी  जायेगी  ।  मैंने  प्रतिनिधियों  को  यह  भी  आश्वासन  दिया  कि  जबकि  सरकार  घटिया

 पत्रकारिता  पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  उत्सुक  इसका  यह  विचार  है  कि  प्रेस  की  स्वतंत्रता

 की  प्रसंविदा  का  स्तम्भ  है  और  इसलिए  वह  संविधान  में  प्रत्याभूत  प्रेस  की  स्वतंत्रता  को  करने

 में  पक्षकार  बिल्कुल  नहीं  होगी  ।

 4.  उपस्थित  प्रतिनिधियों  ने  मुझे  यह  आश्वासन  दिया  कि  वे  इस  बात  के  लिए  उत्सुक हैं
 कि  प्रेस  और  सरकार  के  बीच  बातचीत  के  वातावरण  में  किसी  प्रकार  की  बाधा  नहीं  आनी  चाहिए

 और  इसलिए  उन्होंने  मुझे  यह  भी  आश्वासन  दिया  कि  प्रेस  द्वारा  21  1982  को  नई
 आयोजित  की  जाने  वाली  रली  को  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  = नी दिल्‍ली में

 मसले  का  न  तो राजनैतिक  रूप

 देने और  न  ही  प्रेस  भौर  सरकार  के  बीच  बातचीत  के  लिए  आवश्यक विश्क आवश्यक  सौहादपण॑  वातावरण  को

 बिगाड़ने की  अनुमति  दी  जायेगी  ।

 मैं  संसद  में  इस  वक्तव्य  को  उस  आश्वासन  अनुसरण  दे  रहा  हूं  जो  मैंने  बैठक  में
 = उपस्थित  प्रतिनिधियों  को  दिया  था  ॥

 =

 श

 चेला  मु

 अब  नियम  ८ tron
 लिये  जायेंगे

 ।
 के

 स  पासवान
 ae

 ara)  Voki

 उपाध्यक्ष  महोदय  कोई  स्पष्टीकरण  नह ही  में  किसी  को  sigufa  नहीं  दूंगा  ।  कोई  भी

 बात  कार्यवाही  में
 स feafera  न  की  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 अब  नियम  377  के  अन्तर्गत

 मामले  लिये  जायेंगे
 ।  श्री  लक्ष्मण  मलिक

 2
 | |... 5. ज

 |
 महोदय  :

 व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 श्री  राम  स  पासवान  :  मैं  आपकी  रूलिंग  पर  वाक  आऊट  करता  हूं  ।

 eee ि

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।



 नियम  377  के  अधीन  मामले 28  1904

 राम  विलास  पासवान  सदन  छोड़कर  चले  गय े)

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  लक्ष्मण  मलिक  ।  आप  अपनी  बात
 कहिए

 ।  आपकी  बात  कार्यवाही

 बनात  में  सम्मिलित  की  जायेगी  ।

 _
 नियम  377  के  अधीन  सागर

 ्

 crete  eg  पर  मह
 मत्स्य  पत्तन  का

 उड़ीसा  में  पार  |

 i

 य  बन्दरगाह  बनाने  में श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  सिंह

 सय हुई  असाधारण  विलम्ब  कारण  भारी  रोष  व्याप्त  है  ।  दरगाह  सुविधाएं  न  होने  से

 मत्स्य  उद्योग  को  बड़ा  धक्का  लगा है  ।  पारादीप  में  लगभग  300  qeeI-  ग्रहण
 जहान

 काम  में
 सी

 जाते हैं  ।

 इन  जहाजों  से  garda  में  भीड़-भाड़  हो  जाती  है  भोर  प्रवेश  मार्गों  पर  यातायात  में

 रुकावट  आती  है  ।  मत्स्य  बन्दरगाह  के  निर्माण  में  विलम्ब  के  कारण  परियोजना  की  लागत  में  वृद्धि

 होती  जा  ठी  हैं  ।  a

 यह  ga  का  विषय  कि  विकास  सलाहकार  के  अधीन  गठित  किये  Ta  ऋतिक  दल

 ने
 afer

 की  स्थापना  के  लिए  स्थान  का  चयन  अन्तिम  रूप  से  अभी  तक  नहीं  किया  है  ।

 _
 स्थल  का  चयन  शीघ्र  ही  किया  जाना  चाहिए  ।  जब  तक  मत्स्य  बन्दरगाह  के  निर्माण

 लिए  तुरन्त  व कार्यवाही  नहीं  की  जाती  तब  तक  मत्स्य  उद्योग  की  प्रगति न  हो  सकेगी  ।  मैं

 नौवहन  भर  परिवहन  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  पारादीप  में  मत्स्य  ब
 स्विर्गाहू  bi

 निर्माण

 की
 oa  मे

 में
 हर  सम्भव  कार्यवाही  करें  ।

 र  fa  t

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  |  क
 |

 उड़ीसा  में  भूक्षरण  रोकने  की  आवश्यकता

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  भूमि  कटाव  के  कारण  उड़ीसा  गम्भीर  समस्या  का

 सामना  कर  रहा  है  ।  राज्य  की  कुल  भूमि  का  लगभग  47  प्रतिशत  भूमि  किसी  न  किसी  प्रकार  के

 भूमि-कटाव त्र  से  प्रभावित  है  ।  पहले  हवा  से  भूमि  का  कटाव  केवल  तटीय  क्षेत्रो ंमें  ही  होता था  परन्तु

 अब  ऐसा  कटाव  डेनकनाल  और  सम्बलपुर  जैसे  साथ  लगे  जिलों  में  भी  होता  जा

 रहा है  ।  पानी  से  भूमि  के  कटाव  की  समस्या  तो  पूरे  राज्य  की
 ही  है  |

 राज्य  में  लगभग  31  लाख  हेक्टेयर  कृषि  जिसमें  बिना  बन्दों  और  सीढ़ी  पों  के  खेती

 होती  में  भूमि  कटाव  हो  रहा  है  ।  एक  अन्य  अनुमान  के  अनुसार  लगभग  28.8  लाख  हेक्टेयर

 जहां  पर्याप्त  वनस्पति  नहीं  में  भी  कटाव हो  रहा  है  |  इसने  25  लाख  हेक्टेयर

 भूमि  क्षार  और  पानी के  जम  किडुग शु 1विसे  प्रभावित  समुद्र  से  लगे  लगभग  55  किलोमीटर  के  अंतगर्त
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 क  i
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 es  सा

 तटीय  क्षेत्र  की  कृषि  भूमि  हवा  दारा
 कटाव

 हे  अयद  रेत  की
 स्थान से  उड़कर  दूसरे  स्थान  पर

 जमने  की  संस्था से  प्रभावित है  ।  ह

 +...  यदि  मंत्रालय  द्वारा  शीघ्र  ही  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  कटाव T Al  समाया  नहीं  रुकेगी ।

 हें  सरकार  से  अनुरोध  करता हूं  कि  वह  पौधे  बन्ध  सीढ़ियां  बनाकर और

 ...  arat  का  विकास  करके  भूमि  संरक्षण  के  उपाय  शीघ्र  करे  ।
 भ

 पोरबन्दर  बन्दरगाह  को  बारहमासी  बन्दरगाह  घोषित  करना

 at  दौलतसिंह  जी  जडेजा  पोरबन्दर  कई  दशकों  से  पत्तन  के  रूप  में  विद्यमान

 और  व्यापारियों  तथा  भाड़ा  कमाने  वालों  का  सऊदी  पूर्वी  अफ्रीक  और  फारस  की  खाड़ी

 ;  पत्तनों  से  aga  अधिक  व्यापार  होता  है  ।  जब  1904  में  भारत  अफ्रीका  यात्री  सेवा  ब्रिटिश

 इण्डियन  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  ने  शुरू  की  तत्र  पोरबन्दर  को  यात्री  जहाज  सेवा  के

 _  लिए  एक  ऐसे  पत्तन  के  रूप  में  चुना  गया  था  जहां  से  होकर  जहाज  आते-जाते  अब  वहां  से

 पोरबन्दर  कौर  अफ्रीकी  पत्तनों  के  बीच  यात्रियों  की  संख्या  बहुत  अधिक  बढ़  गई  है  ।  यह

 अभी  तक  एक  मौसमी  पोताश्रय  है  तथा  अमरावती  नदी  के  किनारे-किनारे  माल  लादने-उतारने  की

 सुविधाएं  दी  गई  हैं  ।  अब  चूंकि  वंहां  पर  सभी  मौसमों  में  काम  आ  सकने  वाली  बसें  सुविधाएं

 लब्ध  करदी  गई  है  भोर  चूंकि  यह  भारत  और  मध्य  ga  और  यूरोपीय  देशों  के  बीच  सुस्थापित

 जल  मार्गों  पर  उपयुक्त  स्थान  पर  स्थित  इसलिए  इसकी  महत्ता  aga  अधिक  बढ़  गई  है  ।

 -  पोरबन्दर  की  परिस्थितियां  अनुकूल  हैं  ।  वहां  ज्वार  उग्र  नहीं  होता  ।  ज्वार-तरंगें  भी  नहीं  ः
 ह

 होती  भौर  गाद  भी  इकट्ठी  नहीं  होती  ।  समुद्र  में  पुश्ता  शब्  वाटर  बनाकर  वर्षा  से  उत्पन्न  हमने
 बाली  समुद्र  की  उग्रता  पर  भी  वहां  काबू  पा  लिया  गया  है  ।  इन  सब  सुविधाओं  के  बावज qe  यह
 पत्तन  है  जिस  कारण  से  उसका  उपयोग  भी  कुछ  हद  तक  ही  किया  जा  स  ne

 सभी  मौसमों  में  प्रयोग  होने  वाली  बर्थ  सुविधाओं  के  उपलब्ध  होने  से  यह  आशा  की  जाती  है  कि  अब  ण

 यह
 पत्तन

 पु
 पृष्ठ-प्रदेश  को  भौर  अच्छी  तरह  से  फायदेमंद  सिद्ध  होगा  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता

 कि  ag  इसे  सभी-मौसमों  में  काम  आने  वाले  पत्तन  की  देना  दे  और  इसके  महत्त्व  और
 राष्ट्रीय

 त  को  देखते  हुए  इसे  तदनुरूप  विकसित  करे  ।

 क्  एशियाई  खेलों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी  जिलों  को  बिजली
 को  नियमित  सप्लाई  ् <=  NX

 ७ =  श्री  चंद्रपाल  fag  जसा  कि  सबको  विदित  है  कि  इस  वर्ष  भारत की  राजधानी

 में  नवम  एशियाई  खेल  का  आयोजन  होनें  जा  रहा  है  ।  इसके  लिए  सरकार  ag  चाहती  है  कि

 ज्यादा से  ज्यादा  लोग  इसे  देख  सकें  और  इसका  प्रचार  हो  सके  ।  परन्तु  स ंपी  मि  तत
 स्थान  उपलब्ध  होने

 के  कारण  ज्यादा  लोग  इसे  यहां  नहीं  देख  पायेंगे  ।  et
 ५

 दिल्‍ली  great  के  प्रसारण  से  लगभग  150
 कि०  मी०  दूर  तक  के  लोग  लाभान्वित  होते

 हैं  ।  एशियाई  खेलों  को  भी  ग्रामीण  क्षेत्र  के  जो  टिकट  के  अभाव  में
 स्टेडियम

 पर  आकर  उन्हें
 न

 महीं
 देख

 दिए
 सली  दरद  bs |  के  माध्यम  से  देख  सकेंगे  ।

 ्
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 नलिन  क काक

 परन्तु  बड़े  खेद  का  विषय है  कि  पु  ग्रामीण  नगला  नस  4

 ener
 बिजली  की

 अप
 मारुति  बहुत  ही  a4  व्याप्त  तथा  बगियभित  ह  |  बिजली  24  घण्टे  में  अधिक  से  म  faa  मात्र  8-10

 घण्टे आत्  है  और  वह  भी  कब  आयेगी  और  कब  चली  कोई  निश्चित  नहीं है  ऐसी

 में  ख०
 dy  के

 पश्चिमी  जिलों  के  वे  ग्रामीण  जौ  दिल्‍ली  दूरदर्शन  के  मध्यम  से  एशियाई

 सभ  को
 देख  बिजली  आपूर्ति  के  awa  में  देखने  से  वंचित  रह  जायेंगे  ।  ि

 इंस  लंदन  के  माध्यम  से

 _

 अतः  मैं  माननीय  ऊर्जा  मंत्री  जी  सें  संग्रह  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इंस

 सम्बन्धित  क्षेत्र  के  ग्रामीणों  को  आश्वस्त  करें  कि  एशियाई  खेलों  के  समय  बिजली  के गी
 आपूर्ति  वेरावल

 बनी  रहेगी
 और  उसकी  सुनिश्चित  आपूर्ति  के  लिए  तुरन्त  आवश्यक  विभागीय

 कार्यवाही
 करने  का

 कष्ट  करें  ।  ह  ०
 \

 ti  :

 oe  तमिलनाडु  में  तापीय  विद्युत  घरों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयले
 लि  सप्लाई  करने  आवश्यकता

 हि  ब

 श्री  एम०  कंडास्वामी  :  तमिलनाडु  में  पूरे  वर्ष  बिजली
 में  30.  प्रतिशत

 कटौती
 wie लगातार  होती  रहती  इसके  निम्नलिखित  कारण  हो  सकते हैं

 है  पर

 तापीय  परियोजनाओं  अधिष्ठापित  क्षमता  1500  —  पनबिजली  परियोजनाओं

 में  अधिष्ठापित
 त  क्षमता  1600  मेगावाट  है  ।  as

 जनवरी  से  जुलाई  के  बीच  पनबिजली  परियोजनाओं  की  कुल  afasstf  पत  क्षमता  में  से

 केवल 1000  मेगावाट  बिजली  ही  प्राप्त  हो  पाती  है  ।  निवेली  निगम  से  600
 मेगावाट

 बिजली

 दक्षिण
 राज्यों  को  बराबर-बराबर  बांटी  जा  रही  है  ।  ः

 के  ्

 जहां  तक  ताप  बिजली  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  2400  मेगावाट  बिजली  की  rae

 कता  के  मुकाबले  में  इस  समय  केवल  1500  मेग घाट  बिजली  उपलब्ध है  ।
 प्रथम  चरण  के

 कार्यान्वयन  का  काम  चल  रहा  है  ।  दूसरे  चरण  के  लिए  एक  प्रस्ताव  710  मेग

 मैसूर  420  मेगावाट  उत्तर  मद्रास  1050  30-12-81  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 भेजा  गया  है  ।  10  महीने  से  अधिक  समय  बीत  गया  है  परन्तु  सरकार  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं

 हुआ  यह  विलम्ब  कोयले  की  कमी  के  कारण  हो  सकता  हमें  पता  चला  है  कि  कोयला

 उत्तरी  राज्यों  अर्थात  उत्तर  ait  प्रदेश  आदि  को  मलाट  किया  जा  रहा
 य  तमिलनाडू  को  भी  उसका  कोटा  दे  जाता  है  तो  ताप  बिजली  इकाइयां  सुचारू  रूप

 ह
 से  का  य॑  कर  सकेंगी |
 शग

 यदि  ताप  बिजली  इकाइयों  में  पुरी  क्षमता  की  व्यवस्था  कर  दी  जाती  है  तो  be  halen

 बड़े  भी और  लघु  कृषि  तथा  इंजी  निर्धारित  फिरंगियों  पर  बिजली  की  कटौती  के  प्रभाव  को

 कम  किया  जा सकेगा  ।  चूंकि  यह  लाखों  मजदूरों  की  रोटी  का  सवाल वाल  इसलिए यह  मांग  की

 जाती  है  कि  ति  ड  मे ंi  ताप  बिजली  इकाइयों  के  दसरे  चरण  का  काम ा  पक  रुशाद का  avy  नर  पाग  समुचित ढंग  से  चलाने  के

 लिए  कोयला  पर्याप्त  मात्रा में  सप्लाई  करने  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।
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 नियम  377  के
 मशीन  भावती

 20  1982

 आआ

 oe  SINT
 yn

 |  ह  1.
 इनका  रवा  जा  चुका  है  वही  रिकार्ड में

 रहेगा  ।

 (8:)  मारुति  लिमिटेड  की  डीलरशिप  को  नीति

 श्री  रतन सिह  राजद  :  इस  संसद  ने  मारुति  लिमिटेड  का  अजन

 तथा  afafaay  1980  पास  किया  है  ।  इस  अधिनियम  में  अन्य  बातों  के  साथ  मारुति

 लिमिटेड  के  उपक्रमों  के  भजन  और  अन्तरण  की  व्यवस्था  की  गई  है  |  सरकार  उन  लोगों के  हितों

 जिन्होंने  मारुति  कार  बनाने  की  योजना  में  सहायता  दी  और  सहयोग  रक्षा  करने  के  लिए

 क्त्तव्यबद्ध  है  ।

 स्वर्गीय  श्री  संजय  गांधी  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  के  लगभग  73  लोगों  से
 समझौता

 ‘Prat

 था  भर  उन्हें  मैक्स  मारुति  लिमिटेड  के  डीलरों  के  रूप  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में
 f
 नियुक्त  किया

 था ।  मैसर्स  मारुति  लिमिटेड  की  मांग  पर  इन  डीलरों  ने  प्रत्येक  ने  औसतन  3  लाख  रुपये  दिये थे  जो

 कुल  राशि  2.39  करोड़  रुपये  बैठती  है  ।  इसके  अलावा  इन  डीलरों  ने  शो-रूमों  और

 शाख़ों  तथा  बिक्री  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  लिए  भी  धन  दिया  था  ।  यह  धन  उन्होंने  अपनी  सम्पत्तियों
 को  बेचकर  या  रहन  रखकर  और  बैंकों  से  तथा  अपने  निजी  स्रोतों  से  उधार  लेकर  दिया

 परन्तु  दुर्भाग्यवश  मारुति  कार  की  योजना  असफल  रही  |

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  नए  राष्ट्रीयकृत  प्रतिष्ठान  ने  पिछली  कम्पनी  की  आस्तियां  और देन

 दारियां  संभाल  ली  हैं  ।  ये  73  डीलर  महसूस  करते  हैं  कि  उन्हें  राष्ट्रीयकृत  प्रतिष्ठान  का  डीलर

 माना  जाता  चाहिए  ।  सरकार  का  यह  नैतिक  आर  कानूनी  कत्तव्य  है  कि  वह  सरकारी  कम्पनी

 चलाने  से  पहले  इन  मूल  डीलरों  के  हितों  की  रक्षा  करे  और  उन्हें  पुराने  समझोते
 अनुसार  बताए

 गए
 कों

 नेत्रों  में  सीघे  डीलर  नियुक्त  करे  ।

 कई  अन्य  उपक्रमों  के  राष्ट्रीयकरण  के  मामले  में  मूल  डीलरों  को  ही  राष्ट्र aH  हसा  के

 डीलरों  के  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  है  ।  इसलिए  यह  उचित  एवं  न्याय  संगत  होगा  कि  सरकार
 करे उन  मल  डीलरों  को  राष्टीयकृत  संस्था  के  डीलरों  के  रूप  में  स्वीकार  भोर  इसकी

 घोषणा  करे  ।  हल्  |
 ae

 = फ्र ="  गोरखपुर  जिले  में  मस्तिष्क  ज्वर  को  समाप्त  करना

 a  श्री  महाबीर  प्रसाद  :  मैं  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  संसदीय

 र  की  ओर निर्वाचन  क्षेत्र  बाँस गांव  एवं  सम्पूर्ण  गोरखपुर  जनपद  में  जोरों  से  व्याप्त  मस्तिष्क  sa

 arated  करना  चाहता  हूं  ।  सम्पूर्ण  जनपद  वाढ़  ओर  जल  जमाव  के  कारण ण  व्यापक  दृष्टि
 से  त्रस्त  हो  गया  है  ।  फलस्वरूप  सम्पूर्ण  जनपद  में  मस्तिष्क  ज्वर  ने  महामारी  का  =n  धारण  कर

 लिया है  और  काफी  लोग  मर  चुक ेहैं  और  अब  भी  मर  रहे  हैं  ।  स्वास्थ्य  विभाग  के  एक  प्रवक्ता  के

 अनुसार  तीन  सप्ताह  के  अन्दर  34  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  चुकी  है  और
 19 wor  safer ifeme

 अब  भी

 मस्तिष्क ज्वर  से  पीड़ित nm 2 |  ये
 सभी

 यक्ति  र
 एवं

 मैडिकल व्य
 नित  गोरखपुर a  |

 गोरखपुर
 |
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 पुनः  ara  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  करते  हुए  मांग  करता  हूं  कि

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  उचित  कदम  उठा  कर  उक्त  महामारी  को  रोकने  के  लिए
 आदेश  प्रदान  करें  ।

 (as)  कोल  इंडिया  लिमिटेड  में  इंजीनियरों  के  साथ  समता
 ह  ह का  व्यवहार  करने  की  आवश्यकता

 श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्नलिखित  वक्तव्य

 देता  हूं  !

 मैं a  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  बिजली  भर  मैकेनिक  तथा  सिविल  काडर  के

 इंजीनियरों  की  दयनीय  स्थिति  भर  उनमें  विद्यमान  असंतोष  की  ओर  ऊर्जा  मंत्री  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  कोयला  उद्योग  में  ऐसा  लगता  है  कि  केवल  खनन  इंजीनियरों  को  ही  निदेशकों  के  पदों

 निगम  मत  स्तर  पर  तकनीकी  काडर  में  ही  नहीं  बल्कि  सुरक्षा  जसे  अन्य  काडरों रों  में  भी

 कारों  में
 raf  के के  लिए  चुना  जा  रहा  है  ।  बिजली  भर  मैकेनिकल  जैसे  इंजीनियरिंग  कार

 उन  अधिकारियों  जो  योग्य  एवं  अनुभवी  अपनी  सेवा  में  आगे  बढ़ने  के  अवसरों  र  त  उक्त था

 निगमित  स्तर  पर  निर्णय  लेने  में  भाग  लेने  के  अवसरों  से  वंचित  रखा  जा  रहा  ag  घोर
 अन्याय है  ।

 कटु र
 मशीन  अनुरक्षण  वर्कशाप  प्रशिक्षण  और  कुशल  श्रमिक

 वध  तथा  आयात  प्रतिस्थापन  में  इन  इंजीनियरों  का  योगदान  विलक्षण  एवंं  सराहनीय
 है  ।  कोयला

 उद्योग  की  उपलब्धियों  में  इन  इंजीनियरों  ने  कठिन  उत्साह  का  प्रदर्शन  किया  है  ।
 डिग

 . ns
 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  उच्च  अधिकारी  उनके  योगदान  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 ate  उनके  प्रति  सरकार  की  उदासीनता  बनी  रही  तो  डर  है  कि  वे  हताश  और  far  rat  हो  जाएंगे
 भौर  कोयला  उद्योग  के  लिए  यह  एक  अच्छी  स्थिति  नहीं  होगी  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  ag

 करता हूं  कि  ag  कोयला  उद्योग  में  संयंत्रों  आदि  पर  काम  करने  वाले
 सभी  इंजीनियरों के

 साथ  समान  व्यतीत हार  करें  ।
 ¥ rd

 न  फसलों  को  बचाने  के  लिए  तेनुघाट  से  परिचित  बंगाल  >

 के  लिए  पानी  छोड़ना  ्  प  द  कर

 प्रो  रूप चन्द  पाल  :  नियम  377  के  अधीन  निम्नलिखित  वक्तव्य  देता  हूं

 पश्चिमी  बंगाल
 इस  समय  भयंकर  सूखे  से  पीड़ित  ।  वहां  लाखों  लोग  भारी  मुसीबतों  का

 सामना  कर  रहे  हैं  ।  दो  बार  सूखे  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाने  के  कारण  फसलों  को  भारी  नुकसान
 >

 हुआ  है  ।  अभी  भी  किसान  अपनी  फसलों  को  बचाने  में  लग ेहुए
 ०. b_aee on . ग

 ।  यदि  पानी  की  व्यवस्था  तुरन्त

 नहीं  की  गईं
 तो

 दामोदर  घाटी  निगम
 हेक्टेयर  भूमि में  खड़ी  फसल

 प  |  म
 सिंचाई  के  अभाव  में  नष्ट  हो  जाएगी  पा  भगाल नका  पुख  भी  ने

 दो  दिन  पहले  प्रधान  मंत्री
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 लाया  eee!  —e  — at
 se

 के  पास  एक टैक्स  संदेश  भेजा  है  जिसमें उन्होंने  ठी  है  कि  प्रधान  मंत्री  fsa  sae

 गंभीर  स्थिति  को  देखते  हुए  बिहार  के  तेनुघाट  चक कम  ह  कम  50  हजार  एकड़  HF  पानी  की  तुरन्त

 व्यवस्था  करे  ।  पश्चिम  बंगाल  के  सिंचाई  मंत्री  ने  भी  केन्द्रीय  सिचाई  मंत्री  और  केन्द्रीय  उद्योग  मंत्री

 को  इस  भाग्य  के  सन्देश  भेजे  हैं  ।  परन्तु  पांच  दिन के  बाद  भी  उन्हें  कोई  उत्तर  नहीं  मिला है

 .  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह  करता  हूँ  कि  वह  पश्चिम  बंगाल  के  अनुरोध  को  स्वीकार  करे

 और  दा  मोदी  घाटी  निगम  कमान  क्षेत्र  में  खड़ी  फसल  को  बचाने  के  लिए  कम  से  कम  कुछ  दिनों  के

 लिए  MITTIN agar
 से  कम  से  कम  50  हजार  एंकड़  फुट  पानी  कीं  व्यवस्था  करे

 द
 ब

 बिहार  में  बांधों  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता

 थ  sito  भंजित  कसार  मेहता  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  बिहार  भर  विशेषकर

 समस्तीपुर  सदा  से  उपेक्षित  रहा  है  ।  स्वतन्त्रता  के  35  वर्ष  बाद  भी  यहां  विकास  की  गति  अत्यन्त

 aR  रही  है  ।  cafe  यह  क़षि  प्रधाने  क्षेत्र  फिर  भी  सिंचाई  के  साधनों  एवं  सीमित  भूमि का

 विस्तार  अति  संकुचित  रहा  है  ।  जेसी  धमधूसर  सिंचाई  परियोजनाएं  तो  किसानों के

 लिए  अरबों  रुपये  ad  होने  के  बाद  भी  विशेष  लाभदायक  नहीं  हो  सकीं  ।  नहरों  के  टूटने और

 रिसने  से  जितनी  नुकसान  हर  साल  होता  उतना  सिंचाई  से  फायदा  भी  नहीं  पहुंचता  है  ।
 लघु

 सिचाई  तथा  उद वह  योजनायें  तथा  राजकीय  नलकूप  कुछ  लोगों  के  लिए  सोने  का  अंडा  देने  वाली

 मुर्गी  जेसी
 पर  किसानों  के  लिए  व्यर्थ  हैं  ।  लगभग  80  प्रतिशत  राजकीय  नलकूप

 pera
 रह  कुछ  बिजली  के  बगर  और  तकनीकी  खराबियों  से  तथा  बाकी  बिजली  की

 दर
 अभाव  os

 समस्तीपुर  के  दक्षिणी  भाग  दल सिंह  सराय  पटोरी  और  मोहीउद्दीन  नगर  प्रखंडों  में

 कहीं  तो  24  घंटे  में  मुश्किल  से  लगातार  24  मिनट  भी  बिजली  नहीं  टिक  पाती  ।  अब  पीने  के

 atat  की  भी  dae  बढ़  गया  है  ।  पूर्वी
 सीवान  संथाल  परगना

 और

 भागलपुर
 में  अभूतपूर्व  अकाल  की  भयावह  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  ।

 एक  ओर  बिहार  में  सुखा  दूसरी  ओर  उत्तरप्रदेश  में  अतिवृष्टि  के  कारण

 व सोन की  बाढ़  से  कुछ  जिले  तबाह  हो  समस्तीपुर  के  दक्षिणी  भाग  में  गंगा  के  कि  नारे  गांवों  का

 कटाव  जारी  है  ।  इन  क्षेत्रों  के  बचाव  के  लिए  बाजिदपुर  बांध  emt  © 1s ata)
 और

 चिनगिया  बांध  तथा  मीरजान  नाले  में  लुइस  गेट  का  निर्माण  शीघ्रातिशीघ्र  आवश्यक है  ।

 =  out

 rf
 जमालपुर  रेल  वकंशाप

 2

 श्री  डी०  पो०  यादव  :  श्रीमन्‌  पूर्वी  रेलवे  वर्कशाप  जमालपुर
 की  पिछले

 10-15  वर्षों

 की  गाथा
 उन

 वचनों
 की  गांधी है  जिन्हें  पूरा  नहीं  किया  गया  197  न  रेल  मंत्री

 ने  वचन  दिया था  कि था  कि  जमालपुर  के
 के  रोलिंग  मिल  का  एक  और  मिल  की मीनी  विस्तार  किया

 जायेगा  परन्तु  art
 तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  और  आज  वर्तमान  रोलिंग  मिल  का  कार्यभार  भी
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 क  SSS

 कम  कर
 दियां

 गया  है  ।  मार्च  1981  में  garage  में  अपने  दौरे  के  दौरान  तत्कालीन  रेल मंत्री ने

 जमालपुर
 म में  एक  रेल  डिब्बा  निर्माण  कारखाने  की  स्थापना  करने  का  वचन  दिया  था  ।  '  rat  सत्या नपा

 है  कि  रेल  मंत्रालय  ने  पूर्वी  रेलवे  को  रेल  डिब्बा  निर्माण  की  योजना  बनाने  के  लिये  किक  भी  दिया

 था  ।  जमालपुर  के  लिए  अन्य  परियोजनायें  स्वीकार  की  गई  हैं  जसे  सिमरप्रीत  शाप  सफेरोडल

 ग्  फाइट  कास्ट  आयरन  कौर  माले बल  का  स्वर्गीय  तथा  बड़ी  क्रेनों  का  निर्माण  ।  awa  इनमें  से  कोई
 भी  परियोजना  वहां  नजर  नहीं  आ  रहीं  है  ।  क्रेनों  का  निर्माण  रेलवे  ने  1960  भौर  1969  के  बीच

 आरंभ  किया  था  ।  इस  समय  10  साल  पहले  जो  निर्माण  किया  जा  रहा  था  उतना  भी  नहीं  हो  रहा
 ्  ।  जमालपुर  में  अन्य  काय  भी  भाहिंस्तं  आहिस्ता  समाप्त  हों  रहे  बिजली  के  जैकों  के  निर्माण

 की  क्षमता  4  सेट  प्रतिमास  है  ।  रेलों  की  आवश्यकता  कहीं  अधिक  है  ।  ऐसी  ही  स्थिति  टिकट  छापने

 की  मशीनों  के  निर्माण  की  है  ।  डीजल  इंजनों  की  समय  समय  पर॑  मरम्मत  कराने  की  वचन  भी  रेल

 मंत्रालय  ने  दिया  था  परन्तु  इस  परियोजना  की  प्रगति  भी  बहुत  धीमी  है  ।  यह  परियोजना  यद्यपि

 1977  में  मंजर  की  गई  थी  36  शंटर  प्रतिमास  के  लक्ष्य  का  आधा  भाग  भी  निर्माण  नहीं  किया  जा

 रहा
 है  ।  जहां  तक  मुख्य  लाइन  डीजल  इंजनों  का  सम्बन्ध  तीन  इन् जन  प्रतिमास  बनाने  के  स्थान

 पर  महीने  में  एक  इन् जन  बनाने  की  व्प्रवंस्या  भी  नहीं  की  गई  है  ।  1982-83  में  इस

 योजना  के  लिये  48  लाख  रुपये  नियत  किये  गये  थे  जिसमें  1.50  करोड़  रूपये  से  अधिक  की

 बकाया  थी  t

 की  70  प्रतिशत  से  अधिक  मशीनें  बहुत  पुरानी  हो  चुकी  फिर  भी  1978-79

 में
 said

 रा  आरंभ  की  गई  आधुनिकीकरण  योजना  जमालपुर  का  जिक्र  नहीं  किय  ा  गया  है

 .
 इसलिये  मैं  रेलमंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  भारत  की  सबसे  बड़ी  रेलवे  वर्कशाप

 इस  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  संभालने  के  लिए  तुरन्त  व्यक्तिगत  रूप  से  हस्तक्षेप  करे  और  इंस  सम्बन्ध

 ss
 lala

 ut  प्रदेश  में  तूफान  से  प्रभावित  हुएं  लोगों  को  वित्तपोषण  सहायता

 श्री  पसाला  पेंचालेया  :  18  1982  st  अंसारी  को

 रनों  प्रदेश  में  नेल्लोर  जिले  के  श्री  हरिकोटा  के  निकट  पूर्वी  पर  120  france  प्रति  घंटे

 की  गति से  एक  भयंकर  समुंद्री  तूफान  भैया  |  अन्ध  प्रदेश  के  चित्तौड़  और  कुड्डापा  जिलों
 में  लगभग  50  लाख  निर्धन  लोग  बेघर  बार  हो  गए  और  एक  लाख  मकान  गिर  गए  ।  दस  लाख
 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  भर  सैकड़ों  मवेशी  भी  मर  गए  ।  नेल़्लोर  जिले  के  वक

 वेंकट गिरी  तालुका  में  और  चित्तौड़  जिले  के  ari  |  हवि

 सुत्तूर
 भर  चन्द्र गु गिरी  तालुकों  में  और  seat  जिले  के  कुछ

 तालुका  :
 में  इसका  प्रभाव  सबा

 अधिक
 i  bee

 इन  ata)  में  संचार
 व्यवस्था

 ee

 गई  है  |  सड़कें  और  टैंक  टूट  गए  हैं  1  रेल  कौर

 बंस  सेवा  ocd  हो  गई  है  ।  धा  ब्र  और  नामों  के  बांग  तथा  फिल्टर  प्वाइटों  के  अन्तर्गत

 सान
 की  फसल

 होगई है बुरी तरह  अभावित
 हए  है  ब  बह  कूब

 उचड़  गए |  251



 विक  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बैंक  विधेयक  जारी  20  1982

 awa  लो लोग सूखे  से  पीड़ित थे  औ सौदान  के  दां  fart  में  साती  तूफान के  शिकार  हैं  ।

 सरकारी  अनुमान  के  अनुसार  नुकसान  करोड़ों
 रुपये

 का  है
 ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता

 है  बान
 प्रदेश  में  समुद्र  तुफान  से  प्रभावित  क्षेत्र  की  बड़े  पैमाने  पर

 सहायता
 करे  और  राहत

 कायें  आरम्भ  करने
 हेतु

 तुरन्त  भारिक  सहायता  प्रदान  करे
 ।

 a

 भारतीय  औद्योगिक  विकास बैंक
 =

 उपाध्यक्ष  अब  हम  विधायी  कार्य  लेते

 श्री  एस०  बी०  पी०  पट्टाभिरामा  राव  द्वारा  19  1982  को
 पेश  किए  गए

 a
 निम्नलिखित

 मद
 त्

 पर  आगे  चर्चा

 थि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  अष्ट otic, ,  1964  का
 और

 धन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए ਂ। शन

 श्री  मूलचन्द  डागा  बोल  रहे  थे  ।  वे  अधिक  समय  ले  चुके  है. 9७७०० ० ०००७०

 श्री  मूलचन्द  डागा  मैं  केवल  15  मिनट  बोला था  1

 उपाध्यक्ष  आप  20  मिनट  ले  चुके  हैं  आप  अपना  भाषण  3  मिनट  में  समाप्त

 करें  ।  यदि  प्रत्येक  सदस्य  3  मिनट  लेता  है  तो  आवंटित  2  घंटे  में हम  इस  चर्चा  को  समाप्त  कैसे  कर

 सकेंगे  ?  50  मिनट  का  समय  समाप्त  ले  चका  है  ।  ः  >  ्  oe

 _  मूलचन्द  नाप  HIT  HT  मुझ  10  का  समय  दें  ।

 उपाध्यक्ष
 ठीक  विशेष  रूप  से  आपको  इतना  समय  दिया  जाता  है  ।  कृपया  10

 मिनट  माध् तु अगि्  करें
 ।  ह

 क >
 spare

 उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  जो  मैं  कहना
 चाहता  ति

 बह
 यह  है  कि

 चेरी  समझ  में  नहीं  आया  कि  फाइनेंस  डिपार्टमेंट  से  ag  गलती  कैसे  रह  गई  ।  ्
 ad  ह

 एस०  एम०  कृष्ण  पीठासीन  =

 96  के  अधिनियम  की  धारा  317.0  में  विनियम  बनाने  के  अधिकार  ए  गए  हैं  ।

 सारे  wea  और  रेगुलेशन  बनने  के  जहां  तक  मुझे  याद  है  हमने  कई  बार  सबौडिनेट

 लैजिस्लेशन  कमेटी  के  जरिए

 qe fav
 सजेशन

 दिया  और  अब  भी  area
 इको

 प्रैस  रहे  हैं

 कि  पांचवीं  लोक  सभा ने  यह  नि  लिया  था

 d  समिति

 र

 को  ag  देखकर  आश्चर्य  gar  dat  प्रतिवेदन
 लोक

 के  पेश  किये  जाने  18  ad  बाद  3-5-55  को  पेश  किया
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 बैंक

 विधेयक  जारी

 पव seater  ete  ree  ——

 गया
 ना
 भी  इस  प्रकार  की  गलतियां  अब  भी  होती हैं  ।  इस  प्रतिवेदन  में

 समिति ने  उपनियमों  आदि  के  महत्व  के  बारे  में  उल्लेख

 किया है  ।  यह  समिति  इसलिए  अपने  तीसरे  प्रतिवेदन  लो  क  के
 पैरा  36-37  में  दी  गई  सिफारिशों  को  पुनः  दोहराती  है  ।  भोर  इस  बात  पर

 जो
 र  देती है  कि  विनियम  भारी  बनाने  के  लिए  अधिकार  प्रदान  करने

 :  ag  अधिनियम  में  संशोधन  करते  समय  उन  सबको  सभा  पटल  पर  बयन  का

 समुचित  उप बन्द  किया  जाना  चाहिए  | a

 20  at  के  बाद  हमने  ga:  1971  में  यह  सिफारिश  की  थी  परन्तु  हम  भाज  देखते हैं  कि

 इस  फार्मूले  को  जो  विधेयक  सभा  में  पेश  किया  गया  है  उसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  |

 मेरा  आवजेकशन  है  कि  आप  सूरज  और  रेगुलेशन  बनाने  के  बाद  उन्हें  सदन  में
 नी

 रखते

 tae

 बारे  में  बिल  में  प्राविजन  रखते  हैं  और  न  हम।रे  द्वारा  बताया  गया  फार्मूला  रखते हैं  कुछ

 विभागों  ने  ऐसा  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।  समझ  में  नहीं  आता  कि  फाइनेंस  eee ‘feadiz  ने  यह

 sak

 कैसे  कर  दी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  गलती  को  सुधारा  जाए  ।

 |  हिन्दुस्तान में  84  ऐसे  डिस्ट्रिक्ट  जहां  कोई  इंडस्ट्री  नहीं  2.  न  ही  और

 ।  भाई०  डी०  do  आई०  ने  कहा  है  कि  25  डिस्ट्रिक्ट  में  उद्योगों  के  विकास  के  लिए

 स्पेशल  सेल  एपायंट  किया  जाएगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आई०  डी०  वी०  भई० ने  जो  25

 डिस्ट्रिक्ट  लिए
 उनमें

 से  राजस्थान  में  कौन  से  डिस्ट्रिक  लिए  गए  हैं  और  उनमें  क्या  काम

 किया  गया  है
 |  ;  *

 सैक्टर  की  रीफाइनेन्स  स्कीम  के  तगत  लाने  की  तरफ  सरकार  का  ध्यान

 जाता हैं  और  न  कमीशंड  बैंक्स  और  अन्य  फाइनैंशल  इन्टीट्यूशनज  का  ।  इस  बारें
 में  पब्लिक

 aetna

 कमेटी  ने  कहा  है

 सश  भौद्योगिक  विकास  बैंक  के  शुरू  होने  के  समय

 योजना  के  अंतर्गत  कुल  1900.7  करोड़  मंजूर  किए  गए  ।  इस  पुनीत

 व
 ge

 का  लाभ  मुख्य  er  से  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  उठाया  है

 समिति  यह  जानना  चाहती  है  कि  विकासशील  वित्त  व्यवस्था  में  इन  बैंकों की क
 क्या  भूमिका  रही  ।  यदि  इस  बात  का  अनुमान  अब  तक  नहीं  लगाया  गय  होते

 वहू  अब  लगाया  जाना  चाहिए  ।  4.29  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  लघु

 उद्योग  क्षेत्र  को  सहायता  पुर्नावत्त  योजना  के  माध्यम  से  देता  है  ।  पूंजीगत  उत्पाद

 के  अनुपात  के  कम  होने  और  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  समय  के  छोटा  हो

 की  दुष्टि  से  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  विकास  से  पूंजी  के  उपयोग  से  अधिक  a

 परिणाम  निकल  सकते  पूर्ववृत्त  योजना  के  अंतगंत  लघु  क्षेत्र  को  _

 वाली  सहा यता
 का  भाग  बढ़  कर  71  प्रतिशत  हो  गया  तथापि इस  बात को

 er  eat  ए  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  की  कुल  सहायता का
 35  त  के  अंतगर्त  आता है प्ह्ड  भा  भोद् यो गिव औद्योगिक re  विकास  बैंक

 253-
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 द्वारा  लघु  क्षेत्रों  को  दी  गई  कुल  सहायता  25  प्रति

 kha

 समिति

 ..  चाहती है  कि  पूर्वी  यो ज  ना  को  इस  क्षेत्र  के  लिए  अधिक  भौतिक  बनाया

 रह  ज़ाये  और  इसे  अधिक  बढावा  दिया  जाये  तथा  इस  तर  क़ा  प्रचार  किया  जाये

 कि  लघ  उद्योगों  के  लिए  अधिक  धन  मिल  सके  ।  x ot

 मैं  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  छोटे  छोटे  उद्योगों  का  विकास  करने  के  लिए  उन्हें  काफी  पैसा

 मिलना  चाहिए t  लेकिन  आई०  डी०  वी०  आई०  छोटे  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए
 ga

 घन

 राशि  नहीं दे  पा  रहा  है  ।

 भाई०  डी०  वी०  भाई०  के  चेयरमन  ने  कहा

 की  अधिक  मात्रा  विदेशी  घन  की  आवश्यकता  होगी  ।  जहां  तक

 दीर्घ  कालीन  पूँजी  का  सम्बन्ध  अन्तराष्ट्रीय  संस्थाओं  और  सरकारों से  भाने

 वाली  विदेशी  सहायता  के  साथ-साथ  विदेशों  में  पूंजी  बाजार  में  बड़ी  मात्रा
 में

 रुपया  उधार  लेना  होगा ।””

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ये  बताते  क्यों  नहीं  हैं  कि  कितना  धन  दूसरे  देशों  से  ले  रहे

 हमको मालूम  होना  चाहिए  कि  इतना  घन  आई०  डी०  बी०  आई०  दूसरे  देशों  से  लेकर  हमारी

 इंडस्ट्रीज  को  फाइनेंस  करना  चाहती  है  ।  महाराष्ट्र  को  ड्राई  कमिंग  प्रोग्राम  के  लिए  ace  बैंक  से
 प  कर  दिया  गया  है  लेकिन  राजस्थान  में  डी०  पी०  Yo  पी०  के  प्रोग्राम  को  ड्राप  कर  दिया

 गया  है  ।  एन०  आर०  Fo  पी०  प्रोग्राम  के  लिए  भी  राजस्थान  को  लोन  नहीं  दिया  गया  ।  इसी

 की  वजह  से  देश  में  रीजनल  इम्ब॑लेन्सेज  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  राजस्थान  को  बहुत  कम  लोन  मिला है

 महाराष्ट्र  को  ज्यादा  मिला  है  ।  उड़ीसा  की  फीगर्स  मेरे  पास  नहीं  हैं  लेकिन  उड़ीसा  को  भी  बहुत
 कम  मिला  है  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  रीफाइनेन्स  करने  का  जो  तरीका  है  उस  पर

 भी  गोर
 करने की  जरूरत  है  ।  ड

 एक  बात  मुझे  और  भी  कहनी है  कि  बैंक  जिसको  फाइनेंस  करती  है  वहां  जो
 तामीरें रेक्टसे  रखती है  उसकी  क्या  स्थिति

 “31  1980  तक  सहायता  प्राप्त  487  कम्पनियों  के  बोर्डों में
 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  288  व्यक्तियों  को  नाम निर्दिष्ट  जिनमें

 |  द्

 ग्य
 से  205  अधिकारी  थे  तथा  83  गैर-सरकारी  लोग  तथापि  साक्ष्य  में  समिति को
 बताया  गया  कि  परियोजना  बिना  डिवीजन  में  108  कम्पनियों  सरल  ऋण
 डिवीजन  में  94  भौर  पुनर्वास  वित्त  डिवीजन  में  9  में  निवेदक  नाम  निर्दिष्ट

 नहीं  किए  गए  थे  1”  ह

 ea  aft  निजी  का  क्या  रोल  रहता  इनका  कया  तरीका  है  और  थे  वाच  करते

 ह  भी  मालूम नहीं  हुआ  है  ।  इसके  अलावा  कुछ  जगह  तो  आपने  नामिनी  रखे  हैं  लेकिन  कहीं पर

 क  पड  भ  दल  स  देख  रहे  हैं  कि  कामशियल  बैंक्स में  कई  जगह  जो  आप  लोन  देते  सिक

 इस्ट्रीज  को  देते  वहां पर  गलत  तरीके  से  बग
 जो

 ैं
 में  समझता  हूं  जो  coat गम्

 4
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 —_~—_——  —  =

 के  मेजबां  हूं  5 ‘saat  वहां  पर  डायरेक्टर  बनाया  जाना  चाहिए  ।  वे  लोग  अच्छी  तर  ह  से  अपनी जाब

 को  निभा
 met

 ।  लेकिन  अभी  इतना  खर्चा  करके  जो  डायरेक्टर्स  बनाए  जाते हैं  लिय  समय

 है  ।  इसलिए  जो  पब्लिक  रिप्रेजेन्टेटिग्ज  वे  बड़े  ध्यान  से  इस  काम  को  कर  सकेंगे । ही  नहीं  रहत

 art  तो  जो  मिनी  बैठते  हैं  वे  सरकारी  आफिसर  ही  होते हैं  ।  नतीजा  यह  होता  है  कि  मीटिंग

 में  50  परसेन्ट  और  कभी-कभी  30  परसेंट  wereeq  तक  नहीं  रहती  इसलिए  मेरा  सुझाव है
 कि  भाई०  डी०  बी०  आई०  में  पब्लिक  रिप्रेजेन्टेटिग्ज  को  डायरेक्टर  रखना  चाहिए  ताकि  पब्लिक

 लोन  सही  ढंग  से  डिस्ट्रीब्यूटर हो  सके  |

 *
 श्री  राम  विलास  पासवान  :  सभापति  अभी  मुझसे  पूर्व  डागा  साहब

 झर  ला रेन्स  साहब  ने  इस  बिल  के  सम्बन्ध  में  काफी  बातें  कहीं  हैं  ।  देखने  में  तो  यह  बिल  बहुत

 छोटा  लगता  है  कि  इसकी  रकम  को  200  करोड़  से  बढ़ाकर  500  करोड़  कर  दिया  जाए  ।  लेकिन

 सबसे  बड़ी  बात  ag  है  कि  इसके  उद्देश्य  क्या  थे  ओर  इसकी  पफर्मिस  कया  रही  है  ।  मुख्य  रूप  से  यह

 दो  चीजें  विचारणीय  हैं  ।  जब  किसी  को  रुपया  देते  हैं  तो  उसके  पहले  यह  सोचना  पड़ता  है  कि
 ज संस्था  उसको  लेने  के  लायक  है  या  नहीं  है  ।

 ड  इसके  लिए  यदि  भाप  विगत  परफॉर्मेन्स  को  देखें  तो  निश्चित  रूप  से  यह  कहा  जा  सकता है
 .  कि  इस  संस्था  के  तीन  उद्देश्य  थे  जिसमें  बैकवर्ड  बैकवडडं  स्टेट्स  alt  बैकवर्ड  इन

 तीनों  के  लिए  इस  संस्था  निर्माण  हुआ  इन  तीनों  के  उत्थान  के  लिए  काम  करेगी  ।  लेकिन

 यह  ata  डवलपमेंट  बैंकिंग  इन  1980-81  को  सभापति  af  माप

 देखें  तो  इसके  जो  तीन  उद्देश्य  इसमें  तिलांजलि  दे  दी  गई  है  और  इतना  ही  नहीं  यह  जो

 कारी  उपक्रम  समिति  का  प्रतिवेदन  जो  सातवीं  लोक  सभा  का  इसमें  जगह-जगह  पर

 जो  चेअरमैन  हैं  और  कमेटी  के  सदस्य  हैं  उन्होंने  इसके  कार्यकलापों  की  निन्दा  की  है  और
 उन्होंने

 बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  जिस  उद्देश्य  से  इसको  गया  उस  उद्देश्य  की  पूर्ति  में

 ;  सफों
 नहीं  हो-पाई  है  ।  |

 aaa  रिपोर्ट  का  पेज  2,  (5)  |  इसमें  एक  टी०  सी०  ओ  ०  &
 कल  काल कंसल टे  सी  जहां  से  लोग ट्रेंड  करते  हैं  लीग  देते  हैं  उसके  सम्बन्ध में  इसमें

 कहा गया  है  ।  ह
 ्  सी०  भो०  के  आरम्भ  से  1000  उद्यमियों  में  से Maa  मे  से से  भागे  उद्यमियों  को

 प्रशिक्षण  दिया  गया  ।  ह
 4  .

 कौर  उसमें  से  जितने  ट्रेनिंग  वाले  इसमें  इन्होंने  कहा है  a

 a  सी०  ato  ने  3,289  उद्यमियों  में  से  4% 3  को  प्रशिक्षित  किया  ।
 ~  gat

 से  . 13%  उद्यमियों  ने  परियोजनायें  चालू  कर  दी  हूँ

 जितने  लोगों  का  इनका  उद्देश  था  नौकरी देने
 इन्होंने  कुल  15

 लाख
 का

 बताया  है
 कि  15  लाख  से  ज्यादा  लोगों  को  ai  पर  देंगे ।  जो

 बड़े-बड़े  उद्योग-घंटे  बड़ी-बड़ी  इंडस्ट्रीज  हैं
 उसके  लेवल  पर

 हेम  विले
 Grecia  को  खड़ा  . ees => = AAR  इन्डस्ट्रीज  को  खड़ा  करेंगे  ।

 भद

 255



 -
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 ay
 उसके  लिए  लोगों को  ट्रेनिंग  देंगे  ।  ana  मिलाकर  ह  गो 4 क्षा

 भी ट्रेनिंग नहीं  दी  ।  जब
 आप  ट्रेंड  नहीं कर

 सकते  इसका  नतीजा ag
 हो  रहा  है  नज  इन्डस्ट्रीज  खादी

 शन  यह  तमाम  का  तमाम  करप्शन  का  अड्डा  होव  n —  खत्म  हो  गया है  इसलिए  कि  उसमें
 डार

 दूसरी  जो  बड़ी-बड़ी  इन्डस्ट्रीज  उनके  सामने  छोटी  इंडस्ट्रीज  को  बड़ा  नहीं  कर

 पाए  ।  आपकी  यह  रिपोर्ट  इस  रिपोर्ट  में  आप  देखिए  ।  अभी  हमारे  डागा  साहब  कर  रहे  >
 i a1  इसमें

 भापने  दिया  है  ।
 झ  झ

 वित्तीय
 संस्थाओं  द्वारा  दी  गई  सहायता  का  राज्यवार  वर्गीकरण  :

 क्  जब  मैं  गुजरात  की  बात  कहता  हूं  या  दूसरे  राज्यों  की  बात  कहता  हूं  जहां  आज

 इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  मैं  उसकी  निन्दा  करता  हूं  ।  मैं  तो  इतना  ही  कहता हूं  कि  जब

 गुजरात  भर  महाराष्ट्र  स्टेट  की  बात  भाएगी  तो  वहां  के  लोग  जानते  हैं  कि  कसे  इन्डस्ट्री  लगाई

 जाती  है  ।  लेकिन  आपकी  संस्था  किस  लिए  खुली  थी  ।  इसलिए  नहीं  खुली  थी
 कि  जहां  लोग  जानते

 हैं  उतनी
 ही  जानकारी  देकर  खत्म  किया  जाए  |

 थ  आपकी  संस्था  का  उद्देश्य  था  कि  जहां  लोग  जानते  हैं  उनको  जगाने  की  कोशिश  की  जाए  ।

 करोड़ आप  इस  रिपोर्ट  को  देखिए  कि  में  आपने  दिया  1979-80  में  407.85

 1980-81  में  471.11  करोड़  फिर  उसके  बाद  यह  सेलेक्शन  हुआ  और  हिस्ट्री  rr  शिन

 1979-80  में  236  करोड़  भर  1980-81  में  gar  359  बिहार  में  40  करोड़  है  और

 नशिस्त  गेब्यूशन  हुआ  24  1979-80  कौर  1980-81  में  आपने  82  करोड़  का  सैक्शन  किया

 मोर
 डिस्ट्रीब्यूशन  35  करोड़  का  हुआ  |

 आप  भा साम  को  देख  लें  ।  गा साम  में  आपने  कुल  कितना  सैक्शन  किप  1979  -80  में

 डिस्ट्रीब्यूशन  हुआ  6  करोड़  मात्र  और  1980-8)  में  5  करोड़  का  डिस्ट्रीब् यू रात  हुआ  ।  मणिपुर
 को  एकਂ  करोड़  भ  नहीं  मिला  ।  1979-80  में  17  लाख  ही  दिया  गया  और  इससे  अगले

 साल  45  लाख  मेघ  को  1.27  लाख  कौर  अगले  साल  1.12  लाख  नागालैंड  को  49

 लाख  और  अगले  सा  ल  55  लाख  ।  यह  हुआ  कि  art  ईस्ट ने  जोन  जो  बैकवर्ड  था  वह
 वर्ड  रहा  स्टेट  के  दृष्  टिकोण  से  भी  और  अखिल  भारतीय  दृष्टिकोण  से  भी  ।  मदद  जो  बोर्ड

 याज  की  फाइनेंशियल  इन्स्टीट्यूशंज  से  होनी  चाहिए  थी  नहीं  हुई  ।  1979-80  में  बेकार  एरियाज

 के  लिए  टो  टल  tana  किया  गया  1891  करोड़  और  डिस्ट्रीब्यूशन  हुआ  806  करोड़  ।  अगले  साल

 1225  करोड़  में  से  473  करोड़  डिसवसंमेंट  हुआ  ।  इसी  तरह  से  1980-81  में  951  करोड़

 सेक्शन  हुआ  भोर  खर्चे  गया  628  करोड़  ।  यह  कुल  1596  करोड़  में  से  है  ।  आपको  इन  सब
 ड र  वित्तीय

 आंकड़ों  से  पता  चलेगा  कि  जो  हमारा  उद्देश्य  था  वह  पूरा  नहीं  हुआ  ।  अगले  टेबल

 संस्थाओं  द्वारा  दी  गई  सहा  यता  का  राज्यवार  वर्गीकरण  दिया  गया  है  ।  उसमें  बताया  गया  हैकि

 को  1979-  80  में  211  करोड़  दिया  गया  और  प्राइवेट  सैक्टर  को  1415  करोड़
 ।

 क  |  2  |  NQeA  mI £I%-0 Lor  करोड़  और प्राइवेट
 सैक्टर  को
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 दिया  1920.98  करोड़  ।  खर्चा  आपने  सैक्टर  पर  1980-1  में  143.14  करोड़  कियां
 Cc

 और  प्राइवेट  सैक्टर
 पर  1351.19  करोड़  ।  साफ  है  कि  जो  परपज  था  वहू  अचीव  नहीं  gar

 उनको  डिवलेप  करना  लेकिन  वह  नहीं उद्देश्य  बैकवर्ड  इलाकों  की  हालत  को

 *

 आज  आप  देखेंगे  कि  गांव  का  जो  कुम्हार  लुहार  बढ़ई  चमार  है  उन  सबकी  स्थिति
 दिन  प्रति  दिन  खराब  होती  जा  रही  है  |  बैंक  ने  बड़े  बड़  मोनोपोली  हाउसिस  को  ही  फाइनेंस  किया

 कल  एक  साथी  ने  बताया  था  कि  अकेले  बिड़ला  को  इसके  माध्यम  आई०  एफ०  सी०  आई०

 के  माध्यम  से  65.50  करोड़  मुफ्त  लाल  को  मिला  13.70  करोड़  To  पी०  सी०  को  मिला

 13.50  करोड़  ।  इसी  तरह  से  सिंघानिया  को  खूब  पैसा  मिला  ।  गांव  का  कुम्हार  जो  ada
 बनाता

 था  उसके  बदले  में  चालू  कर  दिए  गए  स्टेनलेस  स्टील  के  ada  ।  नतीजा  यह  हुआ  कि  वह
 बेरोजगार

 हो  गया  ।  बढ़ई  जो  सामान  बनाता  था  उसके  बजाय  आपने  नई  इक्विपमेंट्स  लाकर  रख  दीं  ८ और

 नतीजा  ag  हुआ  कि  तमाम  बढ़ई  बेरोजगार  हो  गए  ।  बुनकर  को  आप  लें  ।  आपको  चाहिए  था

 करों  को  आप  पैसा  बैंक  उसकी  मदद  करते  ।  लेकिन  इसके  बजाय  आपने  सरकारी  संस्था

 श  दी  और  नतीजा  ag  हुआ  कि  उसका  उत्पादन  था  ag  उसके  माध्यम  से  जाने  लगा  और

 उसकी  रोजी  रोटी  का  जो  जरिया  था  वह  खत्म  हो  गया  |  जो  गरीब  हरिजन  चमार  जो

 जूता  बनाता  था  उसके  बदले  में  आपने  को  प्रोत्साहन  दे  दिया  और  नतीजा  जो  है  वह  आपके

 सामने  है  ।  बैंक  के  माध्यम  से  बेरोजगारी  की  जिस  समस्या  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  था  ag

 और बढ़  गई  ।  गांव  के  गरीब  लोगों  हरिजन  लोगों  बैकवर्ड  लोगों  बुनकरों  को  आपने

 खत्म कर  दिया  ।  इसके  माध्यम  से  आपने  कुछ  कीचड़  के  बीच  कमल  खिलाने  की  कोशिश  की  ।
 लेकिन  ag  नहीं  हो  सका  और  जो  उद्देश्य  था  वह  आप  पूरा  नहीं  कर  सके  ।

 द्
 यह  पोर्ट  है  पी०  यू  ०  alo  इसके  पेज  23  पर  लिखा  है  कि

 ag  नोट  करके  चिंतित  है  कि  वर्ष  1979-80  के  दौरान  कुल
 सं स्वीकृत  राशि  में  से  लगभग  215  भाग  उन  परियोजनाओं  की  अनुमान  से

 अधिक  लागत  को  पुरा  करने  के  लिए  व्यय  किया  गया  जिन्हें  प  सहायता  दी

 गई  थी  ओर  उसमें  से  101.2  रुपये  की  राशि  केवल  एक  परियोजना के  नाम

 अर्थात  गुजरात  निंदा  वैली  फर्टिलाइजर्स  कं०  लि०  |

 फिर  पेज  24  पर  समिति  कहती  है

 ....  उद्योग  की  दूर व्यापी  रुग्णता  को  लेकर  अत्यन्त  चिंतित  है  ।

 अखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थानों  अर्थात  भारतीय  औद्योगिक  विकास  argo

 एफ०  सी०  आई०  और  आई०  सी०  आई०  सी०  आई०  से  सहायता  प्राप्त

 गीत  एककों  में  से  31  दिसम्ब  थ  1980 को  122  wo  एकक  थे  ।  इनमें  से  30

 1980  को  भारतीय  उद्योग  विकास  बैंक
 गे  पुन विकास के  लिए

 यता
 दे  रहा  था  ।  समिति का  विचार  है  कि  भ  enfin विकास  बैंक  का
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 भारतीय  aaa
 विकाल

 aa  | विधेयक  are

 ——

 a  agg  x  होना  चाहिए  कि  ag  afa  भारतीय
 स्तर

 पर
 रूण

 दीं
 दी

 झ
 निगरानी  करे  भर  उनके  पुनर्विचार  के  लिए  सहायता दे  ।

 aai लेकिन  आपको  जानकर  आश्चर्य  होगा  बम्बई  में  इसका  हैड  आफिस  है  और  चहा स  चलता

 है  गांवों  का  विकास  करने  के  नतीजा  यह  होता  है  कि  जिनकी  पहुंच  होती  चाहे  महाराष्ट्र

 गुजरात  हो  या  तमिलनाडु  वहीं  फायदा  उठा  लेते  हैं  ।  कोई  बैंक  का  दायित्व  नहीं  रह  गया

 है  वह  सुदूर  देहात  में  या  बैकवर्ड  स्टेट  का  भला  करे  ।  इनके  श्री  पाई  ने  कलकत्ते  में

 इंटरव्यू  निकाला  कि  5,000  जो  सिक  इन्डस्ट्रीज  हैं  उनको  मरने  दो  ।  छोड़  दो  ।  इसलिये  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  आप  पैसा  मांग  रहे  पता  तो  यह  सदन  लेकिन  जिस  उद्देश्य  के  लिए  आप

 संस्था  खोलते  जिस  समय  1964  में  इसकी  स्थापना  हुई  थी  आपने  इसका  परपज  ले  किया  था

 सदन  तो  मैं  चाहूंगा  कि  आप  व्यक्तिगत  अभिरुचि  लीजिये  और  इसकी  खामियों  को  दूर
 और मेन  जो  उद्देश्य  जो  छोटी-छोटी  इन्डस्ट्रीज  बीवी  स्टेट्स  बीवी  कम्यूनिटीज हैं

 उनका
 उत्थान  करने  के  लिये  इसके  पसे  का  उपयोग  करवाइये  ।  मोनोपली  हाउसेस  को  बढ़ावा

 देने  से  तो  बंक  का  उद्धार  न  देश  का  और  न मेरा  और  आपका  er
 होगे

 दं

 वाला है  ।  i

 ह
 ध _  श्री  नारायण  चौबे

 :
 इस  बैंक  की  स्थापना  निम्नलिखित  उद्देश्यों  से

 की
 थी  =

 विपणन  भर  निवेडा  का  आकलन  अथवा  उसके  सम्पादन  के  लिए ए  अनुसंधान  att

 क्षण  बरता  सभा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  तकनीकी  आधिक 3 अध्ययन  करना
 ;

 किसी  भी  उद्योग  के  संवर्धन  प्रबन्ध  भौर  विस्तार  के  ar  किसी  भी  व्यक्ति  ही
 शोधों ् firs  फर्म  को

 तकनीकी
 कौर  प्रशासनिक  सहायता  देना  ;  और

 ध्

 द  * (7)  भारत  में  औद्योगिक  ढांचे  में  कमियों  को  पुरा  करने  के  लिए  उद्योगों  की  योजना
 सते  का  संवर्धन  करना  और  विकास  करना  ।  oak  ee  y

 Se  बात  को  लम्बा  समय  बीत  गया  है  और  अभी  यह  देखना  है  कि  1964  मे  इस  विधेयक

 को  पार

 करते  समय  प्रस्तावना  में  शामिल  किए  गए  उद्देश्य  किस  सीसा  तक
 पुरे  हुए  gi.  —

 7  ं  a  अन्य  aga  सी  बातों  के  समान  जो  कुछ  यहां  कहा  गया  है  उसे  पुरा  नहीं  किया  गया
 जो  किया  गया  है  वह  कहा  नहीं  गया ,

 कांग्रेस  सरकार  की  यही  खूबी  पिछले  35
 wat

 से  वे
 कहते  कु  कुछ

 रहे
 हैं  ओर  करते  कुछ  रहे  हैं  ।  हम  इस  भर  बैठे  लोग  यह  सब  नहीं  कहते  सर  T  ध

 ह उपक्रमों  सम्बन्धी  समृद्धि  के  प्रतिवेदनों  से  भी  यही  सिद्ध  होता  है  कि  अधिकतर  लाभ
 एम०  आर० a4  at  हुआ है  । ato  पी०  कम्पनियां

 _  कल  कामरेड  लारेंस  ने  स्पष्ट  कहा  था  कि  बैंक  से  केवल  एम०  ATTo  at  Tto  कम्पनियों

 को  मुख्य  रूप  से से  « लाभ  मिला  है
 ।  गत  5  वर्षों  में  बिरला  बन्धुओं  को  65.50  मफतलाल  को

 14.00
 करोड़  तथा  बाहर

 को  लगभग 4  करोड़  रुपये
 1980-81  में  गे

 गर  सरकारी  क्षेत्र  को
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 बॉयोटिक
 विकास  बैंक

 क
 विधेयक  जारी

 .  =

 237.2  सरकारी  क्षेत्र  को  258.  थी  _ 4  म  रुपये  तथा  सरकारी  &
 की

 उडा
 शराह  सगे मिले  ।  इससे  स्पष्ट हैं  कि  अमीर  आदमी  कौर  अमीर  हुए  ब्रैंको  का  उद्देश्य  प  पुरा  नहीं  हुआ  है  ।

 आजकल  तो  शब्द  का  प्रयोग  भी  नहीं  होता  जो  आपात  काल  में  बहुत  सु
 नने  को  मिलता

 मों  ra  तो  चूसनाਂ
 at  te  गया  है  ।

 rome  ह .
 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :  भाप  उन  दिनों  हमारे  साथ  थे  ।

 _  श्री  नारायण  चौबे  :  एक  अन्य  बात  है  ।  जैसा  पिछले  वक्ता  ने  कहा है  भारत  मे  ota
 असमानता है  ।  बैंक  का  एक  उद्देश्य  उद्योगों  के  विकास  के  क्षेत्र  में  इस  असमानता  को

 दूर  कराना
 age  अंग्रेजों  के  शासन  के  समय  से  चला-भा  रहा  है  ।  सरकारी  उपक्रमों  ara  परी  समिति  के

 प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  40  पर  स्पष्ट  लिखा  है  :  क ा

 औद्योगिक  विकास बैंक  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  से  eta
 असमानता  ही  दृष्टिगोचर  होती  है  समिति  को  खेद  है  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र को

 सहायता  का  भाग  केवल  1%  ही  बैठता  है  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  हेतु  1970-

 71  शुरू  किये  गये  विशेष  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  argo  डी०  do  argo

 1999  करोड़  रुपये  मंजूर  किये  ।  विश्लेषण  से  पता  चलता  है  कि  250  पिछड़े

 जिलों में  सबसे  अधिक  पिछड़े  हुए  30  जिलों  में  बैंक  ने  सर्वाधिक  सहायता
 69%

 से  85%  तक  दी  ग

 ्  os  >
 भागे  लिखा है

 द  समिति  अनुभव  करती  है  कि  यद्यपि  विकास  बैंकों  की  भूमिका
 सीमित  है  तथापि  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  अविकसित  प्रदेश  और

 अविकसित हो  जाने  दिये  गये  हैं  कह
 ः  we

 @
 इससे  आप  देखेंगे  कि  पहले  जो  भविकसितता  तथा  असमानता  थी  उसे  daa  रहने  देकर

 अधिक  बढ़ने  feat  गया  है  ।  समिति  ने  भागे  कहा  है  कि  इस  स्थिति  को  यदि  बने  रहने  दिया  गया

 तो  इसके  गंभीर  सामाजिक  भारिक  परिणाम  होंगे  ।  आप  कृपया  इसे  असम  तथा  पूर्वोत्तर

 मणिपुर  भारी  के  विकास  के  साथ  जोड़िये  ।  बेंक  के  कार्यकरण  से  भारिक

 भर
 मानता  दिखाई  पड़ती  उसे  दूर  किया  जाये  |  द्

 छ्  आज  मंत्री  जी  ने  श्री  सतीश  सामंत  के  जीवन  पर  एक  पुस्तक  का  विमोचन  करते  हुए  कहा

 हैकि  उनके  मिदनापुर  ने  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  बहुत  महत्वपूर्ण भूमिका  निभायी  है  ।  यह  जिला

 तथा  पश्चिम  बंगाल  का  एक  बड़ा  भाग  पिछड़ा  क्षेत्र  है  ।  स्वतन्त्रता  के  बाद  उद्योगों  के  मामले  में

 अतः  मेरा  उनसे पश्चिम  बंगाल  की  स्थिति  काफी  अच्छी  थी  लेकिन  aa  इसमें  गिरावट  आ  रही  है  ।

 अनुरोध  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  असमानता  दूर  की  जाये  ।

 कहा  गया  है  कि  ag  बैंक  विकसित  देशों  से  ऋण  लेने  की  सोच  रह  |  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 or  है । भंत के नेतृत्व  t  77  देशों

 निधि से  ऋण  लेने  के  बारे  में  मंत्री  जी  अपने  अनुभव को  याद  रखें  ।  भारत

 का  समूह  जानता  है  कि  विकसित  देशों  से  घन
 धन  लेना  कितना  कठिन

 है  और  उसके  साथ  क्या-क्या  शर्ते
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 मनन  हिना  ण

 लगायी  जाती हैं
 ।  इस  मामले  में  बड़े  गृह  भी  अब  शिकायत  करते हैं

 कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि

 द्वारा  लगायी  गयी  शर्तों  के  कारण  सरकार  ने  ऐसी  चीजों  के  आयात  की  भी  अर नुमति  दे  दी  है  जो

 भारत  में में  ही  बन  रही  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  बाल  बिर्यारंगस  का  एक  उदाहरण  आयात के  कारण

 इस उ  उद्योग  को  भारी  धक्का  लगा  हाल  ही  में  मंत्री  जी  ने  यह  कहा  है  कि  यह  बैंक  कुछ  श्रमिक

 प्रधान  परियोजनाओं  की  सहायता  करेगा  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  ।  अब  आप  11  देखिए  ।

 इसमें  कहा  गया  है  कि  जहां  तक  संभव  हो  श्रमिक  प्रधान  प्रक्रिया  अपनायी  जानी  चाहिये  ।  मैं  एक
 कौर  जिसका  सम्बन्ध  उनके  विभाग  से  तो  नहीं  लेकिन  भारत  सरकार  तथा  पुरे

 sift  है कहना  चाहता  हूं  ।  इस  समय  रेलवे  विश्व  बैंक  से  +00  मिलियन  डालर  का  ऋण  ले  है  ।

 लेकिन  उसके  साथ  शर्ते  यह  है  कि  उन्हें  विद्युत  उपकरण  भी  खरीदने  होंगे  जबकि  वे  भारत में  ही
 आसानी  से  बन  रहे  रेलवे  ने  कर्मचारियों  में  10  प्रतिशत  कटौती  करने  का  facia  किया है  ।

 इस  बक  की  सहायता  से  सरकार  की  श्रमिक  प्रधान  योजना  सम्बन्धी  नीतियों  का

 कारव
 a %

 आजकल  देश  को  धन  की  आवश्यकता  है  और  जरूरत  पड़ने  पर  ere  उधार

 भी  लिया  जा  सकता है  ।  लेकिन  पहले  हम  श्री  नेहरू  के  समय  में  काले  धन  की  बात
 बहुत  सुनते  थे  ।

 आज  काले घन
 को  reed  an  लिये  कोई  प्रयास  नहीं  किया  जा  मैं  मंत्री से  पूछता  हूं  कि

 आजकल
 देश

 मे
 में  कितना  काला  धन  है  और  सरकार  इसे  निकालने  का  क्या  प्रयास  कर  रही  है  ?

 ate  एन०  जी०  रंगा
 :  किसे  पता  है  ?  कौन  जानता  है  ?

 aft  नारायण  चौबे  :  यदि  किसी  को  नहीं  पता  तो  आप  हमें  सत्ता
 में  लाईव

 गये हम  उसकी  ._

 कारी  ः

 डा०  safera  भोई  :  आपको  पता  है हू  thea  ania  में  कितना  काला
 धन

 थी
 नारायण  उस  पर  पश्चिम  बंगाल  सच

 सका
 र  का

 नियंत्रण

 डा०  कृपा सिन्धु  भोई  :  लेकिन  चित्त  बसु  बता  स  कते

 श्री  नारायण  चौबे  :  आप  चित्त  बसु  को  ल
 mea  बह

 बहाए

 श्री  चित्त  बसु  :  चित्त  बसु  को  यहां  लाने  के  लिये  आप  उन  पर  fiz  कर

 रहे
 ge

 श्री  नारायण  ata  मैं  उन  पर  निर्भर  नहीं  करता ।

 श्री  प्रणव  मरीजों  :  आप  उन्हें  यहां  लाने में  सक्षम  हैं  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :
 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  सरकार काले  धन  को  निकालने के  लिये

 गंभीर  यह  बैंक  बड़ी  तथा  छोटी  कम्पनियों  को  ऋण  देता  है
 ।

 लेकिन  पैसा
 वापस

 लेने
 की

 स्थिति

 कया  afar

 के  दक  59.0
 पद  कह

 गेता  हं
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 लेने  वाले  एककों  द्वारा  पैसा  वापस  न  किये  जाने  की  स्थिति  से

 समिति  को  चिन्ता  है  ।  बकाया  राशि  93.33  करोड़  रुपये  है  ।”

 ्

 जिन  244  कम्पनियों  ने  पैसा  नहीं  दिया  उनमें  से  54  रूगण  एकक  हैं  ।

 ही इससे
 सन्देह  पैदा  होता  है  कि  परियोजना  मूल्यांकन  की  तकनीक  प्रभावी  नहीं

 a  न

 इसका  aa  है  कि  ऐसे  लोगों  को  धन  fear  जाता  il  वापस  करने  की  स्थिति में  नहीं

 होते  ।  इस  मामले  में  कोई  गड़बड़  तो  यह  भी  देखा  जाना  है  ।
 ae

 मंत्री जी  ने  अमरीका  में  और  टोरोंटो  में  विदेशी  लोगों  को  प्रसन्न  करने के  लिये  कहा  था

 कि  हमारा  सरकारी  क्षेत्र  और  कुछ  नहीं  केवल  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  तैयार  करता  है
 प्रेस  समाचारों  म्  अनुसार  श्री  राजीव  गांधी  ने

 भी  अमरीका  में  कहा था  कि  हम  बहुराष्ट्रीय  निगमों

 का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  करने  जा  रहे  ।

 >> अ .  -
 श्री जगदीश  टाइटलर  :  आप  उन्हें  गलत  बया  न  कीजिय े।

 डा०  कृपा सिन्धु  भोई :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  व  राजीव
 नीव  गांधी

 और
 वित्त  मंत्री

 क

 पीछे  बैठे थे  ।
 न  झक  =

 भरे  विचार  में में  वह  अवश्य  ही  किसी 6 तरह
 छिप

 कर
 वहां

 गए  al

 श्री  नारायण  चौब े:  कया  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या
 उन्होंने  उनके  दादा

 के  पिता  को  भी

 देखा  था ।  a  ि

 सभापति  होदय  मगर  आप  उसे  उदित  कर  रहे  हैं******

 श्री  नारायण  ala  NAT,  यह  समाचार  पत्रों  में  आया  था ।

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  यह  अलग  रूप  से  छपा  bo  हि

 श्री
 सतीश  अग्रवाल  ठीक  है  ।  इसका  खण्डन  किया  गया  है  ae  रिकार्ड  में  है  ।

 off  प्रणव  :  मैं  चाहता  हूं  कि  मेरे  उत्तर  देते  अ  प
 ि

 हों  वह  समाचारपत्र

 लावें  जिस
 पर  ag  निर्भर  कर  रहे  हैं  कि  मैंने  ऐसे  कहा है  |

 at
 नारायण  चौबे  :  आपने  टोरोंटो  में  ऐसा  कहा  था  भर  यह

 प्रस
 में  छपा  था  ॥

 थी  प्रण  व  मुखर्जी  :  आपने  कहा  कि  यह  समाचार  त्रों  में  छपा  Zl  भव  ag  उस  भारतीय

 समाचारपत्र  को  लायें  जिसमें  ऐसा  प्रकाशित
 हुन  ar |

 सभापति  महोदय :  श्री  चौबे  नियम  अनुसार  जब  आप  किसी  मंत्री  अथवा  माननीय  सदस्यों

 को  उद्धृत  करते  हैं  तो  आपके  पास  पक्का  प्रमाण  होना  चाहिये  |
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 श्री  नारायण  चौब े:  ठीक  ह ैहै  मैं  समाचारपत्र  लाने  का  प्रयत्न करूंगा  ।

 हक ७  कक  क सभापति  महोदय  :  तभी  आप  कर
 सकते  हैं  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल :  इससे  इंकार  कर  दिया  गया  है  ।  यह  आरोप  नहीं  था  ।  मंत्री  जी  ने

 कहा
 है  कि  उनके  बारे  में  गलत  कहा  गया  है  ।  |

 &  ~  श्री  नारायण  चोबे  :  यदि  उन्होंने  नहीं  कहा
 लो  ठोक  दे

 कक  यदि  ag  जोर  देते  हैं

 तो  मैं  समाचार  पत्र  लाऊंगा  ।

 सभापति  महोदय  :  आपको  ag  लाना  चाहिये

 श्री  नारायण  चोब े:  उन्होंने  कहा  है  कि  भारत  में  सरकारी  क्षेत्र  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  लिये

 गह  झगड़े  की  बात है  ।
 ्

 =

 _  श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  माननीय  सदस्य  भ्रमित  हो  रहे  2  ||

 oe थ् ी  जगदीश  टाइटलर :  आप  उन्हें
 ा

 समय  बाद  में  दीजिये  ।  क्योंकि  उन्हें

 अपने  तथ्य
 ों  पर  पूरा  भरोसा  नहीं  |

 सभापति  महोदय :  श्री  चौबे  आप  समां
 कर

 .  श्री  नारायण  चौब े:  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  श्री  टाइटलर ange  हिटलर  की  भांति  नहीं

 उन्होंने मुझे  कम  से  कम  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  कुछ  समय  दिया  हू
 ‘gaa  feat  है  ।  मेरे  विचार  था  कि

 श्री  टाइटलर  नई  दिल्‍ली  के  हिटलर
 ही

 श्री  रतन  fag  राजदा  :  हिटलर  की  दाढ़ी  नहीं  थी  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  यहीं  अन्तर  है  ।  हमें  इस  विधेयक  के  मुख्य  प्रयोजन  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं  है है  इसका  उद्देश्य  पूजी  को  200  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  500  करोड़  रुपये  करना है  ।  वह

 तो  किया  जाना  चाहिए  ।  बात  तो  श्रमिक  प्रधान  पैसा  न  लौटाये  जाने  की

 मैं  समझता  हूं  कि  जब  उनका  बैंक  पर  पूरा  नियंत्रण  है  तो  वह  यह  देखें  कि  सब  क कायें
 द

 रप
 च .  से  चने

 चन्द्रपाल  fag  :  अधिष्ठाता  आपकी  अनुमति  से  इस  चर्चा  में  मैं  भी  .

 भाग  लेना  चाहता  हूं  ।  1964  में  यह  ऐक्ट  पास  हुआ  ari  वैसे  तो  देखने  में  यह  बिल  बड़ा  छोटा  सा

 am
 है  कि  300  करोड़  की  धनराशि  की  बढ़ोत्तरी  की  रही  लेकिन  जब  आप  इस  बैंक के

 उद्देश्यों  में  जिस  तरह  से  इस  बैंक  के  द्वारा  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  को  आगे
 बढ़ाने

 का
 काम

 किया

 जाना  उसकी  पूरी  कहां  तक  की  गई  है  तो  निराशा  ही  होगी  ।

 अभी  तक  जो  भांकड़े  हमारे  सामने  भाए  हैं  उनमें  मैं  न  जाते
 हुए

 यह  कना  aga  हू  fas

 अभी  तक
 नहा
 हार्ट

 जैसे  प्रदेश  और  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  को  पैसा  दिया  रहा  है  यह  कह  कर  कि

 वे  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  उद्योग  लगायेंगे  ।  7 aay  क  क  या  ae  है  वहू  इससे  उल्टी  ही

 |
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 प  $$$

 थी  ।  बेरोजगारी दूर दूर  करने  का  जो  हमारा  उद्देश्य  था  उसमें  हम  सफल  नहीं  हुए  बेरोजगारी  और

 eee  bed >  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  ag  कि  जो  हमारा  उद्देश्य  था  उसमें  हम् हम  सफल  नहीं
 a  सके  ह हैं  ।  इसके  पीछे  क्या  वजूहात  और  क्या  कारण  उत्तरदायी  रहे

 हैं  वह  हमें  देखने  चा  हिए
 इंडस्ट्रियल  लाइसेंसिंग  इंक्वायरी  कमेटी  की  रिपो  भाई है  ।  हम  चाहते  थे  कि  छोटी इ

 इंडस्ट्रीज
 बढ़ाई  जा जायें  लेकिन  वहू  न  75  परसेन्ट  इसका  पैसा  बड़े  पूंजीपतियों  के  पास  गया  है

 लागे के  लिए  हमें  इस  दिशा  को  मोड़ना  चाहिए  ।  बड़ी-बड़ी  इंडस्ट्रीज  लगाने  से  बेरोजगारी 2

 बढ़ती है
 ओर  उससे  कुछ  लोगों  के  ही  हाथ  में  पैसा  सीमित  हो  जाता  है  ।  कुछ  जरूरी  चीजों  के के

 लिए
 तो  बड़ी  इंडस्ट्रीज  लगानी  ही  पड़ेगी  लेकिन  जहां  वह  छोटी  इंडस्ट्रीज  को  प्रभावित  करती  हों  वहां  पर
 छोटी  इंडस्ट्रीज  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  ।  क  मग

 हमारे  यहां  उत्तर  प्रदेश  में  मुरादाबाद  के  लिए  खादी  a  के  द्वारा  एक  स्कीम  आई
 जिसमें  सघन  क्षेत्र  बनाने  के  लिए  छोटी-छोटी  इंडस्ट्रीज  बढ़ाने  की  बात  जिसमें  कि  बुन करों  की

 मदद  की  जा  बढ़ई  इत्यादि  की  मदद  की  जा  सके  लेकिन  वह  स्कीम  फेल  हो  गई  और
 at  वह  त्रस्त  हालत  में  पड़ी  -  हुई  है  ।  कम  से  कम  जो  स्कीमें  चलाई  जाती  हैं  उनमें  यह  देखना ...
 चाहिए  कि  कितना पैसा  दिया  और  उसका  क्या  लाभ  पहुंचा  ag  स्कीमें  तो  बड़ी  अच्छी

 हॉकी  हैं लेकिन  उनको  सही  प्रकार  से  लागू  नहीं  किया  जाता  ॥

 फन  खादी  ars  के  सदस्य  रुचि  ले  रहे  लेकिन  मैं  चाहूंगा  कि  सेन्टर  के  अधीन  वह  आता

 उसे  दिखावें  पार्लियामेंटरी  कमेटी  भर  जिस  माध्यम  से  आप  समझते हैं  हम  उसमें  प्रोग्रेस  कर  सकते

 हैं  ।  एक्सपेरीमेंट  के  हमने  कहा  था  कि  किस  तरह  से  विलेज  इन्डस्ट्री  को  खड़ा  कर  सकते  हैँ
 गरीब  आदमी  हम  कसे  खड़ा  कर  सकते  उसके  लिए  हमने  प्रयास  किया  ar  तब  वह  सारी  की

 सारी  फेल  हो  गई  ।  बैंकों  से  किस  तरह  से  इन्डस्ट्री  को  पैसा  मिलता  है  ।  अगर  प्रोसेसिंग  में
 जाओगे

 तो  उसमें

 an

 खामियां  हैं  जो  लोग  जानने  वाले  जिन्हें  इन्डस्ट्री  का  ज्ञान  बड़े-बड़े sft
 afa  वे  ज्यादा  पैसा  ले  लेते  हैं  ।  जो  कमजोर  आदमी  बीच  का  आदमी  जो  इन्डस्ट्री  लगाना

 नहीं  चाहता  उसे  इतनी  भब्सटेकल्स  आती  हैं  कि  ag  हों  ही  नहीं  पाता  ।  इसके  लिए  सतौर

 से  जो  बीच  में  कमी  है  उसे  देखा  जाना  चाहिए  ।  इन्डस्ट्री  को  बढ़ाने  की  बात  भाई  तो  जो  गरीब

 आदमी  है  वह  कमजोर  रह  जाता  दब  जाता  |  जो  पढ़े-लिखे  लोग  बड़े-बड़े  लोग  वे  सब  -

 उसमें  नाकामयाब  हो  जाते  हैं  ।  एक  सबसे  बड़ा  कारण  है  बैंकों  का  जो  हम  चाहते  थे  लेकिन  उसमें

 कमी  हो  रही  है  ।
 (५  ह  आ

 एक  उदाहरण  मैं  आपको  देता  हूं  ।  ट्रैक्टर  पर  आप  कर्जा  देते  हैं  तो  जमीन  रहन  रखी  जाती

 है  ।  ऐसी  इन्डस्ट्रीज  कितनी  हैं  जो  होशियार  लोग  हैं  उन्होंने  तो  अपना  पैसा  ले  लिया  और  उसको

 सोडा ने  की  भी  उनके  पास  बहुत  तरकीब  हैं  ।  किसान  की  सारी  की  सारी  जमीन  रखी  जाती

 मैं  चाहता  हूं  कि  उन  चीजों  पर  आपको  गम्भीरता  विचार  करना  यह  देखना

 चाहिए  कि  जो  गरीब  भादमी  जो  उपेक्षित  जो  दबा  पड़ा  विकसित  जो  anad

 याज  बैकवर्ड
 कस्डुनिडी

 उनको  हम  किस  तरह  से  सहारा  किस  तरह  उन्हें  आगे  बढ़ाएं  ।

 लेकिन  ऐसा  न  होकर इ  इडस्ट्री  के  नाम  पर  जो  बड़े
 co

 पसे
 वाले  होशियार आदमी  ह  का

 ले  लेते  हैं

 और  जिन्हें  मिलना चा  नहीं  मिलता  हूं  ।

 ५
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 ra  विलास  जी  ने  एक  बात  की  ओर  इशारा  किया  था  ।  नौ  साल  के  कार्यकाल में  हम  कुछ

 नौजवानों  बेरोजगारों  को  टैनिंग  देना  चाहते  थे  ।  तीन  हजार  नौजवान  उसमें  आए  ate  उसमें

 से  भी  जब  ज्वाइन  करने  की  बात  थी  तो 13  परसेंट  शरीक  हुए  यह  कोई  देखने  के  लिए  तैयार

 नहीं  कि  कौन  बेरोजगार  आए  कौन  से  घरानों  के  लड़के  क्यों  शरीक  नहीं  हुए  ।  इस  तरह की
 चीजों  से  यह  दिखाई  देता  है  कि  हम  आगे  बढ़ना  चाहते  चलना  चाहते  बगैर  यह  देखे  हुए  कि

 पीछे  क्या  हुआ  है  ।  मुल्क  की  प्लानिंग  कौर  डवलपमेंट  में  सबसे  बड़ी  कमी  यह  हो  रही  है
 द

 हम

 पिछली  चीजों  में  नहीं  जाते हैं  ।  कह  खामियां  कहां  क्या  हो  रहा  है  ?  कमेटी  बैठाई  rico

 चार  साल  में  रिपोर्ट  आती  है  लेकिन  इससे  आगे  कौर  बढ़  जाते  भीख  मद  रखी  है  लिन

 तरह  से  भागे  बढ़ते  चले  जाते  हैं  ।  ्

 मेरा  आपसे  गौर  मंत्री  जी  से  यही  कहना  है  कि  जो  चीज  शी  प्लानिंग  भौर  जगह  के

 अनुरूप  हालात  को  जितने  भी  काम  हों  वही  करें  जो  पक्का  पुख्ता  हो  और

 बर्ती
 से  हो  तभी  इस  देश  का  उद्धार  हो  सकता  है  अन्यथा  जैसा  चल  रहा  वैसे  ही  चलेगा  ।

 कमेटी  की  रिपोर्ट  यहां  से  गड़बड़  की  बात  आई  भौर  जसा  हम  चाहते  हैं  देश  को

 मगर  सैकड़ों  साल  तक  हम  लगे  रहें  कुछ  बनने  वाला  नहीं  है  ।  इन  शब्दों  के  सा  re  मैं
 आपका

 घन्यवाद  करता  हूं  ।

 थ  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  सभापति  मद्रास  तथा  बम्बई
 तीन  ऐसे  नगर  हैं  जहां  औद्योगीकरण  बहुत  पहले  शुरू  हुआ  था  ।  बम्बई  और  मद्रास  ने  औद्योगीकरण

 की  गति  बनाए  रखी  ।  वे  अपने  लिए  राज्य  तथा  केन्द्र  के  लिए  अच्छा  धन  अजित  कर  रहे  लेकिन
 पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिए  गए  प्रोत्साहन  के  बावजूद  औद्योगीकरण
 की  गति  धीमी  हो  गई  है  ।  वहां  निजी  क्षेत्र  अच्छी  उन्नति  कर  रहे  हैं  और  वे  अपनी  क्षमता  का  70
 से  80  प्रतिशत  तक  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  सरकारी  क्षेत्र  अपनी  क्षमता  का  30  प्रतिशत  भी

 उपयोग  नहीं  कर  रहे
 हैं  ।  कठिनाई  यहां  होती  है  ।  बेक  की  ड्यूटी  धन  को  डम्प  करने  की  नहीं  ह ै।

 यह  भारत  के  लोगों  का  घन  है  ।  यदि  आधारभूत  सुविधाएं  होंगी  तो  धन  आएगा  ।  आधार भूत
 सुविधाएं  जुटाने  के  लिए  राज्य  सरकार  तथा  सरकारी  व्यक्ति  उत्तरदायी  हैं  ।  यदि  हम  आधार  भूत
 सुविधाएं  नहीं  जुटाते  हैं  तो  धन  कहां  खां  किया  जाएगा  ?  यदि  वहां  उद्योग  होंगे  तथा  सभी

 कथाएं  की  गई  तो  स्वाभाविक  है  कि  बैंक  अधिक  ऋण  देने  में  रुचि  दिलाएंगे  ।  उसके  लिए  हमें

 वातावरण  बनाना  होगा  ।  यदि  वातावरण  नहीं  बनाया  जाता  है  तो  धन  किसे  दिया  जाएगा
 ?

 यह  दानशीलता  नहीं  है  ।  हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  लोगों  को  दान  देने
 हेतु एक

 प्रस्ताव  किया  गया  था  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इसकी  प्रतिपूर्ति  केन्द्र  द्वारा  करवाना

 aledt 1 va श्री  प्रणव  मुखर्जी  ऐसा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  वे  इस  महान  राष्ट्र  के  धन  के  सारे pS
 रक्षक  gl  उ

 धन  को  बहुत  युक्ति  मुक्त  ढंग  से खर्च  किया  जाना  है  ।

 ं  दी  गई  है  ।  मैं  चाहता _
 एकाधिकार

 घरानों  को  बहुत  बड़ी  धनराशि  ऋण  के  रूप मे
 r

 र  तथा  आपन ेजो  वसूली  की  है न्  उस  पर  ब्याज  af  ee  कया  दे  ह  कया  मे  होक  उत
 हुं किं  बहाता  की  क

 से  भुगतान  कर  रहे  हैं
 el  यदि  उद्योग धन  ले  we  है  ite  3a  ater  नहीं  रहे  हैं  तो

 इसका
 नतीजा
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 क्या  होगा  ?  यदि  उद्योगों  चाहे  निजी  क्षेत्र में  अथवा  कोई  अन्य  1  द्वारा  लिया  गया  धन

 निश्चित  रूप  से  लौटा  दिया  जाता  है  तो  उन्हें  प्रोत्साहन  दिया  जाना  क्योंकि  वे  लोगों  को

 रोजगार  उपलब्ध  करेंगे  |  ्  ह  भ

 पश्चिमी  उड़ीसा  औद्योगिक रण  में  बहुत  पिछड़ा  हुआ  है  ।  इसका  BTR रण  दलों  में

 अस्थायी
 तत्व  वह  उत्तरदायी  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  उस  क्षेत्र  के  विकास  हेतु  विशेष  प्रयत्न

 ताहिए  ।  भारत  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  समेत  राज्य  सरकार  को  सहायता  देनी  चाहिए  ।  पश्चिम

 बंगाल  में  वरिष्ठ  नेताओं  को  ठीक  से  काम  करना  चाहिए  ।  कुछ  परियोजनाओं  को  चलाने  का
 त  क

 दायित्व
 केन्द्र  सरकार  को  लेना  चाहिए  ।

 ut  सबसे  महत्वपूर्ण  चीज  बिजली  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  8  से  10  घंटे  तक  fa  जली  नहीं

 मिलती  कलकत्ता  नगर  में  भी  बिजली  नहीं  वहां  प्रचुर  मात्रा  में  कोयला  पाया  जाता है  ।

 आप  बिजली  पैदा  कपों  नहीं  करते  ?  बिना  बिजली  के  भाप  कारखाने  स्थापित  नहीं  कर  सकते

 बिना  कारखाने  के  आप  धन  निवेश  नहीं  कर  सकते  ।  बिना  धन  के  आप  लोगों  रोजगार

 मुहैया  नहीं  कर  सकते
 ।  इन  सभी  पूर्वी  राज्यों  में  बेरोजगारों  की  संख्या  अधिक है  ।  जहां

 बेरोजगारी  और  गरीबी  होगी  वहां  सी०  पी०  एम०  अथवा  ato  पी०  आई०  अथवा
 वामपंथी

 ait
 को  भधघिक  मत  मिलने  की  संभावना  होगी  ।  यही  कारण  है  कि  मैं  माननीय मंत्री

 से  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  राष्ट्र  की  एकता  तथा  सम्मान  के  हित  में  इन  क्षेत्रों  को  अ
 aa

 मक

 अनुदान  दें  ।
 ्

 यहां  हमारे  मित्र  ने  उल्लेख  किया  है  कि  श्री  राजीव  गांधी  ने  भाश्वासन  दिया  है  बे  it

 एक  प्रबुद्ध
 व्यक्ति  वे  एक  राष्ट्रीय  सम्मानवादी  व्यक्ति हैं  अमेरिका  अथवा  किसी  अन्य  विदेशी

 राष्ट्र  को
 आश्वासन  नहीं  दे  सकते  ।  यदि  उन्हें  आश्वासन  देना  ही  होगा  तो  वे  भारत

 के
 लोगों

 |  aT,  tar गैर आश्वासन  देंगे  न  विदेशियों  को  ।  उन्हें  अपने  उत्तरदायित्व  की  अनुभूति है

 जिम्मेदा  राना  वक्तव्य  सभा  में  नहीं  देना  चाहिए  ।
 a  |

 े  श्री  प्रवण  मुखर्जी  की  पदावधि  के  दौरान  देश  प्रगति  करेगा  भीर  पुरे  भारत  सर्वागीण
 ई विकास  होगा  ।  देश  में  और  भौद्योगीकरण  होगा  ।

 ्
 यदि  आप  गिलास  में  पानी  उड़ेलते  हैं  तो  गिलास  में  पानी  का  स्तर  एक  समान  बढ़ता  है  ।

 देश  का  विकास  भी  ऐसा  ही  होना  चाहिए  ताकि  देश  का  प्रत्येक  नागरिक  यह  महसुस  करें  कि  वह

 इस  सरकार  तथा  कांग्रेस  दल  की  नीतियों  से  लाभान्वित  हो  रहा  है  ।

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  और  जिसके

 द्वारा  वहू
 ० भाथोराइज्ड  कैपिटल  को  दो  सौ  करोड़  से  पांच  सौ  करोड़  करना  चाहते  उसका  मैं

 समर्थन  करता  हूं  ।  लेकिन  साथ  में  ही  जो  अन्य  सदस्यों  ने  आई०  डी०  बी०  आई०  की  कार्य  प्रणाली

 के  बारे में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  उसमें  अपने  आपको  शामिल  करते  हुए  वित्त  मंत्री जी  से  कहना

 चाहुंगा जिस  उद्देश्य  को  लेकर  आई  डी०  do  भाई  की  स्थापना  की  गई  आरम्भ  में  उसका

 उद्देश्य  कुछ  और  लेकिन  1975  में  जो
 महत्वपूर्ण  कागो  ite

 नके  हार  आई०
 डी०  ato
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 argo  कुछ  फंक्शन्स  करने  देश  के  अन्दर  कुछ  परिस्थितियों  का  मुकाबला  करना है  और  उस

 दृष्टि  से
 पैसे  का  इन्वेस्टमेंट  उसी  दिशा  में  यह  देखने  का  काम  वित्त  मंत्री  जी  का  जो  अभी -

 तक  सकें  दिए  गए  मैं  उनको  दोहराना  नहीं  लेकिन  कहना  चाहुंगा  आजादी के  बाद  कई
 ः  ड फैक्टर  रहे  देश  के  अन्दर  हमारे  जो  राज्य  जैता  अभी  बताया  रीजनल  इम्बलेंस  के  बारे  में

 पि  रहे  वहां  पर  विकास  नहीं  हो  पाया  क्योंकि  अंग्रेजों  के  समय  दृष्टिकोण  पर किय  था  ।  आज  .
 ae s उन  पर  विशेष  sara  दिया  गया  ताकि  राज्यों  में  असमानता  समाप्त  जाए  ।  बढ़ती  ९6

 आबादी  के  साथ-साथ  जिस  प्रकार  बे  रोजगारी  बढ़  रही  है  उसको  खत्म  करने  के  लिये  लेकर  इमेंटिव

 के  आधार  पर  कारखाने  देश  में  लगाये  सोनिया  इकोनामिक  चेंजेज  लाये  यह  दृष्टिकोण

 था  जिसको  ध्यान  में  रखकर  1975  के  अन्दर  संशोधन  किया  गया  इसके  एक्ट  में  ।  लेकिन  दुख

 है  कि  इस  दिशा  में  इस  बैंक  को  जितना  काम  करना  चाहिये  था  उद्योग  प्रसार  के  लिए  वह  काम

 नहीं  हो  पाया  ।  भौर  मैं  इसके  लिए  वित्त  मंत्री  जी  का  ध्यान  जो  हमारे  फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूशन्स

 हैं  जिनके  द्वारा  कई  कन्सेशनल  फाइनेंशियल  स्कीम्स  निकाली  गयी  हैं  उसके  बारे  में  प्लानिंग  कमीशन

 के  प्रोग्राम  इवैल्यूशन  आर्गेनाइजेशन  ने  पूरा  सर्वे  करने  के  बाद  अपनी  फाइन्डिग्स  दी  हैं  ।.  भोर

 कितनी  खतरनाक  हैं  और  क्या  इशारा  करती  हैं  उसको  वित्त  मंत्री  जी  ने  जरूर  देखा  होगा  ।  लेकिन

 मैं  आपकी  भाषा  से  कहना  चाहता  हूं  कि  उस  रिपोर्ट  के  अन्दर  कहा  गया  है  कि  ars  1981  तक

 कुछ  लैंडिंग  इंस्टीट्यूशन्स  के  द्वारा  कन्सेशन  फाइनेंशियल  स्कीम्स  में  778  करोड़  रु०  git  ft

 गए  ।  इस  778  करोड़  में  से  31  परसेंट  केवल  उन  स्टेट्स  ने  ऐप्रोप्रिएट  किया  जो  पहले a से  ही

 इंडस्ट्यिलाइज्ड  थीं  और  वह  केवल  3  स्टेट्स  तमिलनाडू  कौर  कर्नाटक  ।  इन  होन

 स्टेट्स  ने  31  परसेंट  कंसेशनल  स्कोर  का  ले  लिया  ॥  द

 दूसरे  यह  कहा  कि  जो  वीकर  सेक्शन्स  नौजवान  पढ़े  लिखे  बे  रोजगार  दन

 योजनाओं  में  जबकि  उस  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  उनकी  उपेक्षा  की  गई  ।  उनको

 जिस  प्रकार  से  सैटिन  करने  का  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  था  ag  इन  बेकिंग  इंस्ट्रीट्यून्स  द्वारा

 नहीं  किया  गया  ।  कौर  उसी  पी०  ato  बाइंडिंग  के  अन्दर  सबसे  घातक  बात  की  ओर  सरकार  का

 यान  भर्काधत  किया  है  कि  जो  पैसा  दिया  गया  है  उसका  अधिकतर  लाभ  बड़े  घरानों  ने  उठाया

 है  छोटे  कारखानों  की  कीमत  पर  ।  भौर  उस  पर  उन्होंने  आंकड़े  दिए  ।  जो  बड़े  कारखाने

 जिनमें  50  लाख  से  ऊपर  इन्वेस्टमेंट  होता  जो  कि  कुल  कारखानों  के  केवल  3.4  प्रतिशत  ही

 जिनको  आपने  सहायता  दी  उनको  लगभग  53  प्रतिशत  कुल  रकम  दी  गई  है  जिसका  फायदा

 उन्होंने  उठा  लिया  है  ।  इसी  प्रकार  से  जो  मीडियम  यूनिट  जिनमें  10  से  50  लाख  तक  रुपय

 लगा  हुआ  जो  कुल  कारखानों  कैं  केवल  5.4  प्रतिशत  उन्होंने  कुल  सब्सीडी  का  25.2  प्रतिशत

 लाभ  उठाया  है  ।  इसी  तरह  से  जो  छोटे  यूनिट  जिनमें  केवल  10  लाख  तक  रुपया  लगा  हुआ  है
 भोर  जो  कुल  यूनिट्स  के  91.2  प्रतिशत  भागीदार  उनको  आपने  केवल  21.2

 प्रतिशत
 ही  पैसा

 दिया
 ।  इस  प्रकार  से  इवैल्यूशन  रिपोर्टे  में  ओस तन  एवरेज  के  अधार  पर  बताया  गया  कि कि  प्रत्येक

 ड़े  कार  खाने  को  10.7  लाख  रुपया  मीडियम  कारखाने  को  3.1  लाख  रुपया  किला  कौर

 छोटे  कारखाने  को
 केवल  20,000  रुपया  ही  मिला  ।  यह  पी० ई०  भो०  को

 रिपोर्ट  जो  प्लानिंग हमने  है कमीशन  ने  सर्वे
 त

 [=
 अपनी  मेंडेंशन  के  साथ  दी  वह हु  आपके स  el
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 मैं  इसके  आधार  पर  वित्त  मंत्री  से  कहना  agar  कि  जिस  उद्देश्य  को स सामने  रखकर  इस

 HTyo  डी०  बी०  भाई०  बैंक  की  स्थापना  की  गई  थी  या  फाइनेंशियल  न  की  र्
 rem

 की

 गई  थी  वह  अपने  आप  में  असफल  रहे  हैं  ।

 ito  पय०  सी०  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  अन्य  मेम्बरों  ने  आपका  ध्यान  अक्षित  किया  मैं

 भी  उस  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  कहना  चाहुंगा  कि  लगभग  122  सिक  यूनिट्स  जून  19  तक

 देश  में  थे  उसमें  से  84  यूनिट्स  आई०  डी०  वी०  भाई०  लुक-आफर  कर  रही  थी  ।  इन  सिक  यूनिट्स
 को  रिहैन्लीटेट  करने  में  आइ०  डी०  बी०  आई०  कहां  तक  सफल  उनकी  क्या  प्रोग्रेस  SX

 पोजीशन  किसी  को  आज  मालूम  नहीं  है  ।

 जैसा  कि  कई  और  मेम्बर  ने  बताया  fe  डिफाल्ट्स  की  पोजीशन  ate  भी  भयावह  zi  बड़े

 लोगों  में  ag  डिफॉल्ट  बहुत  जा  रहा  है  ।  स्वयं  पी०  प०  alo  ने  भी  ध्यान  आकर्षित  किया

 मैं  मंत्री  जी  को  कहना  चाहूंगा  कि  51.78  करोड़  रुपया  18  महीने  से  भी  अधिक  से

 के  अभी  तक  बकाया  हैं  ।  644  कंपनीज  को  असिस्ट  किया  244  कंपनीज  ऐसी  जनकों

 प्रोजेक्ट  फाइनेंस  स्कीम  में  असिस्ट  att  उसके  अन्तर्गत  82.4  करोड़  रुपया  उनकी

 बकाया  है  ।  इसमें  से  केवल  8  कंपनी  ऐसी  जिनके  ऊपर  45  प्रतिशत  एरियर  भर्थात  आधा  पैसा

 इनकी  तरफ  बकाया  है  |

 जो  चित्रण  जो  पसे  का  इन्वेस्टमेंट  उसके  बाद  उसकी  —_—  सिक  — को

 रिहैब्लीटेट  करना  कौर  इस  सारी  स्थिति  पर  पी०  य०  सी०  ने  जो  अपनी  रिपोर्ट  में  सरकार  का

 थ कौर अ ध्यान  आकर्षित  किया  मैं  समझता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  को  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाना  पड़ेगा

 द उठाना  चाहिए  ।

 _
 .  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  किसी  भी  प्रोजेक्ट  को  सैक्शन  करते  हुए  उसकी  वायब्लिटी को

 देखना  आवश्यक  लेकिन  वही  एकमात्र  कंसीडरेशन  नहीं  होना  चाहिए  ।  जिन  उद्देश्यों  को  लेकर

 हमने  इन  बैंकों  की  स्थापना  की  हमारा  मकसद  है  कि  सिक  यूनिट  उससे  तरक्की  कर  यह

 भी  सरकार  को  देखना  आवश्यक  है  ।  इसके  साथ  ही  साथ  जितनी  भी  आपकी  डिफरेंट  फा  इनेन्सिंग

 स्कीम  यह  जो  डिफरेंट  स्कीम्स  के  अन्दर  फाइनेन्सेज  उनकी  प्रोग्रेस  क्या  है  ।  कितना  आप

 क  x
 (sit  वी०  एन०  गाडगिल  पीठासीन

 एचीव कर  पाये  हैं  ।  अपने  लक्ष्य  को  भाप  किस  हद  तक  प्राप्त  कर  मेरा  सुझाव  है  कि

 इस  सम्बन्ध  में  सदन  के  पटल  पर  एक  वस्तुत  रिपोर्ट  रखनी  चाहिए  ताकि  ag  सदन  और  देश  यह

 देख  सके  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  की  स्थापना  के  पीछे  जो  मकसद  वह  पूरा  हुआ

 या  नहीं
 ी

 r  = इतना  ही  कहकर  मैं  आपका  घन्यवाद  करता  हुं  ।

 di  a  प  भानु  sat  :  माननीय
 सभापति  मैं  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 बैंक  1964  में  संशोधन  करने  वाले  ६  क  के  समर्थन  में  अपने  विचार  प्रकट  करने  के

 लिए  खड़ा  ड्  हूं  अभी  आपके  amt  कह  मानवीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  के  महत्व
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 पर  प्रकाश  डाला  |  साथ ह भर  भावश्यकता  ),  कई
 माननीय  सदस्यों  ने  इसकी  ard  प्रणाली  और

 अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  जाकर  कुछ  बातें  कहीं

 ।
 ।  -  क

 सबसे  पहले  मैं  इस  विधेयक  को  लाने  की  जो  आवश्यकता  उसके  विषय  में  प्रकाश  डालना

 चाहुंगा
 ।  इस  बेक  की  शेयर  केपिटल  200  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  500  करोड़  रुपये  करने  का

 प्रमुख  कारण  हमारे  भाई०  डी०  वी०  ago  बैंक  की  ग्रोथ  है  ।  इस  बक  ने  देश  में  जिस  तरह  से

 ग्रोथ  की  जिस  गति  से  औद्योगिक  विकास  के  लिए  ऋण  वितरित  किए  फाइनेंस  दिया  है  और

 इस  बिल  में  भी  उसके  आंकड़े  देकर  स्थिति  स्पष्ट  की  गई  है  ।  साथ  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस

 बैंक  की  इक्विटी  डट  रेश्यो  1:12  है  जो  अपने  अप  में  इस  बात  को  दर्शाता  है  कि  इस  बैंक  का

 कायें  क्षेत्र  दिन  प्रति  दिन  बढ़ता  जा  रहा  दिन  प्रति  दिन  इसकी  आवश्यकता  महसुस  की  जा  रही

 है  ।  इसकी  ग्रोथ  रेट  32  प्रतिशत  बताई  गई  है  ।  वर्ष  1976-77  के  बाद  जिस  तरीके  से  इस  बैक  ने

 ्य  किया  उसको  देखते  हुए  इसकी  शेयर  कैपिटल  बढ़ाने  के  लिए  वे  कारण  पर्याप्त  हैं  ।  क्योंकि
 गि

 यहीं  एक  ऐसा  प्रमुख  बंक  है  जो  कि  हमारे  देश  के  विभिन्‍न  लघु  और  मध्यम  दर्जे  के  उद्योगों  को

 वित्तीय  सहायता  देता  है  ।  इसके  माध्यम  से  करीब  डेढ़  करोड़  रुपये  की  पूंजी  इन  लघु  और  मध्यम

 के  उद्योगों  को  फाइनेंस  करने  के  लिए  दी  गई  है  ।  इन  उद्योगों  को  आई०  डी०  बी ०  argo

 माध्यम  से  सीधे  रूप  से  सहायता  न  पहुंचा  हर  एक  स्टेट  में  जितने  औद्योगिक  विकास  बैंक

 फाइनेन्श्यल  कार्पोरेशन  भोर  दूसरी  संस्थाएं  उसके  एजेंट  के  रूप  में  कार्य  करती  हैं  ।  इस  कार्य  के

 लिए  उन  इंसटीटयूशन्स  की  कुछ  सीमाएं  बंधी  हुई  जिनके  ania  उन  उद्योगों  को  रीफाइनेंस

 मिलता  है  ।

 बि  यहां  पर  हमारे  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  यह  बैंक  हमारे  गांवों  के  लघ  और  मध्यम

 दर्ज ेव  योगों  को  ऋण  नहीं  देता  ।  लेकिन  उनको  मालूम  होना  चाहिए  कि  argo  डी०  बी०  ATRo

 डायरेक्ट  छोटे  उद्योगों  को  ऋण  नहीं  कृषि  कार्यों  के  लिए  ऋण  नहीं  देता  sa  बारे  में  इसके

 कार्यों  में  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  इस  तरह  के  कार्यों  के  लिए  argo  डी०  बी०  आई०  सीघे  रूप  में
 + रश्  उनके फाइनैंस  नहीं  करती  ।  इसके  लिए  स्टेट्स  में  जितनी  फाइन  ऑयल  इंस्टीट्यूशन्स  बनी हुई

 माध्यम  से  ऋण  देने  की  व्यवस्था  उपलब्ध  कराई  जाती है  ।

 -  यहां  पर  एक  और  बात  ध्यान  देने  की  है  ।  देश  के  ग्रामीण  विकास  और  छोटे-छोटे  लग  और

 मध्यम  दर्जे  के  उद्योगों  को  ऋण  देने  के  लिए  अभी  हाल  ही  में  पिछले  वर्ष  संसद  के  सत्र  में  एक

 राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  की  स्थापना  की  गई  इस  बैंक  का  कार्प  500  करोड़  रु  पये

 की  पूंजी  से  आरम्भ  किया  गया  है  ।  इस  तरह  की  ऋण  की  व्यवस्था  वह  बैंक  करता  जिसमें

 ग्रामीण  मथ  व्यवस्था  को  मजबूत  करने  का  विषय  निहित  हो  ।  ग्रामीण  विकास  का  कार्य  आई०  डी०

 alo  ०  का  नहीं  कृषि  बेक  का  आई०  डी०  Mo  भाई०  प्रमख  alain  ऋण  बैंक  जो

 कि  ऋण  देने  के  मामले  में  हमारे  देश  के  यंग  एक्ट  रप्रैन्यो्स  को  बढ़ावा  देता  जो  हमारे  देश  में

 लघु  और  मध्यम  दर्जे  के  उद्योग  लगाकर  अपने  पैरों  पर  खड़ा  होना  चाहते हैं  ।  उनको  यदि  पूंजी  में

 अंशदान  की
 जपता  दातों  c

 उनको  कमी प  इती  है है  तो  उनके  सीड  कैपिटल  के  ASA  दा पाएगा  से
 मदद

 '  day  zé vere
 प्
 हुई

 है  |  सिफ  argo  डी०  बी०  आई० ago  के के  माध्यम
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 a  nen
 से  ही  यह  सुविधा

 उन  ए

 र उद्योग
 स्थापित  करना

 इन  कार्यों  जिनमें  कुछ  टैक्नीकल  tae चाहते  जिसमें  की  ललक  होती
 डॉक

 दवा
 हैँ  सातों  हैं

 el
 डी०  बी  आई०  के  द्वारा  सुविधायें  दी  जाती  हैं  ।  म

 उसके  प्रोजेक्ट  कास्ट  का  10  प्रतिशत  और  अधिकतम  15  लाख  रुपये  के  सीड  कैपिटल  की
 डा

 सुविधा  डी०  बी ०  भाई०  के  माध्यम  से  दी  जाती है  ।

 (1976-77  के  पश्चात  algo  डी०  बी०  आई०  के  आप्रेशन्ज़  का  ग्रोवर  32  प्रतिशत

 बताया  गया  है  ।  आई०  डी०  बी ०  भा  ने  अपना  Hlq-aA  बढ़ाया  जिसके  कारण  ईक्वटी-डेट
 रेशो  1  :  1  पो  गया  है  ।  ईक्वटी-डेट  रेशो  के  इतना  बढ़ने  की  वजह  से  ही  हमको  शेयर  कैपिटल

 बढ़ाने  की  आवश्यकता  पड़ी  है  ।  न
 उ  क

 फाइनेन्शल  इंस्टीट्यूशन्ज-रिजवं  आई  डी०  बी०  भाई०  या  स्टेट  की  फाइनेन्शल

 इंस्टीट्यूशन्स  आदि--अमूमन  जो  ईक्वटी-डोंट  रेशो  मेनटेन  करते  वह  1  2  होता  या  अधिक

 pr

 3,  इससे  ज्यादा  नहीं  होता  है  ।  ईक्वटी-डेट  रेशो  में  असंतुलन  का  कारण  यह  है  कि

 वर्ल्ड  बैं  आई०  डी०  ए०  और  रिजर्व बैंक  आदि  वित्तीय  संस्थाओं  ने  ज्यादा  से  ज्यादा
 लोगों  को
 भ  + ऋण  देकर  औद्योगीकरण  में  सहयोग  दिया है  ।

 |
 नद

 मैं  आई  डी०  बी०  भाई०  के  कार्यक्षेत्र  और  वर्तमान  आवश्यकताओं  को  देखते  हु  ए  उसके
 के  पुराने

 नियमों  में  संशोधन  की  आवश्यकता  के  में  अपने  विचार  रखना  चाहता  आई०
 Sto sm

 tte

 ates
 इंस  समय  स्टेट  फाइनेंस  कार्पोरेशन  के  माध्यम  से  लघु  और  मध्यम  उद्योगों  को  जो ऋण

 देता  उसकी  कुछ  सीमाएं  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  मध्य  प्रदेश  का  उदाहरण  देना  चाहता हू ू  ।  वहां

 r
 पर  मध्य  प्रदेश  फिनांस  कार्पोरेशन  की  सीमा  30  लाख  रुपये  जो  भाई०  डी०  बी०  आई० र ze Afeata

 करता  ।  इसी  तरह  मध्य  प्रदेश  औद्योगिक  विकास  निगम  एम०  पी०  ए०  वी०  एन--की

 अधिकतम  सीमा  60  लाख  रुपये  इन  दोनों  का  जो  जाये  प्रोपोजल  बनता  एपरेजल  के  लिए

 जायंट  कमेटी  में  जाता  उसमें  आज  भी  90  लाख  रुपये  से  ज्यादा  रीफिनांस  नहीं  किया  जाता  21

 सीमाएं  आज  से  करीब  15  साल  पहले  निर्धारित  की  गई  थीं  ।  तब  से  लघु  उद्योग  के  कंपनी

 इनवेस्टमेंट  की  सीमा  7.5  लाख  रुपये  से  बढ़ा  कर  20  लाख  रुपये  कर  दी  है  और  मध्यम  उद्योग

 की  1  करोड़  रुपये  से  बढ़ा  कर  3  करोड़  रुपये  कर  दी  गई  है  ।  इस  वजह  से  स्टेट  एजेंसीज  की
 _

 पुरानी  लिरिक्स  कम  पड़ती  हैं  ।  जिन  मध्यम  उद्योगों  की  लागत  डेढ़-दो  करोड़  रुपये  के  भास-पास

 होत  ती  जिन्हें  लोकल  बेसिक  इंफ्रा-स्ट्रक्चर  को  डेवलप  करके  स्थापित  करना  होता  उनको

 बड़ी  फिनांशल  इंस्टीट्यूशन्स  से  फिनांस  लेने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।  argo  ato  भाई०  ato

 ago  कौर  भाई०  एफ०  सी०  argo  जैसी  वित्तीय  संस्थायें  बड़े  उद्योगों  को
 ऋण

 देती  छोटे एवं
 मध्यम  उद्योगों  को  नहीं  ।  इस  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  60  लाख  रुपये  और  30  new  कौ

 रीफिनॉस सीमा  को  बढ़ाया  जाए  भौर  डेढ़-दो  करोड़  रुपये  के  उद्योग  आई०  डी०  बी०  भाई०  द्वारा
 ec किए  ताकि  एन्टरप्रीनज॑  को  अन्यत्र  न  जाना पड़  ।  ह् =

 अन्त  में  मैं  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों और  बैकवर्ड  जिलों के  बारे  में  कुछ  सुझाव  देना
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 चाहता
 हुं  ।  हमारा  देश  एक  कृषि-प्रधान  देश  है  ,  जिसमें  हम  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों को  बढ़ाना

 .  चाहते  हैं  ।  ऐसे  कई  उद्योग  एग्रीकल्चरल  श्रे जि ड्यू  पर  आधारित  होते  जेसे  car  से  स्ट्राबोडं  और

 मिनी  पेपर  या  सोयाबीन  पर  आधारित  सोयाबीन  सालवेंट  एवस्ट्रेक्शन  प्लांट
 ये  उद्योग

 -  लोकल  एम्पलायमेंट  का  पोटेंशल  क्रिएट  लोकल  या  मैटीरियल  का  उपयोग  करके

 मेंट की  गति  को  बढ़ाते  हैं  ।  इनके  लिए  आई०  डी०  बी०  भाई०  को  इन  उद्योगों  के  लिए  कन  सैशनल

 .  रेट
 पर  लोन  देना  चाहिए  ।  जो  जिले  पिछड़े  हुए  हैं  बौर  भारत  सरकार  द्वारा  नोटिफाइड  वहां

 .  पर  उद्योगों  के  लिए  कनसैशनलं  रेट  पर  अधिक  से  अधिक  फिनांस  उपलब्ध  कराना  चाहिए  ।

 द  उद्योगों  को  चलाने  में  एक-प्रमुख  समस्या  इलेक्ट्रिक  पावर  की  शार्ट  सप्लाई
 क

 जिसको  दल
 करने  के  लिए  उद्योगपति  भोर  उद्योग-गुप  अपने  after  पावर  युनिट  लगाना  चाहते हैं  uv  और  लर  ra

 उसके  fat  argo  डी०  बी०  आई०  री फिनांस  करता  है  ।  लेकिन  उसके  लिए  कम  रेट  आफ

 कम  पर  ऋण  देने  की  सुविधा  argo  डी०  बी०  argo  नहीं  देता  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री

 से  अनुरोध  करूंगा  कि  समय  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए--यह  उत्पादकता  वर्ष  है
 सबात  का

 विशेष  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  उद्योगों  को  अपने  कैटिच  पावर  युनिट  या  जैनी रेटिंग  सैट  रखने  के

 लिए
 भाई०  डी०  बी०  भाई०  द्वारा  कनसैशनल  रेट  पर  रीफिनांस  किया  जिससे  उनके

 al
 में  गिरावट  न  माए  भोर  वे  अपनी  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  कर  सकें  ।

 ः  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करते  हुए  भाई०  डी०  Mo  आई०  के  शेयर  कैपिटल  को  5
 00  करोड़ रुपये  तक  बढ़ाने  के  प्रावधान  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  ।  रि

 श  सभापति  महोदय :  मैं  माननीय  सदस्यों  की  नोटिस  में  लाना  चाहता  हूं  कि  इ  —

 लिए  भावंटित  समय  पहले  ही  समाप्त  हो  गया  है  ।  मेरा  अनुरोध
 है

 कि  बहुत  संक्षेप  प  में
 व करें  श्री  एस०  मुरुगन  x

 *  थ्री  एस०  सुरूगयन  :  माननीय  सभापति  सर्वोदय  मैं  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बेक  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कतिपय  सुझाव  देने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  जो  हमारे
 माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  पुर  :  स्थापित  किया  गया  ।  इस  संशोधनवादी  विधेयक  द्वारा  भारतीय

 औद्योगिक  विकास  बैक  की  200  करोड़  रुपये  की  प्राधिकृत  पूंजी  को  बढ़ाकर  500  करोड़  रुपये

 करने  का  प्रावधान  मांगा  गया  है  ।  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हं  चंकि  देश  की  औद्योगिक

 आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  अधिक  निधियां  उपलब्ध  होंगी  ।  सबसे  मैं  माननीय  वित्त

 मंत्री  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  भारतीय  ऑद्योगिक  विकास  बैंक  को  यह  परामर्श  दिया  जाए

 वह  बड़े
 मध्यम  उद्योगों  तथा  लघु  उद्योगों  की  वित्तीय  आवश्यकताओं  के  मामले  में

 निष्पक्षता

 hee  _

 इसे  अस्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  argo  डी०  ato  arte

 to  ago,  age  सी०  भाई०  सी ०  भाई०  alo  जैसी  केन्द्रीय  वित्तीय  संस्थायें  अपेक्षित  वित्तीय

 भआधारश्रुत  सुविधायें
 2” जुटाकर  एम०  आर०  टी०

 ite, .  फेरा  कम्पनियों  का
 विकास  कर

 रही  हैं  ।  यह

 oa
 में  दिए  गए

 बरत
 पीपीए  के  मंगी  बुक

 का

 70  अ



 |  थ

 ro  ed  वितल am  a 28  1904  om  भारतीय  भोद् यो  )  विधेयक  जारी
 क  ———

 खेद  की  बात है  कि  इन  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  मध्यम  तथा  लघु  उद्योगों  की  aaa
 कारी  पूंजी  की

 भावश्यकताअ  ओं  को  पूरा  करने  के  प्रति  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  इन  मामलों  में  ऋण  मंजूर
 करने में  अनावश्यक  बिलम्ब  होता  कतिपय  राष्ट्रीयकृत बैंक  सरकारी  तौर  पर  ऐसे  ऋण  आवेदन
 को  इस  आधार  पर  अस्वीकार  कर  देते  हैं  कि  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बैंक  ऐसे  ऋणों  पर

 पूर्वी
 नहीं  करता  ।  यदि  ऐसी  स्थिति  जारी  रही  तो  अमीर  व्यक्ति  कौर  अमीर  होते  जा  बड़े

 उद्योग  बड़े  होते  जायेंगे  और  छोटे  उद्योग  कौर  छोटे  होते  जैसा  कि  गरीब  व्यक्ति  गरीब  होता
 जा  रहा  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बक  की  प्राधिकृत  पूंजी  200  करोड़
 रुपये  को  500  करोड़  रुपये  बढ़ाने  के  फलस्वरूप  होने  वाली  वृद्धि  के  अनुपात  में  बड़े  मध्य म
 उद्योगों  तथा  लघु  उद्योगों  को  ऋण  सुविधायें  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 cn

 हमारे  माननीय  रक्षा  मंत्री  तमिलनाडु  में  उद्योग  मंत्री  तब  उन्होंने  तमिलनाडु
 में  उद्योगों  का  संतुलित  विकास  सुनिश्चित  किया  था  ।  उन्होंने  तमिलनाडु  में  बड़े  मध्यम  तथ था

 aa  गों  की  आवश्यकताओं  पर  बराबर  ध्यान  दिया  था  ।  राज  तमिलनाडू  में  जो  औद्योगि क  प्रगति

 हुई है  उसका  श्रेय  उनके  द्वारा  बनाई  गई  मजबूत  आधारशिला  को  जाता  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 हमारे  गतिशील  वित्त  मंत्री  पूरे  देश  में  उद्योगों  के  संतुलित  विकास  पर  भी  ध्यान  देंगे  और  न  कि

 एक  अथवा  अन्यों  की  कीमत  पर  ।  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  ग्रामीण  उद्योगों  को

 हित  करने  में  एक  भूमिका  निभानी  है  ताकि  कृषि  मजदूर  जो  एक  वर्ष  में  रोजगार मे ंमें

 होते  ऐसे  ग्रामीण  उद्योगों  के  माध्यम  से  अपनी  आय  में  विधि  कर  सकेंगे  ।  मझे  पक्का  विश्व  कह
 कि  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।  ee

 दि  ड
 इस  समय  5000  लघु  उद्योग  रुकन  हैं  तथा  जिन  उद्यमियों  ने  इसमें  घन  निवेश

 feat  है  कि  वे  fender  वि  मूढ़  हैं  कि  क्या  वे  अपना  उद्योग  जारी  रखें  अथवा  बन्द  कर  दें  ।  उनमें
 भारी  निवेश  के  घाटे  के  अलावा  पुरे  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  बेरोजगारी  यदि  उन्हें  बन्द  करा
 दिया  गया  ।  कुछ  तीन  वर्ष  पुर्व  कलकत्ते  में  एक  विचार-गोष्ठी  में  भाषण  करते  समय

 औद्योगिक  विकास  बैंक  के  चैयरमैन  ने  कहा  है  ऐसे  रुकन  मिलों  को  बन्द  होने दें  क्  मुझे  विश्वास

 कि  माननीय  वित्त  मंत्री  के  ध्यान  में  इसे  लाया  गया  क्योंकि  उन्होंने  कलकत्ता  में  क हा

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हमारे  वित्त  dat  का  यह  विचार  नहीं  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से

 अनुरोध  करना  हूं  कि  लघु  उद्योगों  के  प्रति  ऐसी  नाशवादी  प्रवृति  को  बढ़ावा  न  देने  के
 लिए

 भारतीय  औद्योगिक  विकास बेक  के  चेयरमैन  को  परामशं  दिया  जाए  |
 |. झ्

 ym  मैं  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बैंक  के  चेयरमैन  के  दृष्टिकोण  एक  भर  ह  वाला  देत

 gi  सीमेंट  अनुसंधान  संस्थान  ने  नई  दिल्‍ली  में  एक  विचार  गोष्ठी  का  आयोजन  किया  था  और  इस

 विचार-गोष्ठी  में  1000  से  अधिक  डेलीगेटों  ने  भाग  लिया  जबकि  वैयक्तिक 8  अंशदान  400

 रुपये था  विचार-गोष्ठी  के  संयोजकों  ने  पूरे  देश  में  लघु  सीमेंट  कारखानें  स्थापित  करने  को

 आवश्यकता  पर  बल  दिया
 हि

 उपलब्ध
 कच

 माल  को  प्रभावी  ढंग  से  उपयोग  किया  जा
 ।

 त  an
 हाल  ही  में  सीमेंट  उत्पादन  ही  af  ति  1  Pera  के

 दं  में
 दे  जो

 काफी
 fren)  q

 मुनाफा
 कमा  रहे  हैं  ।

 इस विषय
 पर

 चर्चा  करते  oe
 FRCS
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 आधार  पर पर  ऋण  देने  की  अनिच्छा  का  उल्लेख  किया  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  उन्हें

 पुर्नावित्त  नहीं  करते  ।  एक  सकारात्मक  दृष्टिकोण  अपनाने  के  स्थान  पर  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बैंक के  जो  इस  विचार-गोष्ठी  में  उपस्थित  ने  कहा  कि  उनके  लिए  लघु-सीमेंट  कारखानों
 के  लिए  ऋण  का  विस्तार  करना  संभव  नहीं  यदि  वे  ऐसी  वित्तीय  सहायता  के  मानदण्डों  के

 परिप्रेक्ष्य  से  बाहर  हैं  ।  दूसरे  शब्दों  वह  प्रत्येक  चीज  भारतीय  औद्योगिक  विकास बैंक  के  नियमों
 तथा  विनियमों  के  अनुकूल  चाहते  हैं  जो  इस  समय  बड़े  उद्योगों  के  पक्ष  में  हैं  यह  स्पष्ट  है है  कि
 भारतीय  औद्योगिक  विकास बैंक  मध्यम  तथा  लघु  उद्योगों  की  प्रगति  में  रुचि  नहीं  लेता  ।  यदि द  यही
 रवैया  रहा  तो  प्रधान  मंत्री  द्वारा  1982  को  उत्पादकता  वर्ष  के  रूप  में  मनाने  की  घोषणा  बेकार
 जाएगी  |  माननीय  वित्त  मंत्री  को  भारतीय  ऑद्योगिक  विकास  da  को  परामर्श  देना  चाहिए  कि  वह
 मानना  दृष्टिकोण  देश  में  औद्योगिक  आवश्यकता  के  अनुरूप  बदले  |
 ्

 थ्  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  मैं  ऐसे  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  सहायता  प्राप्त
 BTA

 वाली  कम्पनियों  में  इन  वित्तीय  संस्थाओं  के  नामित ों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।

 एक  सी०  मीनार  एस०  जिनकी  उम्र  73  बर्ष  है  ,  जो  सिंथेटिक्स  एण्ड  केमिकल  में
 m1  सी०  भाई०  सी०  आई०  के  नामिति  23  अन्य  ऐसी  ee  के  as  में  भी  हैं  जो  आई०

 ।  ato  आई०  सी०  भाई०  से  ऋण  प्राप्त  करते  हैं  ।  यह  उन  नियमों  का  खुला  उल्लेख है  कि  ऐसे
 नामित  63  वर्ष  से  अधिक  उम्र  के  नहीं  होने  चाहिए  तथा  10  कम्पनियों  से  अधिक  में  ना  मिति  नहीं
 होना  चाहिए  ।  सेवा  निवृति  के  पूर्वे  ही  भाई०  yo  एस०  तथा  अन्य  अखिल  भारतीय  सेवा  के
 अधिकारी  ऐसे  उपक्रमों  में  अपने  लिए  स्थान  बनवा  लेते  यह  अवश्य  सुनिश्चित  किया  जाना
 चाहिए  कि  केवल  वास्तविक  व्यावसायिक  विशेषज्ञ  ही  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  से

 ऋण
 करने  वाली  कम्पनियों  में  उनके  द्वारा  नियुक्त  किए  जाएं  ।  तभी  उनके  हितों  की  रक्षा  की  जा

 सकेगी

 .  अन्त  में  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  भारतीय  औद्योगिक

 विकास  बैंक  जैसी  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  के  लिए  स्पष्ट  अनुदेश  तेयार  करवाएं  और  मध्यम

 तथा  बड़े  उद्योगों  कों  समान  अनुपात  में  वित्तीय  सहायता  की  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  ्

 Sto  पी०  जे०  कुरियन  :  अन्य  सदस्यों  ने  भारतीय  भी औद्योगिक  विकास

 बैंक  की  कार्यप्रणाली  तथा  अन्य  बातों  की  चर्चा  की  मैं  केवल  एक  दो  ही  बातों  का
 एक

 करना

 |
 चाहता  हूं  |

 क
 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  यह  उत्पादित  वर्ष  है  और  भारतीय  औद्योगिक

 विकास
 बैंक  के  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  करने  की  जरूरत  जब  तक  हम  देश  में  औद्योगीकरण

 रेंगे  तब  तक  हम  प्रगति  नहीं  कर  सकेंगे  ।  कहा  जाता  उद्योगीकरण  कीजिये  नष्ट  हो

 नहीं  करेंगे
 जाइये  यही हमारा  मन्त्र  चाहिए  ।

 मुझे
 आशा  है

 कि
 इस  विधेयक  से  देश  में  उद्योगों  .

 Hic  ।  पहले  ही  कह  रहे  हैं
 ग  संवर्धन  करनें

 में  arse  मदद  मिलेगी  ।  फिर  भी

 कास  बक  द्वारा  ण  i  नाएं  पर्याय  त  नहीं  हैं  ।  यह  एक  बहुत
 के  भारतीय  भीद्योगिक वि

 4.0
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 1

 बड़ा  देश  है  और  यह  कहा  गया है  कि  देश  के  उत्तर-पूर्वी  अन्य  विभिन्न  भागों  में  उद्योगों की

 मत  बर र  भिन्न-भिन्न  है  ।  यहां  तक  कि  मेरा  राज्य  केरल  भी  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा
 दत है  ।  उद्योगों  के  मामले  में  यह  प्रादेशिक  असंतुलन  क्यों  है  ?  इनका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  ऋण

 समय  में  वित्तीय  संस्थाएं  उस  क्षेत्र  के  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ेपन  को  ध्यान  में  नहीं  रखती  वे

 केवल  उद्योग  के  आर्थिक  पहलू  को  ही  ध्यान  में  रखती  हैं  ।  ऋण  देने  की  कसौटी  केवल  उद्योग  की

 वित्तीय  क्षमता  ही  है  |  मेरे  विचार  में  यह  एक  गलत  नीति है  ।  अन्य  पहलुओं  का  भी  ध्यान  रख़ना

 होता  है  ।  एक  बड़े  पैमाने  के  उद्योग  की  तुलना  में  एक  मध्यम  दर्जे  के  उद्योग  में

 पर  के  अधिक  अवसर  प्राप्त  हो  सकते  हैं  ।  एक  बड़े  पैमाने  के  उद्योग  में  पूंजी-निवेश  aga

 अधिक  होता  है  परन्तु  रोजगार  के  अवसर  कम  होते  हैं  ।  मध्यम  दर्जे  के  छोटे  उद्योगों  में

 रोजगार  के  अधिक  अवसर  मिलते  हैं  चाहे  वे  वित्तीय  दृष्टिकोण  से  कम  अर्थेक्षम  होते  हैं  ।  इन

 बढावा  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इनके  फलस्वरूप  रोजगार  के  अधिक  अवसर  प्राप्त  हो  सकते  हैं  ।

 इसी  प्रकार  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  उद्योंगों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  i  उद्योग  के  क्षेत्र  में  आने

 वाले  युवा  इंजीनियरों  तथा  तकनी की  व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।
 दुर्भाग्य

 से  ये  सभी  बातें  केवल  कागजों  पर  ही  हैं  ।  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों  को  बार  बार  ऋण  दिए  जाने  के

 अलावा  गौर  कुछ  नहीं  किया  गया  जो  भी  रियायतें  दी  जाती  वे  सभी  बड़े  उद्योगों  को  दी

 जाती  हैं  ।
 oy

 यहां  पर  सीमेंट  के  छोटे  कारखानों  के  बारे  में  कहा  गया
 है  ।  हमें  सीमेंट  के  छोटे  —

 लगाने  के  प्रश्न  पर  क्यों  विचार  नहीं  करना  चाहिए  ?  यहां  सीमेंट  की  कमी  है  ।  हमें  सीमेंट  के

 आयात  पर मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  खच॑  करनी  पड़ती  है  ।  यदि  हमनें  इस  दिशा  में  पहले  आयोजन

 किया  होता  ओर  सीमेंट  के  छोटे  कारखाने  लगाए  तो  अब  सीमेंट  की  कमी  का  सामना  न  करना

 पड़ता  |  थ्

 यही  बात  कागज  के  छोटे  कारखानों  के  बारे  में  लागू  होती  है  मुझ  मालूम  हुआ  है  कि

 कागज  के  छोटे  काखानों  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता  है  ।  मुझे  एक  मामले  का  पता  है  जिसमें  एक

 युवा  इन स्थानीय  ने  सरकार  के  प्रचार  से  प्रेरित  होकर  सोचा  कि  नौकरी  करने  की  बजाए  कागज

 का  एक  छोटा  कारखाना  ही  लगा  लिया  जाये  ।  केरल  सरकार  ने  भी  उसे  प्रोत्साहित  किया  ॥
 उसने

 लगभग  13  लाख  रुपये  उधार  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  ने  भी  उसकी  सिफारिश  की  ह

 परन्तु  अब  यह  बताया  जाता  है  कि  यह  अर्थी  नही ंहै  भर  इसीलिए  भारतीय  ऑद्योगिक

 विकास  बैंक  वित्तपोषण  नहीं  कर  रहा  वह  लड़का  कह  रहा  था  कि  वह  फांसी  ले  लेगा  ।  यह

 स्थिति  है  ।  पूंजी  लगाने  से  पहले  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  तथा  अन्य  संस्थानों  ने  ऐसा  क्यों

 नही ंक
 कहा  ?  भाप  लोगों  को  उद्योग  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करते  हैं  भर  जब  नये  विशेष

 कर

 युवा  तथा  शिक्षित  लोग  भागे  भाते  तब  उन्हें  ऋण  की  सुविधा  प्रप्त  करने  में  कठिनाई  होती  ar

 वे  जगह  जगह  जाते  aah  खाते  हैं  और  अन्ततः  उन्हें  निराश  वापस  लौटना  पड़ता है  ।  यह

 स्थिति
 दे

 दक
 देश  कीं

 की  |  कुछ  न  तो  करना  ही  न  केवल  वित्तीय

 aa
 परन्तु  अन्य

 )  कोई ह  द्  चाहिए  जिससे ऋण  सुगमता  से
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 नन

 मिल  सके ।  इस  समय  स्थिति  यह  है  कि  केवल  उन्हीं  लोगों  को  ऋण  मिलता  है  जिनका  उद्योगों  पर

 पति  ही  निशाल
 है  ।  इसी  कारण  देश  में  कागज  तथा  अन्य  कई  चीजों  का  अभाव है  ।

 ~
 “

 मैं  बताना  चाहता  हुं  कि  देश  में  पूंजी  की  कमी  नहीं  है  ।  इस  देश  में  धन  तो  बहुत  है  ।  जैसा
 कि  मैं  केरल  के  बारे  में  कह  रहा  वहां  500  करोड़  रूपये  बाहर  से  आते  हैं  केरल में इन में  इन

 सभी  बैंकों  की  शाखायें हैं  ।  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  जितनी  रकम  वहां  जमा  होती  है  उसकी दो
 प्रतिशत  रकम  भी  उद्योगों  में  नहीं  लगाई  जाती  यह  स्थिति  केवल  केरल  के  बारे  में  ही  नहीं  है  ।

 गुजरात  हो  कोई  और  स्थिति  यही  है  ।  धनराशि  परन्तु  उनका  उपयोग  उद्योग में
 उत्पादन  के  लिए  नहीं  किया  जाता  ।  इसमें  अड़चन  क्या है  ?  अड़चन  यह  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता
 कि  वित्तीय  संस्थाओं  सरकार  द्वारा  जो  सहायता  दी  जाती  वह  अपर्याप्त  परन्तु  उन
 उद्यमियों  जो  पहल  करके  इस  क्षेत्र  में  आते  कई  तकनीकी  अड़चनों  का  सामना  करना  पड़ता

 है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  सब  पहलुओं  को  ध्यान  में  रख  कर  कोई  उपाय

 कर
 >  ।  ऋण  इस  प्रकार  दिए  जाने  चाहिए  जिससे  प्रादेशिक  शू संतुलन  द्र  हो  सके  जैसा  कि

 मैं  पहले
 कह  चुका  उद्योग  की  केवल  वित्तीय  क्षमता  को  ही  ध्यान  मे  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  नहीं

 किया  जाना  चाहिए  ।  न  केवल  वित्तीय  क्षमता  ही  परन्तु  अन्य  अर्थात  रोजगार  के  अवसरों
 के  क्या  आवेदक  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  से  है  या  कोई  युवा  स्नातक  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिए  ।  ऋण  उपलब्ध  करने  के  साधनों  को  सुलभ  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  साधारण  लोग भी
 इन  संस्थाओं  के  दरवाजे  तक  पहुंच  कर  ऋण  प्राप्त  कर  सकें  |  धन्यवाद  |

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  anda
 करता  हूं  जो  वित्त  मंत्री  जी  ने  पेश  किया  है  ।  मंत्री  जी  ने  इसकी  शेयर  पूंजी  को  200  करोड़ से
 बढ़ाकर  500  करोड़  रु०  करने  की  बात

 की  है  ।  यह  तो  नेशनल  इन्टरेस्ट  में  है  ।  मगर  इस  पूंजी  का

 वितरण  किस  प्रकार  से  हो  रहा  है  यह  देखने  की  बात  है  ।  यह  पैसा  जितने  भी  लोगों  को  मिल
 रहा

 है  वह  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  को  ही  मिल  रहा  है  और  जो  फ्राड  कर  रहे  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  हमारे  यहां  एक  मेवाड़  टेक्सटाइल्स  मिल  बिल्कुल  सिक  युनिट  हो
 सारी  पूंजी  निकाल  कर  उस  मालिक  ने  दूसरी  इन्डस्ट्रीज  खड़ी  कर  दीं  ताकि  मजदूरों  को  नुकसान

 पहुंचाया  जाय  ।  30  लाख  रु०  मजदूरों  के  प्रोविडेंट  फण्ड  का  खा  साढ़े  3  लाख  रु०  Fo

 argo  का  जमा  नहीं  कराया  |  इस  तरह  से  जो  मजदूरों  का  पैसा  खा  रहा  है  उसी  को  भाई०  डी०

 बी०  भाई०  ने  3  करोड़  रुपया  लोन  दिया  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  सारा  पैसा  आपका

 डूब  जायगा  AT  सारा  झंझट  भारत  सरकार  या  बैंक  के  सर  पर  भ  जिसने  उसको  कर्जा

 दिया  है  ।  मैंने  यहां  पर  रिप्रजेन्टेशन  दिया  कि  इस  आदमी  को  कर्जा  न  दिया  इसके  पास  सारा

 न् पैसा  डूब  जायंगी  |  मगर  उसके  बाद  भी  फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूशन्स  ने  उसको  3  करोड़  रु०  का  लोन

 स  कर  दिया  ।  यह  पैसा  निश्चित  तरीके  से  वापस  नहीं  होगा  क्योंकि  उसकी  आधिक  स्थिति
 एड वां

 खराब  है  कौर  उस  इंस्टीट्यूशन  का  पैसा  जिसने  कर्जा  दिया  है  वह  पैसा  जमा  नहीं  करा  सकता  भोर

 पूंजीपति  भारत  सरकार  के  खिलाफ  कर  रहा  है  ।
 इसलिए  आपको

 इस  तरह  से  बहुत  बड़ा  फ्राड  वह
 आपको  मैंने  एक  चिट्ठी  लिखी  हमारे  यहां  पर  राजस्थान

 प्रतीक से  काम
 करना  चाहिए  |

 है
 जिसने  बहुत

 पैसा
 कमाया

 और  4,5
 बड़ी  यूनिट

 खड़ी  कर

 a  s



 =

 .  क
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 डे

 लीं  गौर  इस  यूनिट  को  सिक  कर  दिया
 ।  जो

 अच्छी  यूनिट्स  वह  उसके  साथ  थीं  उनको  अलग

 कर  दिया  और  f सिक  यूनिट  को  अलग  करके  भारत  सरकार  से  पैसा  लेने  की  कोशिश  कर  रद्दा  है  ।

 एक  तरफ  सीमेंट  इन्डस्ट्री  लगा  रहा  है  कौर  इस  इन्डस्ट्री  को  सिक  करके  जितना  पैसा  भारत  az

 कार या  फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूशन्स  से  लिया  है  उस  सारे  पसे  को  हड़प  करने  की  कोशिश  कर  रहा

 और
 फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूशन्स  बराबर  उसको  पैसा  दे  रहे  हूँ  ।  किस  तरह  से  यह  काम  कर

 we
 उस  पर  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 ि  क

 =  सरी  तरफ  ATT  की  वेजेज  बोनस  और  प्रोविडेंट  फंड  भौर  ई०  एस०  also  का

 ब्यूशन  नहीं  मिल  रहा  है  ।  उसको  वह  स्वयं  खा  रहा  है  भर  दूसरी  तरफ  भारत  सरकार  के  पैसे

 का  दुरुपयोग  कर  रहा  है  और  अपना  काला  धन  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रहा  है  ।  और  इस  काम में

 आपके  फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूशन  उसकी  मदद  कर  रहे  इसको  आपको  देखना  चाहिए  ।
 ह

 be  मैंने  चिट्ठी  लिखी  कि  ag  भादमी  अच्छी  यूनिट  से  खराब  यूनिट  जों  एक  हीं  यूनिट  है
 आज  उसको  प्राइवेट  यूनिट  बना  रहा  है  और  इस  पर  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मगर  उसके

 ऊपर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  वह  संस्था  अलग  हो  गई  और  उस  संस्था  ने  भी  करोड़ों  रु०

 नेंशियल  इन्स्टीट्यूशन्स  से  ले  रखा  है  और  ag  सारा  पैसा  सिक  इन्डस्ट्री  में  डाल  दिया  ।  इसकी

 बजह  से  भापका  पैसा  वापिस  मिलना  मुश्किल  हो  जायेगा  और  किस  प्रकार  की  हानि  भारत

 कार
 को  उसका  आप  अंदाजा  नहीं  लगा  सकते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  लोग  भारत  में  बहुत  ज्यादा

 बड़े-बड़े  पूंजीपति  इस  प्रकार  का  काम  कर  रहे  हैं  ।  इनसे  जब  तक  आप  सावधान  भर  mat
 नहीं झ्

 होग  सारी  व्यवस्था  ठीक  नहीं  होगी  ।

 2  आप  इंडस्ट्रीज  के  डेवलपमेंट  के  लिये  अच्छा  काम  उसके  लिए  500  करोड़  क्या

 आप  हजार  करोड़  रुपया  उसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  मगर  जो  र

 नेंशियल  इंस्टीट्यूशन्स  को  धोखा  देना  चाहते  सावधानीपूर्वक  निपटने  की  आवश्यकता  है  ।

 इसके  सम्बन्ध  में  खास  तौर  से  ध्यान  देने  की  जरूरत है  ।  भ  =  ~
 Go  ्  राजस्थान  एक  बहुत  पिछड़ा  हुआ  प्रांत  है  ।  83  जिलों  की  आपनें  बैकवर्ड  घोषित  करके

 उनमें  बड़ी-बड़ी  इंडस्ट्रीज  लगाने  की  बात  कही  राजस्थान  में  कितने  जिलों  को  आप  बिग  या

 मीडियम  इंडस्ट्रीज  दे  रहे  इसके  संबन्ध  में  भी  हमको  कोई  न  कोई जानकारी  दीजिये  ताकि  हमें

 विश्वास  हो  कि  भारत  सरकार  पिछड़े  प्रांतों  कों  ऊंचा  उठानें  का  जो  काम  कर  रहीं  या  पिछड़े

 हुए  जिलों  को  पा  पिछड़े  हुए  लोगों  को  आर्थिक  तौर  पर  संपन्न  बनाने  का  जो  कार्यक्रम  चला  रही
 उसमें  आपने  क्या  प्रगति  की  हैं  और  हमको  भी  उसमें  कितना  हिस्सा  मिल  रहा  है  ?  इस  बात  की

 मैं जानकारी

 करना  चाहता  हूं  ।  अ

 _  मेरा  एक  बड़ा  अहम  सवाल  हैं  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  पहले  कमसे  मिनिस्टर  कौर  स्टील

 माइंस के  मिनिस्टर  रहे  मैंने  तब  भी  उनसे  बार-बार  आग्रह  कियां  था  कि  एक  बहुत  बड़ी  इन्डस्ट्री

 हमारे  जिले  में
 लग  सकती  है  अ अर  चह  हैं  जिंक  र स्मगलर  प्लान

 की ae  ह  '
 में  ही  बल्कि

 दुनिया
 का

 एक  बहुत  ब बढ़ा  डिपाजिट  इसका  हमारे  आबू  क्षेत्र  में  भाप  हर  साल  100,  150
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 करोड़  रुपये  का  सीसा  और  जस्ता  बाहर  से  इम्पोर्ट  करते  हैं  ।  हम  पहां  इसका  इतना  डिपाजिट  है
 कि  मापकों  100,  150  करोड़  रुपये  का  इम्पोर्ट  नहीं  करना  पड़ेगा  और  भाप  इसमें  फारेन  एक्सचेंज
 इतने  रुपये  की  बचा  सकते  हैं  ।  इतना  ही  नहीं  100,  150  करोड़  रुपया  इसके  अलावा  इसे

 पोर्ट  करके  भाप  प्राप्त  कर  सकते हैं  ।  इस  तरह  हर  साल  300  करोड़  से  ज्यादा  की  इससे  आमदनी
 ह  ही

 भारत  सरकार  को  हो  सकती  मगर  आपने  इस  तरफ  कोई  तवज्जह  नहीं  दी  है  ।

 हमारे  इस  पिछड़े  gu  डिस्ट्रिकट  के  लिए  यह  एक  बड़ा  अहम  प्रश्न  है  और  य  हमारा  हक
 है  ।  इतना  बड़ा  डिपाजिट  संसार  में  शायद  अमेरिका  में  ही  एक  लाभ  जगह  उसके  अलावा  कहीं

 इतना  बड़ा  डिपाजिट  इसका  नहीं  यहां  से  60  करोड़  मीट्रिक  टन  डिपाजिट  सीसे  कौर  जस्ते
 मिल  सकता  है  ।  इसकी  तरफ  निश्चित  तरीके  से  आपको  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  अगर  आप

 बैकवर्ड  बैकवर्ड  पीपल  को  भागे  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  इस  पर  तवज्जह  देने  की  कृपा  करें

 ताकि  यहां  के  लोग  भागे  बढ़  सकें  और  उनकी  afaan  उन्नति  हो  सके  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं

 मलायका  समर्थन  करता  हूं  ।  ्
 =

 श्री  रतन  fag  राजदा  :  सभापति  वित्त  मंत्री  यह  विधेयक
 चारे  हैं

 faa  केन्द्रीय  सरकार  बैंक  की  अधिकृत  पूंजी  को  200  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  500
 करोड़ रपये

 कर  सके be

 श्री मनु  आजकल  भतिसूक्षमता  के  दिन  ह  ate  हमारे  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  क्रियाकलापों  में

 वीरी भिन्नता  भौर  अति सू क्षमता  भा  गई  है  और  इसलिए  aa  बैंकों  को  पहले  समय  की  तुलना  में  बहुत
 ही  fara  आर्थिक  परिस्थितियों  में  कार्य  करना  है  ।  25  वर्ष  पुर्व  जो  वे  भूमिका  अदा  कर  रहे  थे  वहू
 बिल्कुल  भिन्न  थी  ।  अब  उन्हें  भिन्न  प्रकार  की  भूमिका  निभानी  है  ।  इस  समय  समस्यायें

 कहीं
 अधिक  भीर  व्यापक  हैं  ।  गैर-सरकारी  तौर  पर  औद्योगिक  परियोजनाओं  को  बढ़ावा  देने  वाले

 '
 पहले

 की  तरह  wa  भी  aa  परियोजना भों  का  संवर्धन  स्थापित  कम्पनियों  तथा  राज्य  sets

 निवेश  निगमों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  इन  सब  चीजों  का  भार  भारतीय  औद्योगिक  विकास बैंक  पर

 पता  है  ।  यह  बेक  1964  में  स्थापित  किया  गया  कौर  इसके  पीछे  श्री  टी०  टी

 कृष्णमाचारी  का  हाथ  उस  श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  ने  सभा  में  इस  औद्योगिक  विकास

 बेक  का  मुख्य  प्रयोजन  स्पष्ट  किया  था  ।  इसका  मुख्य  प्रयोजन  भविष्य  में  .  ओद्योगिक  विकास  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  उद्योग  को  वित्त  जुटाना  |  जहां  तक  मुल्यांकन  का  संबन्ध  हम  आंकड़ो

 का  सहारा  लेते  हैं  और  बैंक  के  कार्य  के  बारे  में  निर्धारण  उद्योगों  को  दी  गई  सहायता  और  उसके

 निकले  परिणामों  के  आधार  पर  करते  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हमें  देश  में  औद्योगिक  विकास के

 लिए  दिए  गए  ऋण  के  समस्त  aaa  में  अदा  की  गई  भूमिका  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 सभापति  जैसे  आपने  समय  कम  इसलिए  मैं  संक्षेप  में
 ही  कहूंगा

 थ

 संसद  की  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  के  प्रतिवेदन  हैं  इन्हें  प्रकाशित  कर  दिया  गया

 संबंधी
 समिति  ने ad  भारतीय  ८ भाइयो  गीत  fe  an  की  समस्त  कार्यप्रणाली  पर

 सरकारी  उपक्रमों सं सं
 अंगत  टिप्पणियां  की  हैं  ।  उन्होंने  इस  संबन्ध

 में  ठोस  सुझाव  दिए  हैं
 ।

 विचार  किया  हैं  भर
 कवि
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 श्री मनु  एक  चुकी  जो

 भारतीय
 atten  विकास  बैक  al  कायें  प्रणाल it  में  पाई गई  है  वह

 यह  है  कि  :
 द  ऋ  ड का  ज

 औद्योगिक  विकास  बक  सभी  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  fin  गए

 ऋणों ओ  सहायता  के  फलस्वरूप  अ्थव्यवस्वा  पर  पड़े  प्रभाव  क ेबारे  में  कोई

 विश्वसनीय  जानकारी  नहीं  देता  है  ।  हालांकि  भारतीय  औद्योगिक क  विकास  बैंक

 को  समन्वय
 कार्य  तथा  संस्थागत  वित्त  के  मामले में  पूरी

 जिम्मेवारी
 सौंपी

 गई  है  ।”

 यह  तो  पहली  afe  है  जो  पाई  गई  है  ।  प्रतिवेदन  में  आंकड़ों  के  उपलब्ध  न  होने  के  वारे में
 क

 भी  कहा गया  है

 वित्तीय  तथा  पूंजी-निवेश  संस्थाओं  के  क्रियाकलापों  के  फलस्वरूप

 हुई
 ofa
 qe

 _

 ता
 अथ

 व्यवस्था
 को

 पूंजी
 और  रोजगार  के  अवसरों  में  समुचे  रूप  से

 हुए  लाभ  के  बारे  में  आंकड़े  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक बैंक से  मंगाये  जाते

 er

 ये  आंकड़े  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  के  पास  उपलब्ध  न  टीं  सरकारी

 क्रमों
 सम्बन्धी  समिति  ने  यह  जानकारी  उनसे  मांगी  थी  :

 यदि  ऐसा  कर  दिया  जाता  तो  भारतीय  —  विकास बैंक  को

 कारबार  के  आयोजन  तथा  उद्योग  के  वित्तपोषण के  लिए  समस्त  ऋण  के  साधनों

 के  लिए  जिम्मेदार  ठहराना  होगा  ।

 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  भागे  कहा  a  =

 संस्थाओं  का  ger  उद्देश्य  सामाजिक  रूप  से  वांछनीय  दिशाओं

 में  पूंजी  सृजन  को  बढ़ावा  देना  है  ।  वित्तीय  क्षमता  के  अतिरिक्त  एक  और  बात

 का  भी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  उससे  समुचे  दृश्य  से  राष्ट्र  को  क्या  लाभ

 ् होगा  ।  परियोजना  आंगन  विधियों  का  महत्व  है  ।

 जहां  तक  इस  परियोजना-अंकन  विधि  का  सम्बन्ध  हम  बिल्कुल  पिछड़े
 डे  हुए  हैं  ।  हम

 आधुनिक  तरीका  नहीं  अपनाते हैं  ।  हम  उनका  अनुसरण  नहीं  ल  हैं  ।  साधनों  का  not  और

 विशेष  ज्ञान  भी  सीमित  है  ।  अतः  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  मुख्य
 सुझाव

 यह
 है

 किः

 ugeira,  वित्तीय  deat  को  कुछ ही  उद्योगों  से
 व्यवहार  करना

 ताहि ि  न ताकि  दोहरा  काम  हो  |  |

 सभा  कोई  भी इस  समय  उनका  अधिकार अधिकार  क्षेत्र क्षेत्र  सवा  फला  हुअ  Tel  कार  भा er  संस्था  किसी

 मी  पारी  कस
 where

 कक
 ote  ge  क

 er
 को

 रोका  जाना  चाहिए
 ।

 इसके
 अतिरिकत ;
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 कि  र
 भारतीय

 मगौद्योगिक  ग्न  20  1982

 थ  गोया yarr  firs  विकास
 बैंक  दी  जाने  बाली  सहायता  में  बहुत

 afan  प्रादेशिक  असंतुलन  है  ।  उत्त  रपूर्वी  क्षेत्र  की  विशेष  रूप  से  उपेक्षा  की

 गई

 कई  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  में  कदाचार  व्याप्त  है  ।
 a जो  बातें  उन्होंने  कह  दी  मैं  उन्हे  नहीं  दोहराना  चाहता  हूं  ।

 आवेदन  पत्रों  को  निपटाने  तथा  मंजूरी  के  पश्चात्‌  सहायता  दे  के  मामले  में

 विलम्ब  हो  जाता  है  ।  आवेदन  पत्रों  के  मामले  में  छह  महीनों  का  विल  म्ब  हो  जाता
 भारतीय  भौद्योगिक  विकास  जो  इस  देश  में  शीर्ष  विकास-वित्त  पोषण  निक  थ  के  कार्य  की

 गह
 स्थिति

 है

 1973  से  लगभग  सभी  वित्तीय  संस्थाओं  का  खर्चे

 बढ़ता  जा  रहा  है  ।  यह  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्य  के  बारे  में
 द

 v
 भोपे  ।  क्रियान्विति  की  देख  रेख  के  लिए  एक  विशेष  पेनल  या  अघिकारी

 नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  |

 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  यह  भी  कहा  है  ।  मैं  समिति  के  विचारों का  स
 समर्थन  करता  हू

 ।

 गहन
 जीव

 करने  के  पश्चात्‌  वे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  :  i

 लि
 अखिल  भारतीय  आकार  पर  होना  चाहिए  14.0

 यह  रुग्ण  कारखानों  को  चालू  करने  के  बारे  में  है  ।  यह  अखिल  भारतीय  आधार  पर  किया

 जाना  चाहिए  कौर  यह  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  जिम्मेदारी  होनी  चाहिए  ।  इस  बारे
 में  अभी  तक  कोई  स्पष्ट  धारणा  नहीं  बनी  है  कि  किन  कारखानों  को  रुग्ण  ठहराया  हम
 अभी  किसी  निष्कर्ष  तक  नहीं  पहुंचे हैं  ।  मेरे  से  पहले  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  कई  उदाहरण
 दिये  हैं  ।  कभी  कभी  बड़े  बड़े  उद्योगपति  कुछ  ऐसे  तरीके  अपनाते  हैं  जिनसे  वे  अपने  कारखानों  को

 तथाकथित  रूप  में  रुगण  बना  देते  हैं  ।  बम्बई  में  कई  कारखानों  को  रूण  घोषित  कर  दिया  गया

 वे  सरकार  से  tar  लेना  चाहते  हैं  जिससे  वे  उसे  अन्य  परियोजनाओं  में  लगा  सकें  ।  वे  यह

 भाम  कर  रहे  हैं  बर  हम  उन्हें  ऐसा  करने  से  नहीं  रोक सके  हैं  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  और  ford  बैंक  के  बीच  दोहरा  काम  होता  है  उसको

 रोका
 जाना  चाहिए  और  इस  बारे  में  समान  मार्गदर्शी  सिद्धांत  होने  चाहिएं  |

 ऋण  के  सामान्य  शेयरों  में  बदलने  के  बारे  में  एक  और  पहलू  है  ।  इस  बारे  में  स्पष्ट  निर्देश

 दिये  जाने  चाहिए  कि  ऋण  को  सामान्य  शेयरों  में  कब  बदला  जा  सकता  है  और  किन न  परिस्थियों

 में  विकल्प  की  छूट  दी  जा  सकती  है  ।  विकल्प  की  छूट  अधिकारियों  की  मर्जी  पर  निर्भर  है  ।  यदि

 इसके  लिए  विशिष्ट
 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  तो  अधिकारियों  की  मनमानी  से  बचा  जा  सकेगा  ।

 मुझे  भाषा
 है  कि  हमारे  सक्रिय  मंत्री  मेरी  इन  बातों  की  ओर  ध्यान  देंगे

 ।

 ff ~~
 मैंने  जो  कहना

 था  कह
 ह
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 _  वाव

 जारी

 अ
 थ्री  प्रणव  मुखर्जी  :  सभापति  ad  प्रथम  मैं  य  ह  कहनी

 चाहता  हूँ  re  मैं  क  शद
 माननीय  सदस्यों

 उनकी  सब  टिप्प

 की  टिप्पणियों  की  कदर  करता  हूं  जिन्होंने  वाद  विवाद  में  भाग  हलांकि  मैं
 णियों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  इस  विधेयक  पर  चर्चो  के  जिसका  उपबन्ध

 ही  सरल  इस  मुख्य  वित्तीय  संस्थान  के  कार्यकरण  पेर  विचार  करने  का  अवसर  मिलों  है
 at

 इससे  माननीय  सदस्यों  को  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बैंक॑  के  विभिनन  में
 अवसर  मिला  है  ।

 हंलुओं  की

 जॉच
 करनें  को

 मोटे  तौर  पर  विभिन्‍न  माननीय  सदस्यों  द्वारों  कही  गई  बातों  को  हम  इस
 अकार > विभाजित  कर  सकते  क्या  उन  उद्देश्यों  को  पुरा  किया  गया  है  जिन  उर ४६ द  यों  की

 पति  के  लिए  यह  मुख्य  वित्तीय  संस्थान  स्थापित  किया  गया  था  ।  क्षेत्रीय
 असंतुलन  ने

 को  दूर  पिछड़े  क्षेत्रों  में आधिक  कार्यकलापों  को  लघु  उद्योगों  को  सहायता  प्रदान
 करने  तथा  अन्य  मामलों  में  इसका  क्या  योगदान  रहो  हैं  att  क्या  दो  जानें  वाली  संहांयंतां  बेड़े
 पैमाने पर  बड़े  बड़े  उद्योगों  और  एन ०  आर०  टी०  पी०  गुंडों  को  मिले  रही  है  ।

 पहले  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  हमने  अपनी  नीति  में  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  भी
 शामिल  किया  है  और  हमने  उनको  संहायता  देने  की  जिम्मेदारी  को  भी  स्वीकार  किया  है

 इसलिए
 इस  बात  में  कोई  दम  नहीं  है  कि  संस्थान  गरे-सरकारी  क्षेत्र  को  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 सकल  योजना  निवेश  के  संदर्भ  में  माननीय  सदस्यों  को  यह  ज्ञात  है  कि  चालू  योजना के
 दौरान  गैर  सरकारी  क्षेत्र  मे ंलगभग  24000  करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगाने  की  संभावना  है  ।  यह
 राशि  कहां  से  अटेगी  ?  कुल  पूंजी  निवेश  97500  करोड़  रुपये  जिसमें  सरकारी  क्षेत्र  भी  शमिल

 जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  उसके  लिए  राशि  की  व्यवस्था  बजट  में  की  जाती  है  और
 गर गे  सरकारी  क्षेत्र  को  वित्तीय  संस्थानों  से  सहायता  दी  जाती  है  तथा  इस  के  अतिरिक्त  उनकी  अपनी

 बचत  होती  है  ।  यदि  अप  यह  स्थिति  स्वीकार  कर  लें  कि  गर  सरकारी  क्षेत्र  को  बिल्कुल  सहायता

 नदी  जाये  तो  आपके  आधे  औद्योगिक  कार्यकलाप  और  आधा  निवेश  पुर्णतया  समाप्त  हो  जाएगा  ॥

 थ
 दूसरे  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  विचार  करते  हुए  हमें  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना

 होता
 है  कि  गर  सरकारी  क्षेत्र  के

 अधिकांश  उद्योग  लघू  उद्योग  हैं  ।  लगभग  50  प्रतिशत  औद्योगिक

 उत्पादन  लघु  उद्योगों  से  प्राप्त  होता  इसलिए  गैर  सरकारी  क्षेत्र
 को

 मदद  देने  का  art  एक

 सीमा  तक  छोटे  उद्योगों  को  मदद  देना  है  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अब  हमे  यह  देखेंगे  कि

 गत  वर्षों  में  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बैक  की  उपलब्धियां  क्या  रंही  हैं  ?  मैं  कुल  उपलब्धियों  का

 yeas  (|  न  कर  रहा हूं  ।  जहां  तक  वर्ष  1981-82  का  सम्बन्ध  गैर  सरकारी  क्षेत्र  को  दी  गई

 यता  में  से  कुल  66.1  प्रतिशत  सहायता  लघु  उद्योगों  को  दीं  गई  थी  1  प्राथमिकता  प्राप्त  करने
 सहाय
 वाले  क्षेत्रों  का  चयन  योजना  की  प्राथमिकता  कें  अनुसार  सेंरंकार  ढारा  किया  जाती  है  न॑  कि

 उद्योगों  द्वारा  ।  मेरे  पास  आंकड़े  हैं  और  यदि  आप  चाहें  तो  मैं  विस्तृत  जानकारी  दे  सकता  हूँ

 ग  क्षेत्र  को  दी  गई  सहायता  44%  ;  पिछड़े  क्षेत्रों  में  एककों  को  दी  गई  सहायता

 33.6%  एम०  ato  टी ०  पी०  कम्पनियों  को  दीं  गई  सहायता  7.374  |  अतः  आर०

 श टी ०  पी०  कम्पनियों का  सहायता  का  अंश  केवल  7375
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 ण्  ae

 ae  यह  कहते  हैं  कि  उत्पादन  क्षमता  का में  हम  उन्हें उत्पादन  बढ़ाने  को  कहते  हैं  ।  आप

 पुरा  उपयोग  किया  जाए  कौर  उत्पादन  बढ़ाया  जाये  तथा  साथ  ही  यह  भी  कहते  हैं  कि  उन्हें  कोई

 सहायता  न  दी  यह  दोनों  बातें  एक  साथ  कसे  हो  सकती  हैं  ?  वा
 शिज्यिक

 सी  में
 >  तथा  कपड़ा  उद्योग  क्षेत्रों  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  आधिपत्य  है  ।  इसलिए  हमें  इन

 क्षेत्रों  मं
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  सहायता  देनी  पड़ती  है  ।

 छोटे  पैमाने  के  कारखानों  को  सहायता  देने  सम्बन्धी  योजना  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  को

 भली  प्रकार  जानकारी  है  ।  इस  बारे  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी  है  कि  भारतीय  औद्योगिक
 विकास

 बैंक  उन्हें  सीधी  सहायता  नहीं  देता  यह  उन्हें  सीधी  सहायता  देने  के  लिए  नहीं  है  ।  उन्हें  लघु
 उद्योग  निगमों  के  माध्यम  से  सहायता  दी  जाती  इसलिए  यह  कहने  में  कोई  तथ्य  नहीं  है  कि
 उन्हें  सीधी  सहायता  क्यों  नहीं  दी  जाती  ।  उन्हें  सीधी  सहायता  देना  सम्भव  नहीं  है  क्यो ंकि  एक

 tier  संस्थान  के  लिए  देश  भर  में  फैले  छोटे  उद्योगों  को  सहायता  देना  सम्भव  नहीं  अब  तक

 छोटे  उद्योगों  जिनकी  संख्या  लगभग  2.5  लाख  2,340  करोड़  रुपये  की  सहायता दी  जा

 चुकी
 है  और  इनमें  से  लगभग  44%  एककों  को  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  सहायता दी

 गई है  ।  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  हालांकि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  समुचित  आवश्यकताओं  को  पुरा  करना

 सम्भव  नहीं  हो  सका है  तथापि  इस  क्षेत्र  को  पर्याप्त  सहायता  दी  गई  है  और  इस  सहायता
 में

 वर्ष  उत्तरोत्तर  वृद्धि  होती  रही  है  ।

 डम *  प्रो ०  एन०  जी०  रंगा  परन्तु  फिर  भी  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  सुधार  की  गुंजाइश  तो  हमेशा  ही  रहती  है  ।  माननीय  सदस्यों  द्वारा  की

 गई  टिप्पणियों  में  भी  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।

 @  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहता  हं  कि  84  जिलों  में  से

 जिनमें  कोई  भी  उद्योग  नहीं  भारतीय  औद्योगिक  बेक  ने  25  जिलों  में  योजन  आरम्भ  की  हैं

 कौर ऐसे  अन्य  जिलों  के  बारे  में  जहां  उद्योग  नहीं  हैं  योजनायें  तैयार  की  जा  र

 तकनीकि  परामशंदात्री  संगठन  के  सम्बन्ध  मैं  पहले  ही  कह  चुका  और  कुछ  माननीय

 सदस्यों  नेਂ  भी  प्रतिवेदन  से  उद्धरण  पेश  किये  हैं  कि  पन्द्रह  तकनीकी  परामर्शदात्री  संगठन  स्थापित

 किये  गए  हैं  परन्तु  ये  तकनीकी  परामशंदात्री  संगठन  उस  प्रकार  से  सेवा  नहीं  कर  रहे  हैं  जैसा  कि

 हुम  चाहते  ऐसा  क्यों  हो  रहा  है  ?
 ee

 विशेष  रूप  से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  उल्लेख  किया  गया  इस  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  मैं  माननीय

 सदस्यों  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  जरा  गहराई  से  विचार  करें  ।  सर्वप्रथम  तो  इन  क्षेत्रों  में  यह
 सम्भव  नहीं  है  कि  बाहर  से  उद्यमी  वहां  जायें  और  पूंजी  क्योंकि  वहां  के  लोग  इसे  पसन्द

 नहीं  करते
 और  दूसरे  वर्तमान  परिस्थितियों  में  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  इसका  विकल्प  यही है

 कि  उन  aa  त्रों  के  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  ।  प्रत्ये  नेत्र  की  ो  विशेष  समस्यायें
 होती हैं  ।  इस  क्षेत्र  को  नियमित  रूप  से  बैंककारी  प्रणाली  के  तंत  लाने  में  पांच से  छह  वर्ष  का
 समय  लगा  है ।  मेघालय  की  अप  नी  विशेष  आर्थिक-साम।जिक  संसक्ति

 +  ne  संस्कृति संस्कृति  मणिपुर  की  भिन्न

 280



 28  anfeat,  1904  भारतीय  भ्रीद्यो  गीत  विकास  बैंक  विधेयक  जारी

 1 मा

 fara  इ
 सामाजिक  संस्कृति  है  और  अरुणाचल  प्रदेश  का  सामाजिक-आर्थिक  कार्यकरण  सेधा  ही

 यह  पूछना  तो  आसान  है  कि  वहां  पूंजी  कयों  नहीं  लगाई  परन्तु  इसका  झर  इतना

 सरल  नहीं  है  ।  क्या  आप  चाहेंगे  कि  बाहर  से  उद्यमी  वहां  जायें  और  पूंजी  लगायें  ?  भारतीय

 trait  विकास  बैंक  सहायता  को  कई  गुना  बढ़ा  सकता  है  परन्तु  उद्यमी  तो  वहीं  के  लोगों  को

 बनाना  होगा  और  इसमें  अधिक  समय  लगेगा  ।  वहां  के  लोग  आगे  ही  नहीं  आ  रहे  हैं  ।  हमें  प्रस्ताव

 ही  प्राप्त  नहीं  हो  रहे  हमने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  सभी  राज्य  सरकारों  से  निवेदन  किया  है  कि  वे

 प्रस्तावित  उद्यमियों  का  चयन  हम  उन्हें  विभिन्‍न  ऑद्योगिक  केन्द्रों  में  ले  जायेंगे  और  भौद्योगिक

 कार्यकलापों  से  अवगत  करायेंगे  ताकि  वहां  कुछ  उद्यमी  पैदा  किये  जा  सकें  ।  1976  में  जब  मैं

 कारी  विभाग  का  भारसाधक  मंत्री  मैंने  इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गोहाटी
 में  हफ

 क्षेत्रीय व
 कार्यालय  स्थापित  किया  art

 महोदय  पीठासीन
 अना *

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  उद्यमियों  को  बम्बई  जाना  होता  है  ।  उन्हें

 बम्बई  जाने  की  जरूरत  नहीं  जहां  तक  छोटे  उद्योगों  का  सम्बन्ध  जोकि  इन  क्षेत्रों  में

 उनके  मामलों  का  निपटारा  क्षेत्रीय  कार्यालय  तथा  शाखा  कार्यालयों  पर  ही  हो  सकता  है  ।

 पूर्वोतर
 क्षत्र  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  पांच  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  किए  हैं

 और 1
 976  में  गोहाटी  में  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  का  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित

 करने
 के  लिए  मैंने  स्वयं  पहल  की  थी  ।

 on  माननीय  सदस्यों  ने  एक  कौर  बात  कैदी  है  ।  श्री  डागा  ने  कुछ  बातें  कही  और  ait
 विशेष  रूप  से  राजस्थान  के  उन  जिलों  का  उल्लेख  किया  जहां  एक  भी  उद्योग  नहीं  भारतीय

 औद्योगिक  विकास  बैंक  राजस्थान  सरकार  के  अधिकारियों  के  सहयोग  से  पहले  ही  इस  मामले  पर

 वीर चार  कर  रहा  है  भौर  ऐसे  जिलों  का  पता  लगाने  के  लिए  जहां  एक  भी  उद्योग  नहीं है
 संयुक्त रूप  से  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 नियम  और  विनियम  बनाने  के  बारे  में  एक  सामान्य  बात  कही  गई  मेरा  विचार  ह
 केसी  अन्य  चर्चा  के  उत्तर  में  मैंने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  बजाय  इसके  कि  प्रत्येक  मंत्रालय

 इस  प्रकार  का  विधेयक  यह  निर्णय  किया  गया है  कि  विधि  मंत्रालय  एक  विधेयक  लोग

 जिनमें  सभी  अधिनियमों  को  शामिल  किया  जायेगा  ।  विधि  मंत्रालय  इस  बारे  में  कार्य  कर  रहा  है  ।

 इसलिए  आपकी  इस  तकनीकी  समस्या  का  समाधान  हो  जायेगा  ।

 .  छोटे  इस्पात  कारखानों  तथा  छोटे  कागज  कारखानों  के  बारे  में  कुछ  टिप्पणियां  की  गई  हैं
 रैं  यहां  मननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  एक  बात  कहना  चाहूंगा  जब  कभी  छोटे

 स्थापित  किए  जाते  हैं  तो  यह  कहा  जाता  है  कि  ये  कारखाने  आर्थिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  हैं  ।  परन्तु
 ये  वस्तुतः  लाभप्रद  होते  हैं  ?  इन्हें  लाभप्रद  बनाया  जाता  है  और  इसके  लिए  भारी

 सहायता  दी  जाती है  ।  यदि  मैं  उन्हें  उत्पाद  |  नें  मामले  में  राजसहायता  देता

 यदि  बिजली  की  खपत  के  बारे  में
 ता  के  iz  ae  कच्चे  mee  at  अ  फ
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 «ा  च्

 बारे में  राजर राजसहायता  देता  हूं  ताकि  ये  लाभ भद  बन  जाये  तो  क्या  लाभप्रद  gy  |

 जब  आप  इतनी  प्रकार  की  राजसहायतां  देते  हैं  तो  इसका  भार  तो  किसी  को  asa  रंनां ही ही

 होता  है  lag  भार  वित्त  मंत्री  को  सहन  करना  नहीं  ?  इन  सब  राज सहायताओं  की  गणना

 करके  जो  कि  उन्हें  विभिन्‍न  शीर्षकों  के  अंतर्गत  दी  जाती  हैं  उन्हें  लाभप्रद  कहा  जातीं है
 परन्तु  अर्थव्यवस्था  पर  इस  राजसहायता  का  भार  पड़ता  हैं  ।  इस  तरह  से  उत्पादन  शुल्क  में

 सहायता  देनें  से  राजस्व  में  कमी  होती  है  ।  यदि  भाप  किसी  कारखाने  को  राजसहायता  देकर  लाभ

 प्रद  बनाते  हैं  तो  वहू  मार्मिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  नहीं  होता  ।

 अब  जहां  तक  छोटे  सीमेंट  कारखानों  का  सम्बन्ध  है  इन्हें  इसी  प्रकार  लाभप्रद  बनाया  गया

 है  ।  परन्तु  यदि  कोई  कारखाना  आधिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  नही ंहै  तो  उसे  आप  लाभप्रद  कसे

 बनायेंगे  ?  यदि  उसको  उत्पादन  और  उत्पादन  लागत  अर्थव्यवस्था  की  एक  मानक  पद्धति  के  अनुसार

 नहीं  तो  क्या  राजसहायता  देकर  उसे  कृतिम  रूप  से  लाभप्रद  बनाना  एक  अच्छी  नीति  कही  जा

 सकती  है
 ?

 रूगण  उद्योग  के  बारे  में  भी  यही  कहा  जा  सकता

 रु गण  उद्योगों  के  बारे  में  हमने  अपनी  नीती  स्पष्ट  कर  दी  अर्थात  हमें  यह  जांच  करनी

 ती  है  कि  क्या  औद्योगिक  एककों  को  afar  दृष्टि  से  लाभप्रद  बनाया  जा  सकता  है  ।  यदि  उन्हें

 लाभप्रद  बनाया  जा  सकता  है  तो  उन्हें  आवश्यक  सहायता  दी  जाती  है  ।  परन्तु  यदि  उन्हें  लाभप्रद

 नहीं  बनाया  जा  सकता  तो  उन्हें  समाप्त  करना  ही  बेहतर  होता  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  यह
 कहता  है  कि  अमुक  रूग्ण  एकक  को  किसी  भी  प्रकार  से  किसी  भी  तरह  की  राजसहायता  देकर

 लाभप्रद  नहीं  बनाया  जा  सकता  तो  उसमें  और  धन  न  लगाना  ही  बेहतर है  ।  हमने  निश्चित

 किया  है  कि  हम  उचित  समय  पर  समुचित  निर्णय  लें  ।  हम  हर  एकक  को  वित्तीय  सहायता  नहीं  देना

 चाहते  ।  वित्तीय  सहायता  देने  संबंधी  निर्णय  करने  में  कई  बातों  को  ध्यान  में  रखना  होता  है  ।  यह

 निर्णय  एक  समुचित  स्तर  पर  feat  जाता  है  ।  औद्योगिक  लाइसेंस  देते  समय  क्या  किया  जाता  है  ?

 यदि  आपे  चाहीं  क्रि  sa  समय  सहायता  दी  जाये  तो  यह  सही  नहीं  है  ।  यदि  आप  औद्योगिक  ला  इसें से

 दे  रहे  तो  ag  सुनिश्चित  करना  लाइसेंस  देने  वाले  अधिकारी  का  कार्य  है  कि  वह  इस  बात  पेरे

 विचार  करे  कि  क्या  यह  लाइसेंस  देने  से  क्षेत्रीय  पिछड़ापन  दूर  होगा  ?  परन्तु  औद्योगिक  लाइसेंस

 जारी  किए  जा  रहे  हैं  कुछ  पूंजी  लगाई  जा  रही  है  यदि  वित्तीय  संस्थान  ये  जांच  करना  आरम्भ  कर
 दें  कि  क्या  उद्योग  पिछड़े  क्षेत्रों  में  लगाए  जा  रहे  हैं  अथवा  नहीं  ?  भर  फिर  सहायता  दें  तो  समूची

 व्यवस्था  ही  अस्त-व्यस्त  हो  जायेंगी  |  इसलिए  जहां  तक  रूग्ण  एककों  का  सम्बन्ध  है  इस  बारे  में

 निर्णय  प्रशासकीय  मंत्रालय  को  करना  होता  है  कि  क्या  इस  एकक  को  afta  दृष्टि  से  लाभप्रद
 बनाया  जा  सकता  है  और  यदि  प्रशासकीय  मंत्रालय  इस  निष्कर्ष  यह  पहुंचता  है  कि  इसे  आधिक
 दृष्टि  से  लाभप्रद  बनाया  जा  सकता  है  तो  उसका  अधिग्रहण  कर  लिया  जाता  है  भर  6  महीने  कें

 अन्दर  उसको  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाता  है  ।  अन्यथा  उसका  अधिग्रहण  नहीं  किया  जातीं  परन्तु

 यदि
 एक  बार  आप  अधिग्रहण  कर  लेते  हैं  तो  उसका  राष्ट्रीयकरण  करना  होता  है  और  इंस  प्रक्रिया

 में  विलम्ब  नहीं  कियां  जांता

 कतिपय  एककों  के  अधिग्रहण  के  बाट ा  35-40
 करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगाए  जाने  के  बाद

 हम  अपने  अनुभव से  इस  निष्कर्ष  भर  हूंचे है  छि  कना
 3

 अपरिहार्य  अन्यथा  उन्हें
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 कभी भी  आधिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  नहीं  बनाया  जा  सकता  आप  इतनी  पूंजी  लगाने  से  3-4  और

 एकक
 एक  स्थापित  कर  सकते

 ry  श्री  चौबे  ने  एक  टिप्पणी  करते  हुए  कहा  था  कि  जहां  तक॑  भारत  में  पूंजी  निवेश  के  वाला

 चरण  का  संबन्ध  है  हमें  विदेशी  पूंजी  निवेश  की  आवश्यकता है
 ।  श्री  चौबे  की  जानकारी  के  लिए  मैं

 कहना  चाहता  हुं  कि  हमें  यह  कहने  में  कोई  संकोच  नहीं  है  fa  हमें  विदेशी  निवेश  की  आवश्यकता

 विशेषकर  अत्यधिक  तकनी की  क्षेत्रों  निर्यात  के  क्षेत्र  में  हमें  विदेशी  पूंजी  की  आवश्य  ता

 हमारी  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  के  अनुसार  विदेशी  पूंजी  हमारे  लिए  आवश्यक  gt

 राज्य  न्यूयॉर्क  में  भी  यही  बात  कट्टी  थी  ।  =  संयुक्त

 हमारा  उद्देश्य  अत्यधिक  सफलता  प्राप्त  करना  है  और  हम  इसके  लिए  प्रयास  कर  रहे

 जब  हम  यह  सफलता  प्राप्त  कर  लेंगे  तो  हम  इस  बारे  में  सबको  अवगत  करा  देंगे  ।  यह  एक

 साधारण  सा  तथ्य  है  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  आप  अपने  पैरों  पर  खड़ा  होना  चाहते  हैं  ?  ७

 कू  श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  हम  चाहते  केवल  आप  ही  नहीं  चाहते  |  समूची  समस्या  यह

 है  कि  साम्यवादी  दल  सदा  ही  किसी  न  किसी  का  पिछलग्गू  रहा  है  चाहे  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  का

 अथवा  मार्क्सवादी  साम्यवादी  दल  का  ।  गत  40  वर्षों  में  आपने  कभी  अपने  पैरों  पर  खड़े  होना
 लि

 नहीं  सीखा  ।  यहीं  आपकी  समस्या  है  केवल  हम  ही  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  जब  वह  बाहर  तो  क्या  वह  अपने  पैरों  पर  खड़े  थे  ?

 थ्री  प्रणव  मुखर्जी  :  हम  यह  करने  का  प्रयास  कर  रहे  आप  चाहे  माने  या  न  माने

 परन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  हम  उस  लक्ष्य  को
 प्राप्त

 करने  का  प्रयास  कर  रहे

 श्री  डागा  और  कुछ  अन्य  सदस्यों  ने  मनोनीत  निदेशक  के  बारे  में  उल्लेख  किया  मैं

 स्वयं  निदेशक  के  सम्बन्ध  में  संतुष्ट  नहीं  हूँ  ।  जब  श्री  वेंकटरामन  वित्त  मंत्रालय  में  थे  तब

 मैंने  एक  बार  कहा  at  कि  इस  सम्पूर्ण  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  पहली  बात  यह  है  कि

 जब  कोई  एक  व्यक्ति  इतने  अधिक  बोर्डों  से  सम्बद्ध  होता  है  तो  वह  पूरा  ध्यान  नहीं  दे  सकता  है
 क्योंकि  उसे  अन्य  कार्यों  पर  भी  ध्यान  देना  होता  है  ।  दूसरी  बात  यहं  है  कि  जानकारी  लिपिबद्ध
 करने  भोर  उसे  देने  की  ठीक  व्यवस्था  नहीं  उन्होंने  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  और  इस  समिति

 ने  कुछ  बड़े  ही  महत्त्वपूर्ण  सुझाव  दिए  हमने  वे  सुझाव  स्वीकार  कर  लिए  हैं  और  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  ऐसी  व्यवस्था  से  मनोनीत  निदेशकों  की  व्यवस्था  के  कार्यकरण  में  सुधार  करना  सम्भव  हो
 जाएगा  ।  परन्तु  मैं  एक  सुझाव  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  वह  हमारा  स्वयं  का--संसद  का  at
 निर्णय  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  मंडलों  में  संसद  सदस्य  नहीं  होने  चाहिए  ।  यह
 संसद करा

 निर्णय  है  ओर  यह  तकंसंगत  भी  है  तथा  संसद  की  एक  समिति  है  जो  सभी  सरकारी

 उपक्रमों के
 कार्यकरण  का  पर्यवेक्षण  करती  जो  कर  सेकते  हैं  परन्तु  संसद  सदस्यों  के  लिए

 यह  उचित न  होगा  कि  वे  इन  सरकारी  उपक्रमों  के  निदेशक  मंडलों  के  कार्यक रण  के  साथ  अपने  आप
 को  सम्बद्ध

 न  करें  ।  यह  निर्णय  हमारा  अपना  ही
 है

 यह  सरकार  या  किसी  अन्य
 संस्था

 का
 निर्णय
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 ars  य नहीं  द  की  इस  सिफारिश  के  ager  सर  पय  लिया  है  ।  इसीलिए  हमें

 इसमें  परिवर्तन
 नहीं  करना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  और  न

 हीं  है  जिसका  मैं  उल्लेख

 कं
 fag  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की

 ह्  जो  सामान्य
 प्रक्रिया  के  अनुरूप  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  श्री  यदि  भाप  उन्हें  सरकारी  उपक्रम  सम्बन्धी  aff  में

 रहने  के  लिए  अनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं  तो  श्री  चौबे  वहां  कमेंचारी  यूनियन  के  प्रेजीडेंट  की  हैसियत  से

 चले  जा
 लेंगे  |  2

 शमों  ata  थी a aff =  सदस्य के श्री  प्रणव  मुखर्जी  मैं  चाहता  हूं  कि  वे  सरकारी  उप

 नाते  उनका  पर्यवेक्षण  करें  ।  परन्तु  नहीं  चाहता  कि वे  निदेशक  मंड  इल
 में  रहें  ।

 इन  श  पदों  के  साथ  मैं  उन  सभी  सदस्यों  के  प्रति  ATATT  व्यक्त  करता  हुं
 हू  जिन्होंने  इस  चर्चा

 में  भाग  लिया  और  मैं  ara  करता  हूं  किवे  विधेयक  का  सेन  करेंगे

 ू  दू
 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 द
 भारतोय  औद्योगिक  विकास  बैंक  1964  का

 =
 और

 संशोधन
 करने

 वाले  विधेयक  पर
 विचार किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय :  अब
 सभा

 र  खंडवार  चर्चा  होगी  ॥

 प्रश्न यह  है  :  भ ूme  +

 खंड  2
 विधेय

 का  बंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  विधेयक  में  site  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न

 पह  है
 खंड 1  affirm  गौर  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  का

 ड् भंग  बने  १)

 sage
 स्वीकृत  got

 खंड 1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए

 att  प्रणव  पार्टी  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 fs  विधेयक  पास  किया  जाये  कक
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  पास  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 बाध  वाण

 आँध्र  साइंटिफिक
 का

 अज॑न
 लीर

 विधेयक

 उपक्रमों  का  अजन  कौर
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  aa  आन्ध्र  साइंटिफिक  कम्पनी  fata

 विधेयक  लेंगे

 रक्षा  मंत्री
 a प्री  आर०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ध
 देश  की  आवश्यकता भों  के  लिए  वैज्ञानिक  उपकरणों  नग

 जारी  रखना  सुनिश्चित  करके  जनसाधारण  के  हितसाधन  के  लिए

 fe  कम्पनी  लिमिटेड  के  उपक्रमों  का  उचित  प्रबन्ध-सुनिश्चित  करने  afor द  oes

 से  उसके  उपक्रमों  के  अजन  कौर  अवतरण  का  भोर  उससे  संबंधित  तथा  उसके

 भानुष॑गिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 आइन्डर  प्रदेश  के  कृष्ण  जिले  में  मछलीपत्तनम  स्थित  आधार  साइंटिफिक  कम्पनी  लिमिटेड  में

 साइंटिफिक  उपकरणों  का  उत्पादन  होता  है  जिनमें  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  रक्षा  उपकरणों  में  प्रयोग

 किया  जाता है  ।  यह  कम्पनी  भागीदारी  फर्म  के  रूप  में  1926  में  स्थापित  की  गई  थी  और  1937

 में  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  के  रूप  में  निगमित  को  गई  थी  ।  इस  कम्पनी  की  प्राधिकृत  पंजी  100

 लाख  रुपये  है  जिसमें  से  25  लाख  रुपये  की  पुरोहित  पूंजी  है  और  17.68  लाख  रुपये  की  प्रदत्त

 पूंजी
 है  ।

 इस  कम्पनी  ने  कई  ऐसे  उपकरण  विकसित  करने  में  सफलता  प्राप्त  कर  ली  है  जो  पहले

 आयात  किये  जाते  थे  ।  वह  1966-71  की  अवधि  में  रक्षा  विभाग  ने  इस  कम्पनी  को  52  लाख

 रुपये का  क्रयादेश  दिया  परन्तु  विभिन्‍न  कारणों  से  इस  कम्पनी  का  उत्पादन  घटता  चला  गया  और

 1971-72  में  घटकर  9  लाख  रुपये  का  हो  जबकि  1967-68  में  उसका  उत्पादन  45  लाख

 रुपये  मुल्य  का  था  ।  इस  कम्पनी  ने  नवम्बर  1971  में  कामबंदी  की  घोषणा  कर  दी  थी  ।  लगभग

 850  कर्मचारियों  के  रोजगार  को  बनाये  रखने  और  महत्त्वपूर्ण  रक्षा  उपकरणों  की  सप्लाई  सुनिश्चित
 रखने की  दृष्टि  से  उद्योग  और  1951  की  धारा  18  कक  के
 उपबंधों  के

 अधीन  23  जून  1972  को  आन्ध्र  साइंटिफिक  कम्पनी  लिमिटेड  का  प्रबन्ध  सरकारी

 ले  fi नियंत्रण में  लिया  गया  था  ।  प्रारम्भ  में  इसका  प्रबन्ध  पांच  वर्ष  की  अवधि  के
 लिए  सरकारी

 नियन्त्रण  में  लिया  गया  था  भर
 गर  इसके  चाव

 ET  करके
 गह  जगाते  बढ़ाई  भई गई  गौर

 घन
 गह vo  le अवधि  26

 दिसम्बर  1982
 1982  he तक  है  ।
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 —

 प्रबन्ध
 के के  सरकारी  नियंत्रण  में  लिए  जाने  के  बाद  इस  कम्पनी  का  उत्पाद  न  1972-73  में

 40.44  लाख  रुपये  से  बढ़कर  1981-82  में  205.33  लाख  रुपये  का  हो  गया  ।  जिस  अन्त मंत्रालय
 समिति  को  इस  कम्पनी  के  भावी  गठन  का  स्वरूप  निश्चित  करने  के  लिए  गठित  किया  गया  था
 उसने  विभिन्‍न  विकल्पों  पर  विचार  .  करके  ae  सिफारिश  की  थी  कि  प्रबन्ध  भीतर  के  ल  11  को

 =
 =  प्राप्त  करने  कौर  रक्षा  प्रयोजन  के  लिए  महत्त्वपूर्ण  उपकरणों  की  निरन्तर  सप्लाई  डॉस  करने

 के  लिए  इस  कंपनी  के  उपक्रमों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ।  सरकार  ने  विभिन्‍न  सम्बद्ध  मंत्रालयों

 itt
 विचार-विमर्श  करते  हुए  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  कौर  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची "  कि  इस  कम्पनी  के  उपक्रमों  का  राष्ट्रीयकरण  करना  ही  सर्वोत्तम  रहेगा  ।  राष्ट्रीयकरण  हो  जाने  के _

 पश्चात  ही  सरकार  इसके  सुचारू  कार्यकरण  कौर  इसके  संयंत्रों  और  मशीनरी  के  आधुनिकीकरण
 ह

 अपेक्षित  अतिरिक्त  पूंजी  लगा  सकेगी  ।
 ्

 इस  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  उद्देश्य  से  ही  यह  विधेयक  सभा  में  पेश  क्या  गयां

 है  ।  इस  कम्पनी  के  उपक्रमों  के  अर्जन  और  अन्तरण  की  व्यवस्था  के  साथ-साथ  इस  विधेयक  में  ऐसे
 asta  के  लिए  इस  कम्पनी  के  उपक्रमों  को  सरकारी  कम्पनी  के  अस्तगत  x  कम्पनी
 को  देय  राशि  के  वितरण  के  लिए  आयुक्त  की  नियुक्ति  तथा  उससे  सम्बन्धित  तथा  उसके  आनुषंगिक

 अन्य  far
 यों  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 |
 उपाध्यक्ष  महोदय :  निम्नलिखित  प्रस्ताव  गण  किया  गया :

 देश  की  आवश्यकताओं  के  लिए  वैज्ञानिक  उपकरणों  का  उत्पादन

 ह  जारी  रखना  सुनिश्चित  करके  जनसाधारण  के  हितसाधन  के  लिए  आंध्र

 टिफिक  कम्पनी  लिमिटेड  के  उपक्रमों  का  उचित  प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि

 t
 से  उसके  उपक्रमों  के  भजन  और  अंतरण  का  और  उससे  संबन्धित  तथा  उसके

 |  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय े।

 श्री  हन्नान  मोहल्ला  :  सर्वप्रथम  मैं  माननीय  मंत्री  को  इस  विधेयक  ि  पेश
 करने के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  जो  एक  महत्वपूर्ण  उपक्रम  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  बारे  में  है  कौर

 जिस  उपक्रम  में  रक्षा  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  महत्वपूर्ण  और  साइंटिफिक

 उपकरणों  का  उत्पादन  होता  है  ।

 विधेयक  के  अध्याय  3  में  खण्ड  7  भर  8  में  मुआवजे का  उपबन्ध  है  ।.  कोई  भी

 खाना  मालिक  अपने  घन  से  कारखाना  नहीं  करता  ।.  वह  वित्तीय  संस्थानों  और  सरकारी

 संसाधनों  से  धन  लेता  है  अंधाधुंध  लाभ  कमाकर  वह  उद्योग  को  रुगण  बनाकर  छोड़  देता  है  ।  ऐसी

 स्थिति  में  सरकार  को  मुआवजा  नहीं  देना  चाहिए  ।  किन्तु  यहां  पर  तो  सरकार  का  रवैया  स्पष्ट  है
 ।  इस  मामले में कि  ag  ऐसे  लोगों  को  मुआवजे  के  रूप  में  भारी  राशि  देकर  उनकी  मदद  करती है

 एभआवजे  की  राशि  224-10  लाख  रुपये  1.  मैं  इस  खण्ड  का  विरोध  करता

 ह्  जिसमें
 घस

 coat  को  भारी  राशि  देने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 एक  उपक्रम  हँ

 को

 बन्द

 त  होते

 बचाने  और  इसके  कर्मचारियो ं| को  रोज़गार

 दिस

 at

 अच्छा  प्र  यास  है  |
 लिए  सरकार

 का
 गह यह  ए
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 में  सरकार  ने  यह  पावन  भाशा  व्यक्त  कौ  है  कि  इस  बात ariel  om  कारणों  के  कथन

 को  देखते हुए  कि  कम्पनी  के  पास  निष्ठावान  वैज्ञानिक  तथा  इंजीनियर  ag  उसकी  सहायता
 करना  चाहती  है  ।  उनका  इरादा  तो  नेक  है  लेकिन  सरकार  इस  कथन  के  प्रति  गम्भीर  नहीं  है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  हमारे  हजारों  वैज्ञानिक  उचित  अवसर  तथा  सुविधाओं  के  अभाव  में

 संघान  नहीं  कर  पाते  और  देश  छोड़ने  को  मजबूर  होते  हैं  ।  हमारे  देश  में  वैज्ञानिक  विकास  का ag
 अभिशाप  है  ।  केवल  कहने  मात्र  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  सरकार  को  इन  कथनों  को  कार्यान्वित

 करना  होगा  ।  वैज्ञानिकों  को  अनुसंधान  के  लिए  अधिक  अवसर  जरूरी  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिएं  ।

 साथ  ही  उनकी  सेवा  की  पदोन्नति  के  अवसरों  आदि  का  भी  ध्यान  रखा  जाये  ।

 उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  संयन्त्र  और  मशीनों  के  आधुनिकीकरण  का  भी  उल्लेख

 किया  गया  है  ।  इसका  आत्मनिर्भरता  से  बहुत  संबन्ध  है  ।  आधुनिकीकरण  के  नाम  पर

 सरकार  विदेशी  प्रोद्योगिकी  का  आयात  कर  लेती  है  ।  और  काफी  उदारता  पुर्वक  ऐसा  किया  जाता

 ।  लेकिन  जब  हम  पश्चिमी  देशों  से  इसका  आयात  करते  हैं  तो  वे  हमें  कभी  भी  नवीनतम  तकनीक

 नहीं  बताते  बल्कि  पुरानी  प्रौद्योगिकी  देते  हैं  ।  हम  ऐसी  स्थिति  में  आधुनिकीकरण  करके

 निर्भर  नहीं  बन  सकते  ।  हमें  अपने  वैज्ञानिकों  और  इंजीनियरों  की  सहायता  से  ही  कारखानों  का

 नवीनीकरण  करना  चाहिये  ।  डर

 ज़  रक्षा  उत्पादन  में  हमें  अधिकाधिक  आत्मनिर्भर  होना  चाहिये  ।  हमें  इस  मामले  में  उचित

 योजना  बनानी  चाहिये  ।  हाल  का  एक  एकक  पश्चिम  बंगाल  के  बैरकपुर  में  कार्य  कर  .  रहा है  ।
 areal  के  बिना  उत्पादन  ठप्प  है  श्रमिक  बेकार  हैं  ।  इस  सबसे  पुराने  एकक  में  सके  ब्ड्  मैंने  मंत्री

 जी  और  प्रधान  मंत्री  जी  का  भी  इस  बारे  में  ध्यान  मिश्रित  किया  है  ।  वास्तव  में  मंत्री  जी  ने

 सभा  के  बाहर  मुझे  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  एकक  के  बारे  में  उचित  आदेश  देंगे  ।  मैं  उन्हें

 स्मरण  करा  रहा  हूं  ।  यह  भी  राष्ट्रीयकृत  एकक  है  ।

 -  न  प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  वह  कहां  है  ।

 लद  उपाध्यक्ष  . महोदय  :  पश्चिम  ब  गाल  में  बैरकपुर  में  ।

 श्री  हन्नान  मोल्ला हू  :  मैं  एक  और  एकक  इंडस्ट्रीज  प्लॉट्स  लग  के  बारे  में

 पहले  बिरला  का  कहना  चाहता  ।  इस  एकक  80  प्रतिशत  पूंजी  सरकार  द्वारा  तथा
 '

 द्वारा  दिये अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दी  जाती  है  ।  लेकिन  प्रतिशत  आदेश  रक्षा  मंत्रालय

 जाते हैं
 में  ।  इसी  मंत्रालय  के  आदेशानुसार  पूर्ति  की  जाती  लेकिन  गत  वर्ष  से  वहां

 ॥  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  तकनीकी  समिति  ते  भी  सिफारिश  की  है  कि  यह  एक  आर्थिक  रूफ  से

 लाभदायक  एकक  है  और  रक्षा  मंत्रालय  के  लिए  भी  सहायक  है  ।  rs

 _  अंत  में  मेरा  कहना  है  कि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  भारी  कंपनी  के  850

 चोरियों
 के

 संरक्षण
 का  उपबन्ध  है  ।  अतः  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  उन्हें  अन्य  सुविधाएं  दीः

 जाएं  और  हितों  को  संरक्षण  दिया  जाए  ।  मैं  इस  एकक  के  राष्ट्रीयकरण  का  स्वागत  करता  हुं  +

 मैं  इस  विधेयक ait  एन०  जी  रंगा  उपाय  मह  req  का  स्वागत  करता  हूं  और  सरकार
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 को  घन्यवाद  देता  हूं  कि  होगे
 इस  महत्वपूर्ण  एकक  को

 सरकारी
 अधिकार  में  लेने  का  निर्णय

 किया  are &  ge  ~

 2  oe स्व  bai

 लेकिन  सरकार  ने  इस  निर्णय  को  लेते  ed  व  q  दिया ह ैं  1
 भेक  हुआ

 खुशी  है  कि

 ले  लिया  गया  ड्
 ध  +

 |  1000  से  कम  asia  850  ही  वैज्ञानिक  या  उनके  सहयोगी  जिन्हें  अब  सेवा की  सुरक्षा
 मिलेगी  ।  लेकिन  इस  एकक  के  विस्तार  की  जरूरत  है  ताकि  न  केवल  रक्षा  के  उद्देश्यों  बल्कि  हमारे

 उच्च  कालेजों  और  चिकित्सकों  के  लिए  वैज्ञानिक  उपकरण  भी  बनाये  जा  सकें  ।  इसमें  बने

 ये  उपकरण
 देश  भर  में  बहुत  प्रसिद्ध  हुए  लेकिन  यह  एकक  लाभप्रद  नहीं  रहा  ।  डा०  पट्टाभि

 की  प्रेरणा  से  इसे  स्थापित  किया  गया  था  ।  इससे  काफी  भाषाएं  थीं  ।  आशा है  कि  सरकार देश  के

 पूर्वी  तटवर्ती  भाग  में  अनेक  आयुध  कारखाने  लगाने  पर  गम्भीरता  से
 विचार

 करे
 rly

 अभी  तक

 हमने  परि
 चम  में  या  गंगा  घाटी  में  ही  उन्हें  लगाया  है  या  हिमाचल  प्रदेश  में में  रखा  है

 ......  उपाध्याय  महोदय :  केरल  में  ।  न  ह

 ste  एन०  जी०  रंगा :  जहां  तक  आंध्र  और  तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  वहां
 बहु न्

 कम  आयुध  कारखाने  हैं  ।

 रक्षा  मंत्रालय  ने  बहुत  कम  प्रतिष्ठान  आरम्भ  किये हैं  ौर  रखरखाव  किया

 गत: मैं मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  इस  क्षेत्र  और  यहां  के  लोगों  की
 आवश्यकता

 की  ओर

 ध्यान दे  ।  हमारे  यहां  वैज्ञानिक  हैं  ।  उन्होंने  वास्तव  में  बहुत  अच्छा  कार्य  किया है  ।  बहुत  से
 निक हैं  जो  हमारी  विभिन्‍न  वैज्ञानिक  संस्थाओं  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  इन न

 दिनों  हम  उनकी
 सेवायों  का  रक्षा  प्रयोजनों  के  लिए  लाभ  उठा  सकते  मैं  विश्वास  करता  कि  रक्षा  मंत्रालय

 इस  भोर  ध्यान  हमारे  वैज्ञानिकों  को  प्रशिक्षण  देने  की  व्यवस्था  en  और
 उन्हें  हमारे  यहां

 नौकरी  करने  के  लिये  प्रेरित  करेगा  ॥  ल

 -  =  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  पूरा-पुरा  सेन  करता  हूं  कौर  सरकार  को  इस

 ह विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  2  he

 ae  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  उपाध्यक्ष  आंध्र  साइंटिफिक  कम्पनी  लिमिटेड
 का  अजन  और  विधेयक  जो  यहां  पर  प्रस्तुत  किया  गया  मैं  सोच

 ता  हुं
 कि

 यह

 एक  साइंटिफिक  कम्पनी है  लेकिन  साइंटिफिक  तरीके  से  इसका  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  गया  है  1972

 में  यह  पता  लगा  था  कि  प्रबन्ध  में  कमी  के  कारण  इस  उपक्रम  को  लेना  जरूरी  हो  गया  लेकिन

 ee  ara  के  बाद  1982  में  आज  इसके  ऊपर  विचार  किया  जा  रहा  हिन्दुस्तान में  वैज्ञानिक

 उपकरण  बनाने  के  लिए  कोई  बहुत  अच्छी  संस्थायें  हों--ऐसी  बात  भी  मैं  नहीं  समझ  ता  हूँ
 ।

 बहुत  से

 उपकरणों
 को  आज  भी  हमें  आयात  करना  पड़ता ह ैडे  ऐसी  स्थिति  में  हमारे  देश  में  जो  वैज्ञानिक हैं

 ४
 गौर  इस  प्रकार  की  अच्छी  कम्पनियां

 जोकि  इस
 प्रकार के  पकरण

 सद  कला
 बसा

 ल  Yer =  <

 नि  aaa  क

 Bg
 अवश्य ही  प्रोटेक्शन

 दिया
 उ
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 का
 का  भजन  att  विधेयक

 ag  भी  बताया
 गया  है

 कि
 जो  वहाँ  पर  वैज्ञानिक  हैं  था

 जो मज  ्
 a गया  ital  हैं  वे  वहुत ही

 अच्छा  काम  करने  बाले  है  भ्छ्  कारण  लु 3  THY  अच्छाइयां यां  प्रकट नहीं  हो
 पाई  हैं  ।  वहां  पर  जो  प्रबन्ध  की  कमी  रही  है  उसको  दूर  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  में  il  कदम

 उठाया ह  उस  काफी  विलम्ब  हुआ  है  यह  भा  बताया  गया  कि  पहले  यह  हो  कम्पनी थी
 लेकिन  बढ़ते-बढ़ते  इसका  टर्नओवर  व्यापारावत्त॑  45  लाख  तक  पहुंच  गया  है  ।  स्पष्ट  कि  इस
 कम्पनी  को  बढ़ाने  में  वहां  के  वैज्ञानिकों  एवं  अन्य  कर्मचा  रियों  का  पुरा  सहयोग रहा है  wy  कम्पनी
 जो  घाटे की  स्थिति  में  उसका  मूल  कारण  सुप्रबन्ध  ही  है  |  1967-68  में  1  लाख  SL  हजार

 की  हानि  g हुई  थी  और  1971-72  माह  बढ़कर  25  लाख  a  उसके  बाद  सरक  गर
 ने  उसके णा

 sell
 को  अपने  हाथ  में  लेने  की  बात  सोची  लेकिन  यह  नहीं  बताया  गया  कि  1  912  a  1982

 तक
 इन

 10  वर्षों  में  इस  कम्पनी  की  क्या  स्थिति  रहे ी  ?  वहां  पर  मुनाफा  या  घाटा  की
 क्या  हिलती

 att  मैं  समझता  हूं  मंत्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  ।
 ्

 सके |  a ह ्र  अतिरिक्त  इस  कम्पनी  में  850  कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं  उनको  भी  संतुष्ट  करके
 राष्ट्र  के  हित  में  उनका  सदुपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  उनकी  सेवाओं  को  बचाने  के  लिए  सरकार

 a ने  यह  कदम  उठाया  जोकि  सर  ्  लेकिन  साथ  ही  मैं  जानना  चाह  या  सरकार  ने

 बारे  उनके  उनकी  किंग  es  फ़ीस  उनके  गिफ्ट्स उन  कर्मचारियों  की  सुविधाओं के
 मलाउसेंस भा  दिये  बारे  में  भी  कुछ  विचार  कर  रही  है  या  नहीं  |  इस  सम्बन्ध  में

 भी  मंत्री  जी
 को

 note
 यहाँ  पर  जानकारी  देनी  चाहिए  ।

 तो  कंपनियां  घाटे  में  जाती  पहले  कई  साल  सरकार  इसका  प्रबन्ध  AAT  ती  Q)  उसके

 बाद भी  जब  कोई  लाभ  नहीं  होता  तब  मजबूरन  इनका  राष्ट्रीयकरण  भाथा  सरकारीकरण  किया
 ras

 जाता  है
 |  इसके  बाद  भी  इनमें  मुनाफा  इस  बात  की  कोई  गारंटी  नही ंहोती है vt.

 आज  हमारे  देश  में  वैज्ञानिकों  की  क्या  स्थिति ह ैहै  |  सरकार  उनकी  शि  t  on  का

 सारा
 wase  करती  लेकिन  उनका  लाभ  विदेशों  को  ज  गाता  है  |  मुझे  दो  प्रकरण  याद  हैं जब  प्रघान

 मंत्री जी  ने  आह्वान  किया  था  कि  वैज्ञानिक  देश  में  वापिस  आ  उनकी  सेवाओं  का  ठीक  से

 उपयोग  किया  लेकिन  जो  लौट  कर  उनका  कोई  सदुपयोग  नहीं  हुअ  निराशा

 ही  हाथ  लगी  ।  इसलिए  वैज्ञानिक  उपकरण  तैयार  करने  वाली  कंपनियों  के  बारे  में  सरकार  चिता  ni
 |  इन  शब्दों  | ऐसी  मुझे  ara  है  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 ret  -
 =  श्री  राजेश  कुमार  fag  इस  विधेयक  का  मैं  समर्थन  करता  ei  बिल  को

 पढ़ने  से  कु  द  बातों  के  बार  में  संशय  पैदा  होता हूं  इन्होंने  कहा  कि  कंपनी  प्रगतिशील  वैज्ञानिक

 उपकरण बनाती
 ह ैहै  और

 द्
 बार  45  लाख  का  टन  ओवर  भी  दिखाया  है  ।  लेकिन  45  लाख का

 टर्न  ओवर  कोई  पादा  नही ंहै  ।  इस  तरह  की  बहुत  सी  कंपनियां  इतना  ठने  रोवर  दिखाती  होंगी  ।
 =

 इसलिए कुछ  प्रश्न  उत्पन्न ह  क  =  -

 अभी  जैसा कि  उ  पया  fa  ढाए  दे  आत  = D  HATHS  ara  gr  में
 fer  और  इस  अवधि  में  आप  इसका  इंतजाम  करते  रहे  ।  इसके  बावजूद  हानि  होती  रही  ।

 इतना  समय  इंतजार  क्यों  किया  गया  ।  रक्षा  मंत्री  जी  मे  अभी  अपने  वक्तव्य  में  बताया  कि  ag  कंपनी
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 खास  रक्षा  उत्पादन  से  संबंघित है  अर  वपूर्ण  Sin  उनका  सत  साग  सरे  ख्याल  से  10  वर्ष

 ead  दिए  गए  ।  अगर  इसको  इतना  आवश्यक  समझा  गया  था  तो  आप  ने
 पेहले  ही  रूक

 क्यों

 नहीं  नेशन
 लाइन  कर  ये  बातें  संशय  पैदा  करती  हैं  ।

 एक  प्रश्न  कौर  है  ।  850  लोगों  के  रोजगार  का  प्रश्न  इसलिए  मैं
 इसका  सेन  करता

 ।  लेकिन  पब्लिक हूं  क्यों
 कि  उनके  रोजगार  का  प्रश्न  वैसे  भी  आप  नौकरियां  नहीं  दे  रहे  हैं

 सेक्टर  के  में  लोगों  की  धारणा  अच्छी  नहीं  जहां  कोई  चीज  पब्लिक  सेक्टर  में  आई  तो

 qifafera  और  करप्शन  शुरू  हो  जाता  मेरी  अपनी  राय  भी  इनके  बारे  में  अच्छी  नहीं  है  ।

 इसके
 बारे  में  छोटी  सी  बात  कहना  चाहूंगा  ।  ब्यूरो  आफ  पब्लिक  एंटरप्राइसेस  की

 रिपोर्ट  में  बताया

 गया है  कि  109  पब्लिक  सेक्टर्स  के  अंदर  35853.96  करोड़  का  टर्न  ओवर  होगा  और  अगर

 आप  मुनाफा  देखें  है  403.70  इतना  बड़ा  व्यापार  करने  के  बाद  सिफ
 इतनों

 मुनाफा यदि  भाप  रक्षा  के  दृष्टिकोण  से  बात  करते हैं  तो  मैं  आपसे  सहमत  हूं  ।

 ्  ड्
 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  स्थिति  पहले  की  अपेक्षा  सुधरी  हुई  है  ।  क

 श्री  रंजीदा  कुमार  सिह  मैं  1980-81  के  आंकड़े  दे  रहा

 नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  के  बारे  में  आपको  मालूम  होगा  ।  इनकी  मिलें  सौ  करोड़

 रुपये का  घाटा  देती  है  ।  इस  घाटे  की  बात  के  लिए  आपने  नेशनलाइज  करने  की  बात  कही  वह

 अच्छी  नहीं  लग  रही  है  ।  मगर  आप  रक्षा  के  उत्पादनों  को  बढ़ाने  की  बात  करने  जा  रहे  हैं  तो  यह
 मि स्वागत-योग्य  है  क्योंकि  ag  देश  की  भावश्यकता  है  ।

 हमारे  माननीय  वरिष्ठ  नेता  प्रो ०  रंगा  साहब  फरमा  रहे  उनकी  बात  सही  है  कि  इसका

 लक्ष्य  उत्पादनों  का  ही  न  बनकर  कम  से  कम  इसमें  दृष्टिकोण  यह  लिया  जाए  कि  छात्रों के

 जो  पढ़ते  जो  वैज्ञानिक  उनके  लिए  उन  सामानों  का  जो  संयंत्र  माडर्नाइज  करने  जा  रहे

 मशीनरी  लगाने  जा  रहे  यह  लक्ष्य  निर्धारित  हो  कि  उनके  लिए  यह  मुहैया  हो  सके  यही  मेरा
 प्रश्न  था  ।  रक्षा  उत्पादन  करने  वाली  बात  से  मैं  पुश्त  सहमत  हूं  ।  कह  म

 ्

 द  मजदूरों  के  aaa  में  एक  बात  और  कहना  मैंने  कुछ  प्रोविजन  जल्दी  में  देखे

 जसे  प्राविडेन्ट  wee  की  बात  है  ।  यदि  पिछली  कम्पनी  या  अन्डरटेकिंग  में  कोई  बकाया  राशि  हो  तो

 उसके  बारे  में  भी  सरकार  को  अपनी  जिम्मेदारी  ले  लेनी  चाहिए  ।  नेशनल  हेरल्ड  का
 फैसला

 हुआ

 था  प्राविडेण्ट  फूड  कुछ  लोगों  ने  आज  तक  जमा  नहीं  किया ।  .

 मैं  मिसाल  के  तौर  पर  कंह  रहा  हूं  कि  प्राईवेट  कंपनी  और  अन्डरटेकिंग  की  जो  कल्याण

 रखनी  चाहिए  ।  जैसे  ही  सरकार  नेशन
 निधि  हैं  उनकी  सुविधाओं

 बारे  में  भी  बड़े  गौर  से  नजर
 उस को  भी  जिस  दिन से  सर्विस में  उसे

 करती  उसकी  जिम्मेदारी  लेती  उन  लोगों

 में  सर्विस
 में  लगाया  जांए  |  जो  निर ेयम  आपके  उसे  आप  देखते  हैं  ।  मेरे  कहने  का

 @  सुविधाएं  मिलनी  चाहिए उन
 के  में

 भी  सरकार
 कि  जो  उनके  राइट्स  जो  उर

 int
 की  रक्षा  की  जा  सके

 ॥
 करना  चाहिए  जिससे  हितों  की

 को बड़ी  सहा भूति  ए्रवक
 गोर
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 श्री  मूलचन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  सरकार  अपने  कार्यालयों  कुछ  fen
 कर  रखती  है  और  जनन  बिल  हवा

 ढी  के  fares

 बदलकर  पेश  कर  देते  हैं  ।

 शोर  पैदा  कुमार  faa  :  भाषा  दीजिए  ।

 श्री  मूलचन्द  :  उसमें  कुछ  नहीं है  tae  जो  बिल  बनाते  a4  श कई  पढें  से  लोग  Q)  say
 फिरसे बल दलकर  भेज  देते  हैं  और  ये  टेक-ओवर  कर  लेते

 हैं  ।

 श्री  एन०  के०  शेजवलंकर  :  नाम  बदलना  पड़ता  है  ।

 _...  श्री  मूलचन्द  डागा :  नाम  बदल  देते हैं  ।:  अन्दर  होता है  | “अ  Bs  पी०

 fag  साहब  इतनी  देरी  &  क्यों  लिया  इसको  ।  35  लोन त
 उस  पर

 आपने  ब्याज  दे  दिया  लेकिन  84.59  लाख  करना  है  ।  अपने  रुपया  दे  और  कितना

 ae  आपने  कितने  साल  लिया  ।,  सरकार  का  कोई  काम  खुद  का
 नहीं

 सरकार  का  तरीके  से  होता  है  ओर  इससे  हमारे  खजाने

 नुकसान  होता  उसके  जिम्मेदार  कौन हैं
 ?  जब  इतना  रुपया  लेने  के  बाद  इतना

 घाटा  दिखाती  हैं  और  भाप  कहते  हैं  इतनी  अच्छी  बड़े  वैज्ञानिक  काम  करते  उससे  इतना
 शका

 भग  छा  हमारा  उत्पादन  होता  क्या  आप  कारण  बतायेंगे  कि  आपको  समय  क्यों  लगा ?
 2 कमिशनर  आप  कब  एप्वाइंट  करेंगे  ?  कोई  तारीख  बिल्  में  नहीं  बताई  है  ।  बता

 सकते  हैं  कि  किस  तारीख  तक  कमिशनर  एप्वाइंट  आप  करेंगे  ?  कम्पनी  आप  tH  ओवर  कर

 लेते
 हैं  लेकिन  कमिशनर  का  एप्वाइन्टमेंट  एक  दो  दो  साल  तक  नहीं  होता  है  ।  मुकदमे

 रहते
 हैं  ।  पता  नहीं  चलता  है  कि  प्रापर्टी  कम्पनी  की  कितनी  कीमत  की  मशीनरी  तथा  दूसरा

 सामान  कितनी  कीमत  का  कितने  की  है  ।  आपको  यह  सारा  कुछ  बताना  चाहिए  ।

 मेरा  यह  भी  कहना  है  कि  जो  आडिट  है  वह  आडिटर  जनरल  द्वारा  होना  चाहिए  ।  सरकार

 को  इसकी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  आडिटर  जनरल  की  जो  रिपोर्ट  हो  वह  सदन  में  पेश  होनी

 चाहिए  ।  इस  चीज  को  आपने  प्रोवाइड  नहीं  किया  है  ।  यह  रुपया  खजाने  में  से  जाएगा  इसके
 हिसाब  किताब  का  हम  को  पता  चलना  आडिट  रिपोर्टे  सदन  की  मेज  पर  रखी  जानी

 चाहिए  ।  सरकारीकरण  हो  गया  हैं  ।  जनता  के  हित  में  कम्पनी  आपने  ली  हैं  ।  आपने  सैक्शन  15

 में  कहा  है  :
 x

 धारा  7  के  अंतगर्त  को

 भुगतान  करने  के  एक
 yee ,  करेगी

 दो  कम्पनियां आपने  अभी  ली  हैं  ।  दा  साल  नद  गए  हैं x
 =>

 न  ु  लेकिन  कमिशनर  एप्वाइन्ठਂ

 हुआ  हैं
 ।  आप  जो

 रेग्युलेशन  बनायेंगे  उनका  आप  क्या  wee तो  आपने  कहू  है  कि

 ले  कर देंगे ।  लेकिन  रेग्युलेशन का  कया  इसका  कुछ  पता  ही  नहीं  आपने  कहा
 कि

 850  मजदूरों  के  हित  के  लिए  आप  काम  कर  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि
 कितने

 से

 291:
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 यह  कम्पनी  घाटे  में  eaten  आपको  नि  अंय  लेन ेमें  लग  जाते  हैं  ।  qe  जो
 शियन  की  rent  प  मोस्ट

 पाल
 मालूम

 देता
 होता है  कि  सरकार  पर  दवाव

 डाला  गया  कौर  तव  वह  इसको  ले  रहें

 बैंकों ने  कम्पनी  को  लोन दे  रखे थे  ।  बेक  नक  |  कपों  ले  रहे  थे  और  क्यों  यह
 देख  रहे  थे  कि  कम्पनी  घाटे  में  जा  रही  है  और  अपन  पस  तको  ल  करना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  आपके  अनुसार  भारत  क  पू  अंतिम
 =

 श्री  समान  डागा  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  [९  यह  आर  अधिक  निराशाजनक  है  ।

 होता  कया  है  ?  ये  कम्पनियां  wa  घाटे  में  जाती  = ठ  और  बन्द  करने  की  a  जाती है
 तो  जो  अच्छी  मशीनरी  दोगी  है  उसको  किसी  दूसरी  जगह  ले  जाती  है  ।  जिस्

 तरह  से  गाड़ियां

 डिस्पोजल  के  लिए  पड़ी  रहती  हैं  और  ste  सामान  ata  हो  जाता  law  से  इन

 ai

 की  अच्छी  मशीनरी  भी  जब  आप  लेते  उसको  गायब  कर  दया  जाता  है  ।  जब  भी
 आप  कोई  बिल  लायें  तो  पुरी  डिटेल  आपको  set  सप्लाई  करनी  चाहिए  ताकि  हमको  मालूम  हो
 ak  =T3  की  महीन री है  इतनी  कीमत  की  जिला  है  /  हमको  देना है  ठ  साल

 के

 > fH बाद
 ara  बिल  लाने  हैं  ।  जब  अ।प  टैंक  ओवर  करते  हैं  तों  SUR  मतलब  यड़  @  t

 ह

 बनाने
 हे  बसा

 भाप  खच  करने  जा  रहे  हैं  |  खजाने  के  एक  एक  पसे  का  हिसाब  जनता  हमसे  म ्छेगी  कौर  उसका
 चाट उत्तर  हमको  देना  होगा  ।  तत्र  हम  क्या  उत्तर  देंगे  ?  आज  होता  यह  है  कि

 fe
 दाउ  से  थे

 कम्पनियां  आडिट  करवा  लेती हैं  और  उनके  कोल्यूणन  से  गोलमाल  करती  हैं  ।  ह हमारी  मांग  यह  है
 कि  आडिटर  जनरल  से  आडिट  इन  कम्पनियों  का  करवा ने  की  आप  व्यवस्था  करें  यहां  भी  76

 करोड़ का  घाटा  हुआ  है  ||

 ये  सब  चीजें  हैं  जिनकी  तरफ  आप  का  ध्यान  जाना  चाहिए  |
 नथ

 -  श्री  टी ०  आर०  दा मन्ता  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  के  माध्यम से

 ater  साइंटिफिक  कम्पनी  लिमिटेड  का  प्रबन्ध  भारत  सरकार के के  रक्षा  विभाग  द्वारा  ग्रहण  किया  जा

 रहा है  ।  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  मुझे  इत  बात  का  खेद  है  कि  सरकार  इस  प्रकार  बहुत

 सी  संस्थानों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ने  रही  है  पर्त  उसके  लिए  कोई  निश्चित  नीति  निर्धारित

 नहीं  की  है  ।  पहले  मारुति  और  फिर  कई  कपड़ा  दिनों  और  कई  पटसन  मिलों  का  प्रबन्ध  सरकार

 ने  अपने  हाथ  में  लिया है  और  अब  कई  रेलों  का  कार्यभार  भी  संभाल  लिया  था  हाल  ही  में

 चण्डीगढ़  खाद्य  तेल  fact  का  प्रबन्ध  भी  ग्रहण  कर  लिया है  ।  परन्तु  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध

 ह  कि  वे  अच्छे  प्रबन्ध  के  लिए  कार्यभार में  कोई  निश्चित  नीति  नहीं  बनाई है  एक  ओर  तो  कहते हैं

 में  और  दूसरी  ओर  वे  इसे  अर्जन  कर  rr  हैं  या  इसे  खरीद  रहे  हैं  ।  यहां  मुझे  ऐसा सम्भाल  रहे  हैं  |  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि
 सरकार नक शय

 ब्यौरा  दिये
 बिना

 लगता है  कि
 कोई  बात  fore  जा

 रही  है
 <=.

 प्रकार  कर  रदा  +)  ह  आरम्भ  से  ही  घाटे  चल  रहें रही  1967-68
 बन्ध  ग्रहण  ि

 र  1971-72 में  यह  '  घाटा  बढ़कर  25  लाख  रुपये  हो  गया
 घाटा  1.91  लाख

 रुपे

 क  पहुंच  गया  ।  इस  कम्पनी  में  निश्चित  रूप  से  कहीं  कोई  गड़बड़ी  है
 वर्षों  में  पराठा  25  ताख  त

 \

 2
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 क्योंकि  यहां  शुरू  से  ही
 ढाहो  a!

 1  रक्षा  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यह  कम्पनी  रक्षा  विभाग  के

 लिए  वैज्ञानिक  उप  रण  बनाती  rat  है  fa
 el  कन

 कई  हाई  स्कूलों  औरं

 दे  रही  ह ैहै  |  मैं  नहीं  समझ  पाता  कि र कालेजों को  प्रयोगशाला  के  उपकरण दे  माग  इसका  प्रबन्ध
 > bed

 ग्रहण  ax

 म ेमें  इतनी  रुचि  क्यों  ले  रहा

 विधेयक  में  उसका  नाम  at  यक्रमों  पर  देय  व्याज  के  रूप  में  224

 लाख रुपये को  नकद  भुगतान  करने  की  व्यवस्था है  ।  फिर  सरकार  को  बैंक  ऋणों  के  रूप  में  35

 लाख  रुपये  का  भुगतान  और  करना  जो  कम्पनी  को  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और
 वित्तीय

 संस्थाओं  नें

 दिया  इस  प्रकार  दोनों  को  मिलाकर  कुल  309  लाख  रुपयों  का  भुगतान  करना  ह ैहै

 -  वास्तव  में  यह  राशि  224  लाख  रुपये  न  होकर  कुछ  अधिक है  इस  सीधे  पक  के  अनुसार

 इसके  afar  कम् गति  को  उपकरणों  के  प्रश्न  थे  वंचित  कते  के  far  प्रति  त्र  10,000  रुपये

 सरकार  को  देने  होंगे  जो  कन  मिलाकर  90,000  रुपये  ।  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  भी  की

 गई  है  कि  खंड  3,  4  और  5  के  उपबन्धों  को  लागू  किए  जाते  पर  10,00)  रुपये  प्रति  वर्ष की  दर
 से  और  धनराशि  भी  दी  जाएगी  ।  सरकार  75,000  रपये  की  धत  राशि  का  भुगतान  करने  पर  भी

 राजी हो  गई  है  जो  4  प्रतिशत  की द  र  पर  ब्याज  रूप  में  होगी  इस  सबको  एक  साथ  मिलाने

 पर  आप  देखेंगे  कि  ह  एक  बड़ी  धनराशि  हो  जाती  ।  इसके  अतिरिक्त  अप  कम्पनी  के  अजन

 के  लिए  224  लाख  रुपये  का  भगवान  फिर  अप  85  लाख  रुपये  बेक  ऋण  का  भुगतान  करने

 भी  सहमत  हो  गए  हैं  ।  इस  प्रकार  कंपनी  को  खरीदते  के  लिए  309  लाख  रुपये  की  राशि  देनी

 कंपती  को  भ्रत्थधि क  हानि  हो  रही है है  और  ऐसी  स्थिति  में में  सरकार  इतनी  बड़ी  धनराशि  का होगी ।
 भुगतान  कर

 रही  ह ैहै  ।  यह  अच्छा  होता  है  कि  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  दिया  जाता  कि  कंपनी

 224  लाख  रुपये  का  भुगतान  किस  आधार  पर  जाना है  |  आस्तियों  और  दायित्वों  के

 में  पूरा  fi विवरण  देना  आवश्यक  जिससे  हम  जान  सकें  कि  सरकार  इस  कम्पनी  को  कितना  भुगतान

 कर  रही  है  तथा  बैक  ऋण  के  लिए  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया  ।  यदि  यह  सब  विवरण

 जाता  तो  हमें  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  faa  जाती  कि  इस  फर्म  का  प्रबन्ध  क्योंकर
 हाथ दे  दिया

 में  लिया  जा  ध् ्

 £  न्
 कम्पनियों  को  तभी  हाथ  में  लिया  जाता  हैं  जब  उन्हें  आर्थिक  हानि  होने  लगती है  और जब

 सुप्रबन्ध  होने  लगता  है  ।  फिर  यह  कम्पनी  एक  राष्ट्रीय  महत्व  की  कंपनी है  ।  और  बलिए  इम

 nine
 अपने  हाथों  में  ले  रह ेहैं  ऐसा  हम  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  भी

 हूं  और  यह कर  रहे  हैं  ।  भविष्य  में  भी  ऐसा होता  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता

 आवश्यक  भी ह ैहै  कि  किसी  भी  अपनी  का  अजन  करने  के  लिए  कुछ  मोटी  नीतियां « बन  जाए

 वित्तीय  भा मतों  में  जाने  पर  मुझे  लगता  है  कि  इसमें  कुछ  गोलमाल  है  ।  यदि  सही  र  से  हिसाब

 किताब  दिया  जाता  तो  इस  प्रकार  का  सन्देह  न  रहता  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हं
 TW4H1 F=rsr¥  अर्जन

 किया  जाए  बा  fea
 फ्नो कि  इस  प्रकार कं की  एक  नीति  बनाई  जाए  कि  केसी  कम्प

 ont
 सीधे  adie

 यह  aga  टी  आ  विश्क  है  अन्यथा  किसी  a  arms

 ४ लिए  अपनी  क  दी  tear  क

 29 3;



 VA

 और  अन्तरण  विधेयक  at
 aa

 19  82 Co___—_—  a  a
 प्रो ०  कुमार  सेहता  उपाध्यक्ष  साध

 aq  का
 करूंगा  ।:  सरकार  ने  850  कर्मचारियों  RS Ks  वैज्ञानिकों  और  इंजीनियरों की

 के  पर  सहानुभूतिपूर्ण  रुख  रखा  मुझे  प्रसन्नता  लेकिन  समझ  नहीं
 आता  कि  ag  सहृदयता  भर  जगहों  व  और  मामलों  म्नें_ क्यों  नहीं  ?

 न

 त-सी  बातें  कही  जा  चुकी  हैं  इसलिए  मैं  इनकी  डिटेल  में  नहीं  जाऊंगा  ।  मैं  जल्दी-जल्दी

 कुछ  प्रश्न
 आप  करूंगा  और  में  बातें  आ  आशा  है  आप  उनका  उत्तर

 कर  अवश्य  देंगे  ।

 1.  यदि  रक्षा  उत्पादन  से  यह  seri.  सम्बन्धित है  तो  उसमें  1972  के  बाद  10

 वर्षों  का  विलम्ब  क्यों  लगाया  है  ?

 2.  72  में  इसका  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  बाद  कोई  सुधार  इसमें  नहीं

 ANH  कथन  स्पष्ट  है  ।  पर ग्राफ  2;  आपने

 संयत्र  AT  कॉ केन्द्रीय  सरकार  कुछ  ate  रही
 ड

 आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  भी  धन  की  आवश्यकता
 है

 ।”

 ead  स्पष्ट  है  कि  आपके  द्वारा  उसका  प्रबन्ध  अपने  में  लेने  के  बावजूद  भी  उसकी
 '

 स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  ।  क्या  आपने  इसका  विश्लेषण  किया  है  कि  दोष  कहां है  ।'  आखिर
 कमी  है  ।  क्योंकि  कम्पनी  ज़ब  शुरू  हुई  थी  तो  उसको  पहले  साल  दो  लाख  रुपये  का  मु मुनाफा  हुआ

 1965-66,  ।  लेकिन  उसके  बाद  1971-72  में  25  लाख  62  हजार  रुपये  का  घाटा  हुआ

 है  क्या  मापने  इसका  विश्लेषण  किया  कि  क्यों  मुनाफा  घाटे  में  बदल  गया  कौर  इसके  क्या  कारण

 न  कहीं  में  अक्षमर्ता  तो  नहीं  पूंजी  का  अभाव  तो  नहीं  है  ।  यदि  है  तो  कहां  पर

 सुधार  आवश्यकता  है  ।  उसके  अनुरूप  कोई  पग  उठाये  ?  उसके  क्या

 स्प्रिट  हुए  ।  जबसे  कम्पनी  अपने  हाथ  लिया  में  कितना
 सुधार

 हुआ  यदिਂ  उसमें  पूंजी  अभाव  था  आप  इतने  दिनों  तक  क्या  करते

 मेरा  अगला  प्रश्न  है  कि  आपकी  प्रवृत्ति  ही  ऐसी  वन  गई  है  कि  आप  सिक

 HUT  कर  देते  हैं  ।  होता  क्या  है  कि  इण्डस्ट्री  के  फाइनेन्श्यल  इण्सटीटयशंस  से  कज

 लेते  ag  कर्जा  बहुत  बड़ा  होता  है  और  उसमें  दत्त  रोहतक  बढ़ोत्तरी  होती  जाती  है  |
 कहीं  वे  उस

 किसी  दुसरी  जगह  डाइवर्ट  कर  देते  हैं  जिसके  कारण  वह  इंडस्ट्री  सिक  हो  जाती  सिक

 od  जाने  के  बाद  सरकार  के  मत्ये  मढ़  fear  जाता  फिर  इस  प्रकार  उस  उद्योग पर

 बकाया  राशि  का  भुगतान  सरकार  को  करना  पड़ता  है  इस  तरह  जब  भी  किसी  St  का

 रकारीकरण  होता  है  तो  उसके  जरिए  सार्वजनिक  धन  का  अपव्यय  होता  है  ।  कया  आपने इस

 fea चा  र  किया  है  ?

 मेरा  अगला  प्रश्न  यह  हैं  एक  तो  पहले  ही  सरकारी  उपक्रमों  की  ह  अच्छी

 उसके  ऊपर  are  और  सिक इंडस्ट्रीज को  अपने  हाथ  में  ले  लेकर  कया  क्षमता  और

 पिता को  बढ़ा  पायेंगे  मुझे  तो  ऐसा  ही  लगता  है  कि  कहीं
 आप  मियां  मंगतू  और  वाली
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 आपकी  नहीं  कि  ऐक  तो  पहले  ही  आपकी  हालत  खस्ता  है  ऊपर  से कहीं  भाप की बही वही
 आप  और  कम्प  नीय  नेकर  उनमें

 सुधार  लायें
 की  बात  कर  रहे  हैं  ।  TIT  कहां

 तक  जायज  आप  किस  तरह से  उनमें  सुधार  लाने
 कीं  आत  सोचते

 हैंग
 चालो

 स्वामित्व
 बदल

 से
 तो

 सस
 शिकार

 नही ंहो  जाएंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  कृपया  समाप्त  करें  ।

 प्रो ०  अजित  कुमार  मेहता  मुझे  तीन  प्रश्न  भीर  पूछने  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  प्रश्न  बहुत  लम्बे  हैं  ।  या  छोटे

 बारे  में  व्यवस्था की  है  । अजित  कुमार  मेहता  :  चेप्टर  3  में  आपने  रकमों  के  संदाय

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  धारा  7  और  8  के  खण्ड  1  ओर  2  में  आपने  224  लाख  रु०  ओर  10

 हंजार  रु०  प्रतिवर्ष  की  संगठनों  है  ।  उसका  आधार  क्या  है  ?  मैं  उसको  जाननी  चाहुंगा  ।

 इसके  मैं  यह
 निवेदन

 करूंगा  और  सवाल  भी  करूंगा  कि  शैडयूल  में  अर्वा

 कर्मचारियों  के  बकाया  को  sat  में में  रखा  वह  किस  तरह  से  जाये  है  ।  क्योंकि  ee

 का  बकाया  है  उनकी  कमाई  है  वह  तो  उनको  प्राथमिकता  के  आधार  पेर  मिलेगा  चाहिएं  ।

 इसलिए  उ उस  को  पांचवें  शैड्यूल  के
 प्र वर्ग  में  रखने  की  बात  समझ  में  नहीं  आती  ॥

 ae  मे में  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  द्वारा  कम्पनी  का  प्रबन्ध  अपने
 हाथ

 में  aa  के

 अर्थात  1972  तमंचा  रियों  के  प्रोविडेंट  फण्ड  को  कया  आपके  प्रबन्धक  ने  जेमा  किया  है  या  नहीं  ।

 मैं  आश  तता हूं  कि  मेरे  इन  प्रश्नों  का  उत्तर-माननीय  मंत्री  जी  अवश्य  देंगे  ।

 घन्यवाद  |

 .  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  महोदय  उत्तर  देंगे  ।

 /  रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सके  पी०  fag  इस  विधेयक  को  पेश  करते  समय

 माननीय  रक्षा  मंत्री  ने  इसके  उद्देशय  और  कारणों  का  उल्लेख  किया  था  वे  अत्याधिक
 स्पष्ट  हैं  ।  यह

 कम्पनी त  वैज्ञानिक  उपकरणों  का  उत्पादन  करने  में  लगी  थी  या  लगी  है  ये  उपकरण  बड़े  जटिल

 प्रकार के  हैं  तथा  रक्षा  से  संबंधित  1965-66  में  इसने  45  लाखे  रुपये  का  fear

 उसके  बाद  से  इसके  उत्पादन  में  गिरावट  आती  गई  और  1967-68  में  केंम्पनी के के को
 1.91  लाख

 रुपये की  हानि  जो  1971-72  में  बढ़कर  25.62  लाख  रुपये  हो  गई  |
 ~

 ga  अवधि  के  दौरान  रक्षा  मंत्रालय  ने  कंपनी  को  22.0  लाख  रुपये  के  उपकरणों  के  भास्कर

 जो  तंब  तक  आयात  किए  जां  चुके  थे  ।

 रकार  ने  भा  ्य  साइंटिस्ट  tha  लिमिटेड  a को  !  प्रबन्ध  ren firs  मेंघिनिंयमें  की इसलिए  a  a  कम्पनी  नास  क

 घारा  के  अन्तर्गत अन्तर्गत  अपने  ae मे ंले  लिया  ।  जिससे कि  उसे  आवश्यक  ठोस  कौर  समुचित
 \

 प्रबंध  प्रदान  किया  जा  सकें ।
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 इसे  शुरू  में  5  साल  के  लिए  हाथ  में  लिया  गया  था
 किर  ag

 प्रति  वर्ष  इस  अवधि
 को  बढ़ाया  जाता  रहा  ।

 मैं  इस  बात  के
 आकड़े  आपको

 देता  हूं  कि  1965-66  के  बाद  से  कम्पनी  का  कार्य  किस
 प्रकार  चला  |

 1965-66  में
 देह  साथ  सपरे

 का  उत्पादन  हुआ  और  बिक्री  45.  52
 लाख

 रुपये  रही  ।

 1966-67  में  उत्पादन  10  लाख  का  हुआ  और  विक्ती
 39.36  लाख की  I

 1967-68  में  43
 लाब  का  उत्पादन  हुआ

 और  बिक्री  32.79  लाख  की  ।  इस  प्रकार

 1.9  साथ  गें  की  ध
 लाख  का

 1968-69  में  33  vw  जग
 उत्पादन

 हुआ  और  fart  33.06  लाख  रही  ।  हानि  3.32
 लाख  रुपये  की  हुई  ।  क  नह  =  ed  Xs

 1969-70  में  27  लाख  रुपये
 का  उत्पादन

 हुआ  बौर
 बिकी

 26.61  लेख  रुपये  की  हुई
 तथा  हानि  23.  89  लाख

 रुपये  रही
 ।

 1970-71

 nee
 था

 ।  बिक्री  24.71
 लाख

 घाटा  22.04  लाख  art

 2  1971-72  में  उत्पाद दन  9  लाख  था  ।
 बिकी

 9.15  लाख  चाटा  25.62  लाख  था  ।

 इसलिए  aa:
 प्रवर्ध

 ग्रहण  करना  तथा
 समय-समय

 पर  ऋण  के  रूप  में  वित्तीय
 न

 सहायता  देना  ठीक  है  ।

 sara  सहित
 ऋ  al  कूल  क  सत  काह

 कर 3  (
 176.20  लाख  थी  ।  उत्पादन  तथा

 a त  wick
 बिक्री  में  1972  पश्चात  वद्धिहई  कार्यकारी  परिणाम  में

 क  यता  हें
 जिसे  मैं

 तुरन्त  दूंगा
 ।

 |

 :+  र  73  में  उत्पादन  40.44  लाख  था  तथा  बिक्री  26.2  लाख  थी  Tel  10.30

 साथ  या  ह  1973-74  में  उत्पादन  72.28  लाख  था  तथा  बिक्री  72.16  लाख
 hg

 15.44

 लाख  का  मुनाफा  हुआ  था  |  1974-75  में  उत्पादन  91.48  लाख  बिक्री  99.7  लाख

 मुनाफा  16.27  लाख  1975-76
 में

 उत्पादन  110.29  लाख  बिक्री  106.21  लाख

 4 का
 तथा  मुनाफा  16.98  लाख  था  ।  1976-77  में  उत्पादन  92.62  लाख  ,  बिक्री  100.63

 1977-78
 में  उत्पादन  96.12  लाख  बिक्री  100,39  लाख  थी  ।  इसी  1981-82

 कंपनी  के  कार्यकरण  में  सुधार  के  साथ  वे  रक्षा  सेवाओं  की  आवश्यकता  की
 हुरो

 कर  सकेंगे

 जाता  ह =  तथा  न
 waar  आयात  किया

 ai  बात
 महत्व

 वस्तुएं
 द

 माननीय  सदस्यों  ने  वस्तुतः  इन्हीं  gaat  का
 उल्लेख

 feat  हद  ।  एक

 क

 माननीय  सदस्य  x  aig
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 प थ  a

 ait  wr  ee  किया  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  मोहल्ला  ने  भी  इसी  मुद्दे  का  उल्लेख  किया  है  ।

 a यहाँ कुल  देयता  334.98  लाख  रुपये  लेकिन  क्षतिपूर्ति  की  जिसे  देने  का  विचार

 224.10  लाख  है  जो  परिसम्पत्तियों  के  मुल्य  के  बराबर  है  ।  मेहता  चाहते  थे  कि  इस  224.10  लाख

 रुपये  की  धनराशि  का  अलग-अलग  वास्तविक  व्यौरा  कपा  इसमें  से  किस्त  जाने  aia  अधिकांश

 भुगतान  केन्द्रीय  सरकार  के  ऋणों  तथा  कर्मचारियो ंके
 बकायों

 के  भुगतान के  लिए है  ।  पूरा
 प्रति-वेदन  मेरे  पास  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  मैं  इसके  विस्तार  में  जाना  आवश्यक  नहीं
 समझता  =

 2  इस  धनराशि  में  से  पिछलें  मालिकों  को  कुछ  भी  नहीं  दिया  जा
 रहा

 है  यह  परि रसम्पतियों

 की  जिसका  भुगतान  किया  जा  रहा  के  लिए  हैं  ।

 To  रंगा  ने  यूनिट  के  विस्तार  के  प्रश्न  का  उल्लेख  किया  है  ।  कतिपय  माननीय  सदस्यों ने

 हाल  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  का  भी  उल्लेख  किया  है  ।  यद्यपि  किसी  क्षेत्र  का  पिछड़ापन  पर

 भी  विचार  किया  जाता  लेकिन  कोई  रक्षा  उपक्रम  अथवा  रक्षा  उद्योग  स्थापित  करने  सम्बन्ध

 में  सामरिक  महत्व  की  आवश्यकता  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  इसी  आधार  पर  रक्षा  उपक्रम

 तथा  रक्षा  उद्योग  स्थापित  किए  गए  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  उपयुक्त  कारखाना

 अमुक  स्थान  पर  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  यह  सामरिक  महत्व  की  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करता  है  तो  निश्चित  रूप  से  ऐसे  उपक्रमों  तथा  महत्वपूर्ण  यूनिट  को  वहां  स्थापित  किया

 जाएगा  |

 यूनिट  के  विस्तार  का  प्रश्न  श्री  रंगा  द्वारा  उठाया  गया  है  ।  राष्ट्रीयकरण  से  सरकार  द्वारा

 are  निवेश  किया  जा  सकेगा  ताकि  उत्पादन  में  वृद्धि  की  गति  बनाई  रखी  जा  जिसके  परिणाम

 स्वरूप
 प  कौर  आगे  विस्तार  क्योंकि  उपक्रमों  का  किये-निष्पादन  में  प्रगति  होंगी  ।  न्

 श्री  राजेश  कुमार  सिंह  ने  एक  मुद्दा  उठाया  है  कि  इस  उपक्रम  का  व्यवसाय  45  लाख  रुपये
 यह  वर्ष  1965-66  में  था  यह  अब  1981-82  में  बढ़कर  223  लाख  रुपये  हो

 गया है

 और  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  इस  गति  को  बनाए  रखना  तथा  रक्षा  की  महत्वपूर्ण  आवश्यकताओं

 और  वैज्ञानिक  औजारों  व  जिनका  आयात  किया  रहा  की  आवश्यकता  को  पूरा
 करना  इसलिए  आत्म  स्वदेशीकरण  तथा  आयात  प्रतिस्थापन  की  हमारी  नीति  इससे  पूरी

 होगी  ।

 अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  राष्ट्रीयकरण  में  10  वर्षों  1971  से  198  तक

 कयों  विलम्ब  हुआ |
 मैं  उनकी  जानकारी  में  चाहता  हं  कि  कंपनी  1972  से  ही  सम्बन्धित

 अधिनियम  के  अधीन  सरकारी  प्रबन्ध  में  थी  ।  एक  अन्तर  मंत्रालय  समिति  इस  उपक्रम  के  बारें  में

 अग्रिम  कार्यवाही  सुझाने  हेतु  गठित
 की

 म  थी  ।  इस  समिति  ने  1976  राष्ट्रीय करण  की

 रिश  की  थी  प्रबन्ध  eq  पूर्व
 sia

 ऋणों की  जांच करने  में  समय  लगा  पिछले

 गाता  र
 अगर

 इ  गए  सरकार  में  यह  विधेयक चार  वर्षों  में  पपनी
 के  कार्यकरण

 लाया  है
 uaty
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 सभा-बटला  पर  रखा  सभा
 बक  20  1982

 न

 मैं  मनात  सास  का  esndhecsilcnsree  erie  स्वागत  करने
 के  लिए  oa अनुरोध  अर

 हं  ग
 निलम

 पर  विचार  करने  का  ह  नन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 देश  की  आवश्य  कताओं  के  लिए  वैज्ञानिक  उपकरणों  का  उत्पादन

 जारी  रखना  सुनिश्चित  करके  जनसाधारण  के  हितसाधन  के  लिए  आंध्र
 टिफिक  कम्पनी  लिमिटेड  के  उपक्रमों  का  उचित  प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि

 से  उसके  उपक्रमों  के  और  अंतरण  का  और  उससे  संबन्धित  तथा  उसके

 आनुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  | 1

 स्वीकृत  हुआ  ॥

 सभा  अब  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 स ः करेगी हड ली यह  हैं

 que  ठसे  3 32  तथा  भरूच सकी  अ  बचा  +  विधेयक  का  अंग  बनें  14.0

 ल
 प्रस्ताव  gt

 खंड  2  से  32  तथा  a  नुसुचीं  विधेयक में  जोड़ जोड़  दी

 as  1,  अधिनियमन  प्रस्तावना तथा  विधेयक का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़े  गए  ।

 श्री  के०  पी०  सिंह  देब  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  पास  किया  जाए ।””

 उपाध्यक्ष
 प्रश्न यह  है  :

 नक  विधेयक  पास  किया  जाए
 ।
 ae

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 >
 पर  रखा  गया  पत्र

 1962.  के  wea  लिक  तथा  ध्यानात्मक ज्ञापन

 रेल  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री  :
 श्री

 राव  की  ओर  से  मैं  सीमाशुल्क  1962  की  घारा  159 के  अंतर्गत  अधिसूचना



 28  190  शक  |  न्  सभा-पटल पर  रखा  गया  T=

 —_—  S$  ee  ee  एएएਂ
 #

 संख्या  Yo
 ही  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  जो  20  1982

 में  शत forse
 हुई  थी  तथा

 एक
 व्याख्यात्मक wat  पना  Sars  जो  आयातित  कंप  रोलैक्टमा के  भारत  के  राजपत्र

 पर  मूल  सीमाशुल्क  की  वर्तमान  55  प्रतिशत
 मूल्यानुसार

 दर  को  बढ़ाकर  75
 परतिशत

 मत  मुल्यानुसा र

 करने  के
 बारे  ं  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ato टो  5538/82]

 6.  10  स०  प०

 तत्पश्चात्  लोक  be  21  1982/29  माधवन
 1904  के  1  1  बने  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई  ।

 मित्तल  K-13  नवीन


